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 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 भारत  प्वंटन  विकास  निकम॒  कार्यक्रण

 [  श्र नुवदद ]

 +759.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्‍या  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  संयठनों  का  विलम
 1966  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  स्थापना  गयी

 क्‍या  सरकार  ने  इस  निगम  के  रजत  जयंती  वर्ष  के  इसके
 कार्यकरण  का  मल्यांकन  किथा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 पयंटन  उद्योव  की  रक्षा  भारत  पयंदन  विकास  नियम  को  अर्थक्षत्  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  बिमासन  और  पयंटर  संजालय  में  राज्य  एम०  क्रो०  एच०  -

 हां  ।

 और  भारत  पर्थटन  विकास  निगम  के  क्रर्य-निष्मादन  की  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 संभय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  जिसमें  समथ-समय  ce  अ/योजित  की  जलने  वालो  क्य-नि्मक्षम

 मूल्मांकत  समीक्षा  बठकें  शामिल  के  दौरानः  ऐसीਂ  दो  बंठकें  दिनांक  कल
 और  समीक्षा aoe  को  आयोजित  की  गई  थीं  ।
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अपने  कार्य-निष्पादन
 में

 सुधार  लाने  क ेलिए जो  कदम  उठा

 रहा  है  उपमें  उत्पाद  विशेष  पैकेज  छूट  के  जरिए  विषणन  तथा  आरक्षण

 समझौते  सम्मिलित  हैं  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय  में  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  जो

 उत्तर  है  वह  कंप्लीट  नहीं  है  ।  पार्ट  बी  और  सी  को  एक  साथ  मिलाकर  देखा  ज।ए  तो  उसमें  हमने
 यह  मांग  की  है  कि  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  दिया

 मूल्यांकन  करके  जो  जांच  की  गई  समीक्षा  की  गई  इसकी  डीटेल्स  ये  इसमें  मांगी  गई  हैं
 जिसे  नहीं  दिया  गया  इसलिए  सप्लीमेंटरी  करने  से  पहले  हम  चाहेंगे  कि  इसे  पूरा

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदव  :  अब  कृपया  पूरक  प्रश्न  पर

 ]
 श्री  विजय  कमार  यादव  :  पहले  मंत्री  जी  इसका  ब्यौरा  दें  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वही  सप्लीमेंटरी  होती  है  अगर  आपके  मन  में  कोई  डाउट  हो  ।

 ]  है
 यदि  आपकी  कोई  शंका  हो  तो  आप  पूरक  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  डाउट  नहीं  है  ।  समीक्षा  का  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  अगर

 ज्यौरा  आएगा  तो  उस  पर  कुछबात  होगी  ।  उसका  ब्यौरा  मंत्री  जी  दें  ।  जो  समीक्षा  उसका

 क्‍या  ब्यौरा  है  और  समीक्षा  का  क्‍या  रिजल्ट  निकला  ?

 भ्रो  एम०  झो०  एच०  फारुक  :  भहोदय  समीक्षा  की  जाचुकी  है  ।  उन्होंने  समीक्षा  के  बारे

 में  पूछा  है  ।  वास्तव  में  हम  समय-समय  पर  समीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  उनका  यह  प्रश्न  है  कि  रजत

 जयंती  वर्ष  पर  कोई  समीक्षा  की  गई  हम  रजत  जयंती  बर्ष  में  यह  नहीं  हर  बर्ष

 हम  मूल्यांकन  करते  हैं  और  जहां  कही  भी  सुधार  किया  जाना  है  हम  उसे  करते  हैं  ।

 ]

 श्री  विजय  कमार  यादव  :  अध्यक्ष  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  नई  औद्योगिक

 नीति  अपनाई  है  ओर  उसके  अंतगंत  जो  राजकीय  क्षेत्र  में  उद्योग  हैं  उनके  निजीकरण  की  बात  चल

 रही  में  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आई०्टी०डी०सी०  की  वकिंग  की  जो  समीक्षा

 हुई  है  उस  समीक्षा  को  देखते  किस  पोजीशन  में  उसकी  व्किंग  क्या  सरकार  इसे  ज्वाइंट

 बैचर  कम्पनी  में  बदल  इसका  निजीकरण  करना  चाहती  है  ।  यदि  चाहती  है  तो  फिर  इसके

 ऐम्स  एण्ड  ओब्जैक्टस  क्‍या  होंगे  और  इस  निगम  का  रोल  क्‍या  यही  में  जानना
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 श्री एम०
 श्रो०  एच०  फारुक

 :  में  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहता  हूं  कि  निजीकरण  का  कोई
 प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  शेयरों  से  हम  निवेश  वापस  लेना

 चाहता  हैं  क्‍योंकि  इन  होटलों  और  अन्य  चीजों  पर  धन  खर्च  करने  के  लिए  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 हम  कुछ  शेयरों  को  बचना  चाहेंगे  ओर  इस  में  हम  साम्या  भागीदारी  चाहते  है

 श्री  विजय  कमार  यादव  :  अध्यक्ष  ऐसा  होने  के  इस  कार्पोरेशन  में  जितने

 कर्ंचारी  या  दूसरे  लोग  काम  कर  रहे  इसके  रीजनल  आफिसेज़  में  जितने  लोग  काम  कर

 रहे  उन  पर  इसका  क्‍या  असर  पड़ेगा  और  उनके  बारे  में  गवर्नमैंट  ने  कया  सोचा  है  ।  किस

 रूप  में  उन्हें  टिकाए  रखा  उनके  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  उनके  हितों  की  रक्षा
 के  खास  तौर  पर  मैं  यही  चाहता  हूं  ।

 श्रो  एम०  ओ०एच०  फारुक  :  इस  प्रक्रिया  में  हम  श्रमिकों  के  हितों  को  सर्वोच्च
 प्राथमिकता  देंगे  और  जबकि  हम  बातचीत  कर  रहे  हम  श्रमिकों  के  हितों  पर  ध्यान  रखेंगे

 और  उसकी  रक्षा  का  प्रयास  करंगे  ।

 श्री  एस०  बी०  सिह  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  आज  की  दुनिया  में  प्रबंधन  अत्यंत
 विशिष्ट  मामला  मूल्यांकन  समीक्षा  समिति  में  वित्तीय  मामलों  की  देखरेख  के  लिये

 चार्टंड  एकाइंटेंट  नियुक्त  क्‍या  वहां  कोई  होटल  प्रबंधन  के  क्षेत्र  का  प्रशिक्षित  विशेषज्ञ  है
 जो  यह  देखे  कि  होटल  किस  तरह  चल  रहा  क्‍या  उनके  पास  विपणन  एवं  परिचालन  प्रबंधन

 है  जो  विदेशी  पर्यटन  को  बढ़ावा  दे  सके  ?  क्‍या  मूल्यांकन  समीक्षा  समिति  में  ऐसे  लोग

 भ्रो  एम०  झो०  एच०  फारुक  :  हमारे  पास  इस  पेशे  की  जानकारी  रश्ने  वाले  लोग

 हैं  और  जहां  तक  वित्तीय  मामलों  संबंत्री  प्रश्न  है  हमारे  पास  वित्त  विशेषज्ञ  हैं  इस  मामले

 को  इन  सभी  पहलओं  के  दृष्टिकोण  से  देख  रहे  हैं  ओर  हम  न्याय  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  सूयंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पयंटन

 विकास  निगम के  द्वारा  देश  के  शिक्षित  बेरोजगारों  होटल  या  टूरिस्ट  भवन  बनाने  के

 क्या  आपने  प्राथमिकता  देने  पर  विचार  किया  क्‍या  आप  प्राथमिकता  देंगे  ।

 ]

 प्रत्यक्ष  यदि आप  यह  मातते  हैं  कि  यह  बात  इस प्रश्न  से  जुड़ा  है  तो  आप

 इसका  उत्तर दे  सकते  अन्यथा  नहीं  ।
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 श्री  एम०  श्रो०  एच०  फारुक  :  मैं  ऐसा  नहीं  मानता  हूं  ।

 श्री  सूथ  नारायण  बेरोजगारों  की  तो  कोई  सनने  वाला  ही  नहीं है  ।  )

 [  प्रमुवाद ]
 श्री  प(०  सी  ०  चक्को  :  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कार्यनिष्पादन  सावधिक

 की  समीक्षा  को  माननीय  मंत्री  ने  स्पष्ट  किया  ।  लेकिन  मेरा  यह  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री

 और  अन्य  मंत्री  प*  वि  नि  के  कायनिष्पादन  से  संतष्ट  नहीं  हुए  होंगे  ।  भा०प०  वि>निऊ

 पर्यटन  विकास  देश  के  प्रमुख  स्थानों  पर  स्थित  कर्मचारियों  का

 व्यवहार  एवं  होटलों  के  कमरों  के  गलत  रखरखाव  के  कारण  हानि  हो  रही
 भा०प+>वि०निः  के  शीर्ष  पर  हमारे  पास  एक  सक्रिय  मंत्री  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  निवेदन

 करता  हूं  कि  क्‍या  वह  भा>प०  वि०  नि०  को  उसकी  पुरानी  समस्यों-से  मुक्त  करने  के  लिये  कोई

 नया  कदम  उठाने  का  आश्वसन  देंगे  ।

 श्री  एम०  श्रो०  एच०  फारुक  :  इसके  लिये  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीय

 सदस्य के  कछ  विचारों  से  सहमत  हम  सुधार  के  सभी  संभव  उपाय  कर  रहे  में  माननीय  सदस्य

 को  यह  आश्वासन  हूं  कि  हम  यह  सब  करेंगे  ।

 +760.  श्री  रामदेव  रामा  :

 श्री  ललित  उरांद  :

 क्या  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकर  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  मुद्दों  और  सरकारी  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  जन

 चेतना  पैदा  करने  के  लिए  विज्ञापनों  और  विज्ञापन-पटों  के  माध्यम  से  प्रचार  पर  बहुत  अधिक

 धनराशि  खर्च  करती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अंतर्गत  किये
 गये  ऐसे

 खच  का  ब्यौरा  क्या

 (a)  क्या  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस  खर्च  में  कोई  मितव्ययिता  बरती  गई

 और

 यदि  तो  खर्च  में  की  गई  इस  कमी  का  प्रचार  के  माध्यम  से  तत्संबंधी

 प्राप्ति  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़गा  ?

 और  प्रसःरण  मंत्रालय  में  उप  गिरिजा  से  एक  विवरण

 सभा५टल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 ॥  ).

 से  तक  विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 6239.  लाख  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई  ।  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अंतर्गत  खंच  का  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :--

 प्रचार  शीर्ष  किया  गया  खर्च

 1989-90  1990-91  1991-92

 प्रदर्शनियां  52.10  42.  26  46.08

 प्रेस  विज्ञापन  1064.50  50  2085.  22  1351.10

 )

 मुद्रित  प्रचार  298.27  27  262.  84  282.  12

 आउटडोर  प्रचार  55.21  45.  04  87.20

 रेडियो|टी ०वी  ०  स्पाट|श्रव्य  177.  62  52.  78  336.  76

 दृश्य  प्रचार  1647.  70  2488.  14  2103.  26

 प्रचार  के  लिए  जो  उद्देश्य
 रखे  गए

 उन  पर  सरकार  की  खर्च
 में  बचत  करने  के  उपायों

 का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया  गया  ।  1990-91  में  प्रेस  विज्ञापनों  पर  अधिक  खर्च  का  कारण

 है  कि  इस  राशि  में  पहलें  के  वर्षों  के  लंबित  बिलों  की  रकम  भी  शामिल  है  ।

 को  रामदंव  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  में  जानना  -  चाहता  हूं  कि  जहां
 जन-चेतमा  की  अधिक  आवश्यक  tT  परन्तु  इसके  विपरीत  होडिन्ग  क्यॉस्क्स  और  अन्य  प्रचार
 सामग्री  द्वारा  दिल्‍ली  में  अधिक  खत  किया  जाता  तो  क्या  सरकार  यह  बताने  का  कष्ट  करेगी

 कि  इन  मदों  में  मध्य  प्रदेश  एवं  उत्तर  प्रदेश  जैसे  बड़े  और  पिछड़े  राज्यों  में  खर्च
 नहीं  के  बराबर  करती  ऐसी  क्‍यों  ?

 कम।री  शिरिजा  ध्यय्स  :  अध्यक्ष  ए०  बी०  पी०  इस  बात  का  ख्याल  रखता  है
 छोटे  और  मध्यम  वर्यीय  पत्रों  के  माध्यम  से  भी  हमारे  विज्ञायन  छोटे  और  मध्यम जर्ग

 के  जित्तने  भी  पत्र  हैं  वे  दिल्ली  से  टूर  रहते  मे ंसदन  से-निवेदद  करना  चाहता  हुं  कि  बिकलांग
 44  प्रतिशत  विज्ञापन  केवल  छोटे  और  मध्यमम्र्गीय  पत्नों  को  पी०  केवमलते  हैं  ।

 रामदेव  राम  .:  अध्यक्ष  महोदय  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  सरकार  टी०
 आदि  इलैक्ट्रोनिक  जैसे  प्रेचार  के  खर्चीले  माध्यमों  की  दीवारलेखंन  जैसे
 स्थायी  और  सस्ते  माध्यमों  को  प्राथमिकता  दना  चाहंतीਂ  है  ?

 कुभ रो  गिरिजा  ब्यात  :  जहां  अध्यक्ष  अभी-अभी  विशेषकर  मंत्रालय  ने  निर्णय
 लिया  है  कि  चाहे  इलैक्ट्रानिक  मीडियम  का  कि  ना  ही  प्रच।र-प्रस।र  हो  लेकिन  दूरदराज  के
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 इलाकों  के  लोगों  ओर  गरीब  लोगों  को  इलक्ट्रोनिक  मीडिया  मुहैयया  नहीं  हो सकता  ऐसी
 में  हमारे  फील्ड  पब्लिसिटी  मीडिया  को  अधिक  सशक्त  होना  पडेगा  और  उसके  लिए

 इस  प्रकार  के  टिकाऊ  और  सस्ते  साधनों  से  लोगों  तक  पहुंचने  वाले  विज्ञापनों  को  ध्यान  में

 रखा  गया  है  ।

 श्री  ललित  उरांब  :  अध्यक्ष  अगर  अनुमति  तो  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  एक
 गम्भीर  मामले  की  ओर  में  आपका  ध्यान  आक्ृृष्ट  करना  मैंने  जो  प्रशत  किया  था  उस

 प्रश्न  और  इस  प्रश्न  में  कोई  सामंजस्य  नहीं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  ऐसी  चर्चा  यहां  पर  नहीं  हुआ  करती  उसके  नियम  हैं  ।

 उसके  रूल  उसके  तहत  होता  रहता  आप  सप्लीमेंद्री  पूछिए  ।

 श्री  ललित  उरांव  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  वर्ष  1988-89,

 1989-90,  1990-91  और  1991-92  में  सरकारी  नीतियों  के  प्रचार-प्रसार  एवं  जनहित

 है|

 संबंधित  कार्यक्रमों  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  होडिन्ससस  और  दीवार

 के  माध्यम  राज्यवार  और  मदवार  कितनी-कितनी  राशि  खर्च  की  गई  ।

 कमारो  गिरिजा  व्यास  :
 यह  तो  बहुत  लम्बी  सूची

 है  ।  अगर  हमें  इसके  लिए  अलग

 नोटिस  मिल  तो  हम  इसे  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 ]

 क्री  इ०  अहमद  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी--अभी  कहा  है  कि  लागत

 का  40  प्रतिशत  लघु  और  मध्यम  दर्जे  के  रुमाचार-पत्नों  पर  खर्च  होताहै  ?  इन  लघु  एवं

 मध्यम  समाचार  पत्रों  में  से  कई  विशेषकर  मध्यम  समाचारपत्नों  को  बचावत  प्रोग  की

 रिपोर्ट  को  लागू  करना  होता  है  जो  उन  पर  एक  गम्भीर  आर्थिक  वचनबद्धता  लागू  करती

 है  ।  म॑  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  समाचार  पत्नों  के  चयन  को  कोई  मापदंड  है  जिसके  आधार

 पर  मध्यम  दर्ज  के  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  को  दी  जाती  दिल्ली  से  दूर  प्रकाशित

 हो  रहे  कई  समाचारपत्नों  के  लिए  विज्ञापन  जारी  करने  में  उन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  क्षिन  मापदंडों  का  अनुकरण  करती

 सूचना  और  प्रस।रण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  झ्रजीत  विज्ञापन  जारी

 करने  के  लिए  हमारे  पर  निश्चित  मार्ग  निर्देश  हैं  और  वे  मार्ग  निर्देश  मुख्य  रूप  से  उन  उद्देश्य  पर

 आधारित  हैं  जिसके  लिए  विज्ञापन  दी  जाती  है  यदि  विस्तृत  क्षेत्र  और  अधिक  से  अधिक  लोगों

 को  शामिल  करने  का  उद्देश्यਂ  होता  है  तो  हम  उन्हें  किसी  ऐसे  विशेष  समाचार  पत्र  को  देते  हैं  जिनका

 अधिकतम  प्रसार  है  ।  यदि  विज्ञापन  का  उद्देश्य  क्षेत्रीय  अथवा  स्थानीय  है  तो  हम  उस  क्षेत्र  उस

 विशिष्ट  समाचार  पत्र  को  देते  जिसका  वहां  अधिकतम  प्रसार  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  पास

 मार्ग  निर्देशहं  और  हम  उनका  अनुसरण  करते  हूँ  ।

 डा०  राम  चन्द्र  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि

 टी०  बी०  स्पाट  एवं  श्रव्य  दृश्य  प्रचारਂ  जैसे  महत्वपूर्ण  मदों  पर  वर्ष  1991-92  के  दोरान
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 विगत  दो  वर्षों
 के

 आंकड़ों  की  तुलना  में  बढ़  गय।है  ।  मेरे  विचार  विशेषकर
 ग्रामीण|

 अशिक्षित  जनता  के  लिए  रेडियो  टी०  वी०  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  माध्यम  श्रव्य-द्श्य
 प्रचार  का  अत्यधिक  प्रभाव  होता  में  माननीय  मंत्री  से  आपके  माध्यम  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  देश  में  बढ़ती  हुई  पर्यावरण  प्रदूषण  और  जनस्वास्थ्य  की  समस्यायों  को  दृष्टि
 में  रखते  हुए  क्‍या  सरकार  श्रव्य  दृश्य  प्रचार  के  लिए  अधिक  आवंटन  करती  ताकि  राष्ट्र  के

 पर्यावरणीय  प्रदूषण  तथा  जन  स्वास्थ्य  की  समस्या  पर  अधिक  बल  दिया  सके  तथा  सागों  में

 उसके  प्रति  सज॒गता  लाई  जा  मेरे  प्रश्न  क  दूसरा  भाग  यह  है  कि  क्यो  सरकार  लघु  एवं
 मध्यम  दर्ज  के  समाचार  पत्नों  के  लिए  अधिक  आवंटन  देगी  विशेषकर  उन  समाचार  पत्तों  के

 लिए  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हूँ

 —

 श्री  प्रजित  पांजा  :  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  हम।रा  यह  कहना
 है  कि  हम  जन  स्वास्थ्य  की  प्राथमिक  देते  हैं और  यह  कार्य  रेडियो  तथा  टी०  वी०
 स्पाट  ओर  श्रव्य-दुश्य  प्रचार  के  माध्यम  से  ज।ता  विशेषकर  उन  लोगों  को  श,मिल
 करने  के  लिए  जो  शिक्षित  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  विज्ञापनों  सम्बन्ध  रिकार्डों  से  ज्ञात  होता
 है  कि  बड़े  समाचार  पत्नों  को  23  प्रतिशत  मिलते  हूँ  तथा  मध्यम  सम।चार  पत्नों  को  33,  50
 प्रतिता  और  लबु  समाचार  पत्रों  को  43.20  प्रतिशत  ।

 ]
 अोमतो  गिरिजा  देवी  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  यह  जातना  चाहती  हूं

 कि  पदद्य  श्रब्य  माध्यमों  पर  जो  विभिन्‍न  विज्ञयन  दिए  जते  हैं  उनके  हुए  प्रभगव
 पर  अलग-अलग  कोई  -  शोध  गया  है  ?  यदि  उनके  प्रभाव  के  बारे  में  शोध  किया
 गया  है  तो  अकड़ा  क्‍या  सबसे  अधिक  आप  लिखित  अबबारी  पर
 बल  दे  रहे  हूँ  उसमें  यदि  हिन्दी  और  अंग्रेजी  म.ध्यय्रों  के  पत्रों  का  जब  सकुंलेशन  बराबर

 है  तो  क्या  ऐडवटाईज़मेंट  पर  करिए  गए  खर्च  में  राशि  अंग्रेजी  पत्रों  पर  अधिक  होती  है  और

 हिन्दी  पत्नों  पर  कम  होती  है  ?

 कमरो  खिरिजा  व्यास  :  जहां  तक  पहले  प्रश्न  कः  संबंध  में  समझ  नहीं  पाई  लेकिन

 हमारे  यहां  पर  रिसर्च  विग  है  और  जनता  से  समय-समय  पर  हमें  जो  सूचना  मिलती  है  उनके

 द्वारा  निश्चित  रूप  से  पता  लगाने  की  कोशिश  करते  हूँ  कि  विज्ञापनों  सरकारी
 माध्यमों  से  दिए  जाते  क्‍या  प्रभाव  पड़ता

 श्रीमती  गिरिजः  देवी  :  हिन्दी  अखबार  पर  व्यय  कहीं  न  कहीं  कम  होता  है  ।

 कमारो  गिरिजा  व्यास  :  वह  पालिसी  के  अनुसार  होता

 शो  वशिण  में  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  साम/जिक  विसंगतियों को  दूर
 करने  के  लिए  और  देश  में  सौहदंपूर्ण  वातावरण  करने  के  देश  के  लोगों  में  राष्ट्रीयता
 की  भावना  का  बोघ  करते  के  लिए  टी०  वी०  ओर  रेडियो  में  कौन-कोस से  क्लापन  शोर

 प्रचार  का  कार्यक्रम  चलया  जा  रहा  है  और  उसपर  क्‍या  थर्च  हो

 हः
 >



 |
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 श्री  प्रजित  पांजा  :  माननीय  सदस्यों  ने  यह  देखा  होगा  कि  एकता  याद्वा  के

 लिए  हसने  पूरे  देश  में  लगातार  प्रयास  तथा  टी०  वी०  दोनों  ओर  के

 द्वारा  भी  तथा  कई  अन्य  उपाय  किए  ताकि  देश  की  जाति  रंग  भेद  और  बर्ण  के  आधार

 प्र  एक  ब्रनी  उसके  लिए  कितना  खर्च  किया  ग्रया  उसका  वास्तविक  लेखा  मेरे  फास

 नहीं  है  क्‍योंकि  प्रश्न  का  उससे  संबंध  नहीं  है  लेछित  में
 *

 ।

 श्री  नोतिश  यह  एकता  यात्रा  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहे  राष्ट्रीय  एकता  के

 बारे  मैं  पूछ  रहे  है  ।  एकता  यात्रा  का  इतता  जोशी  जी  भी  फ्रथ।र  नहीं  कर  जितना  आपके
 ठी०  वी  ने  प्रचार  किया

 वाद  |

 ओऔी  अंजिस  एकता  प्राताਂ  के  प्रति  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकोण  न  अपनाएं प
 इसका  कारण  यह  है  कि  मेरा  हिन्दी  भधहुत  कम  मेरा  तात्पयं  राष्ट्रीय
 कौमी  एकता  से  है  नकि  एकता  यात्रा  से  जिसका  राजनंतिक  तात्पये  है  ।  कृपया  यह  समझने

 का  प्रयास  मेरे  कहने  का  तात्पयं  इस  देश  की  राष्ट्रीय  एकता  से  था  ।  राष्ट्रीय  एकता  के

 लिए  प्रवास  किये  जा  रहे  हैँ  जो  आपते  विभिन्न  संचार  भाध्यमों  पर  देखा

 लेकिन  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रचार  के  लिए  कितना  घन  खर्च  किया  गया  उसका  जेखा  जोथा

 मेरे  पास  नहीं  क्योंकि  प्रश्त  उससे  जुड़ा  महीं  है  ।  मामनभीय  यदि  चाहें  भें  उन्हें

 सूचित  कर  सकता  हूँ  ।

 उलर  प्रदेश  के  पबंतीय  क्षेत्रों  भें  दूरदर्शन  प्रशारण  छल

 *761.  सेजर  जनरल  भुवन  चन्त्र  खण्डूरो

 क्या  और  प्रखारक्ष  मंत्री  80  1992  के  तारांकित  संख्या  450

 के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताभे  की  कृपा  करेगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  में  वहां  की  कुल  जनसंख्या  का  अनुमानतः
 कितने  प्रतिशत  लोग  दूरदशेन  प्रसारण  से  लाभान्वित  होते

 इत  जिलोंओ  क्रसारण-क्षेत्र  में  बंद्धि  करने  हेत्‌  जया  मोजनाएं  गई

 और

 चमोली  ओर  पौड़ी  गढ़वाल  जिलों  की  90  प्रतिशत  जन  संख्या  को  दूरदर्शन

 प्रसारण  क्षेत्र  के  अंतर्गत  लाने  के  लिए  वर्ष-वार  योजना  क्‍या

 और प्रखारणअंत्रालयमें  एप  मंत्रो  :  से  (mp

 एक  विवरण  सभापट्ल  प्र  रख  दिया  ग्रग्ा



 #  1914  मौखिक  उत्तर

 )
 इस  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  की  करीबਂ  38.6  प्रतिशत  जनता

 कशनਂ  सेवा  से  कवर  होतरे  इसमें  कितारे  के  क्षेज्"ों  की  वह  जन  संख्या  भी  शामिल  है  जहां
 संतोषजनक  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊंचे  एंटीना  और  बूस्टर  लगाने  की  आवश्यकता  होती

 और  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  कॉंटद्वार  और  चम्पावत  में

 एक  अर्थात्‌  कुल  दो  अल्पशक्ति  टी०  वी  ट्रांसीटर  और  झौर  डी७  डी

 हाट  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  तीन  अति  अल्पशक्ति  टी  वी०  ट्रांसमीटरू  लगाए  रहे
 1994  के  दोरान  इन  ट्रांसमीटरों  के  चाल  हो  जाने  से  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  की  करीब
 42  प्रतिशत  के  क्षेत्रों  की  जन  संख्या  के  दूरदर्शन  कवरेज  के

 अन्तगंत  जाने  की  आशा  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  चमोली  की  10.7  प्रतिशत  और
 गढ़्ब।ल  ज्लि  की  52.7  प्रतिशत  जन  संख्या  के  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  सहित  )  के
 कनर  की  आशा  चमोली  और  गढ़वाल  उत्तर  के  पहाड़ी  जिलों  में

 दुरद्शते  और  व्रिस्तःर  विभिन्‍न  चरणों  में  हो  सक्रता  है  जे  इस  प्रयोजन

 के  लिए  ख्र्धनों  की  भावी  उपलब्धता  पर  निर्भर

 शी  भुवन  चन्द्र  मंत्री  जीने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  चमोली
 झोौर  गढ़वाल  जिलों  में  टी०  वी०  कवरेज  1994  तक  क्रमशः  10.7  प्रतिशत  और  52.7
 ऋतिशतः  हो  यह  हूं  कि  कह  यह  न  तो  सही  हैओऔर  न

 हमारे  निर्काचित  क्षेत्र  का  एक  जिला  चमोली  का  क्षेत्र  9000  वर्ग  किलोमीटैर

 वहां  पर  एक  अत्यन्त  कम  शक्ति  का  द्रॉसमीटर  है  जो  8  किलोमीटर  की  परिधि  को

 शामिल  करता  एक  और  जोशीमठ  पर  लगाया  जा  रहा  इस  तरह  दो  अत्यन्त  क्रम
 शक्तिਂ  के  ट्रांसमीटरों  से  प्रत्येक  के  द्वारा  5  से  8  किलोमीटर  तक  क्षेत्ष  शामिल  हो

 उसी  तरह  गढ़वाल  जिला  के  लिए  23  प्रतिशत  है  जिसे  52.  7  प्रतिशत  तक  नहीं  बढ़ाया  जा

 मंत्री  जी  इसे  स्पष्ट  चाहेंगे  ।

 मंत्री  जी  ने  है  फि  भविष्य  में  इसका  विस्त।र  पर  निम्नर

 एक  एल०  पी०  टी०  का  लागत  1.25  25  करोड़  रुपया  ह ैऔर  वी०  एल०  पी०  का  मलल्‍्य  मात्र
 85  लाख  रुपया  मेरा  प्रश्न  दर्गंम  पहाड़ी  क्षेत्र  में  जानकारियों  एवं  मनोरंजन  के

 माध्यभों  के  नितान्त  अभाव  को  देखते  हुए  क्‍या  मंत्री  जी  चमोली  के  लिए  6  एल०  पी०

 और  गढ़वाल  के  लिए  4  एल०  पी०  टी०  का  विशेष  आबंटन  करने  को  सहमत  होंगे  जिसका

 लागत  म.त्र॒  12.  5  करोड़  रुपया  ताकि  कवरेज  आवश्यक  स्तर  तक  उपलब्ध

 हो  जाए  ?

 खुजना  झोर  प्रसारण  में  फंज्य  ):  हमारा  यह

 सबत  प्रम।स रहा  है  कि  जिन  क्षेक्लों  को  शामिल  नहीं  मया  है  उसे  भी  शामिल  किया  जाए
 विशेषकर  पवंत  मालओं  के  क्षेत्र  में  जहां  हमारे  जनजातीय  लोग  रहते  जहां  तक  सम्पूर्ण

 उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध है  राष्ट्रीय  कवरेज  के  82  प्रतिशत  के  अनुरूप  हैश्लोर  ब'/स्तव  में  उत्तर
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 अत  —

 प्रदेश  में  88  प्रतिशत  कवरेज  फिर  चमोली  और  गढ़वाल  पह  डी  क्षेत्र  हैं  जहां
 पहाड़ों की  सं&्य।  अधिक  है  जिससे  छाया  पड़ती  अतः  हमें  कई  ट्रान्समीटरों  की  आवश्यकता  तथा

 अत्यन्त  लघु  शक्ति  के  -  ट्रांसमीटरों  की  अ,वश्यकता  है  त.कि  पूरे  क्षेत्र  को  श.मिल  किया  जा
 सके  ।

 जहां  तक  ,  9  एल०  पी०  तथा  4  एल०  टी  को  स्थापित  करने

 का  सम्बन्ध  है  यह  इंजीनियरों  एवं  अन्य  विशेषज्ञों  की  र॒ुय  पर  निभर  करता  हमने
 माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  तथा  इसे  हम  अपने  विशेषज्ञों  को
 सॉंप  देंगे  ।

 भरी  भुवन  चमर  खण्ट्रो  :  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कवरेज  को  बढ़ाने  के  अच्छे  उद्देश्य
 के  लिए  हम  आशभारी  लेफिन  दुर्भाग्यवश  नहीं  हो  प*  रहा  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर में
 कहा  है  कि  टी०  कवरेज  छायादरर  क्षेत्र  के  करण  प्रभावित  हो  रहा  है  ।  में  मंत्री  जी  को  यह
 बताना  च  हता  हूं  कि  यह  ऊंची  शिखरों  व.ली  पहाड़ी  है  जो  बड़े  क्षेत्रों  में  फैली  है  जो  उच्च  शक्ति

 कि  द्रासमीटरों  जेसे  एक  किलोवट  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  लिए  उपलब्ध

 है  ।  सेकिन  दुर्भाग्यवश  यह  कठिन  है  श्रौर  कोई  भी  ऊंची  चोटी  पर  चढुना  नहीं
 अगर  म  ननीय  प्रत्री  चाहें  तो  में  ऐसे  स्थलों  कः  नःम  बता  सकता  हूं  जहां  वृहतर  क्षेत्रों  को  इसके

 अन्तगंत  ल/य।  जा  सकता

 iad 3

 मेरा  प्रश्न  है  कि  इन  जिलों  में  सिर्फ  बहुत  ही  कम  शक्ति  वले  ट्रांसमीटर  तथा

 कम  शक्ति  बले  ट्रांसमीटर  ही  क्यों  लग।ये  ज.ते  उच्च  शक्ति  वले  ट्रांसमटर  क्‍यों  नहीं  लग  ये
 जाते  जिससे  कि  जनसंख्या  का  बड़ा  भाग  इससे  लभान्वित  हो  सके  ?  पूरे  इल  के  को  सिर्फ

 दो  कम  शक्ति  वले  ट्रांसीटर  झोर  एक  बहुत  कम  शक्ति  वले  ट्रांसमीटर  की  सहायता  से

 इस  सुविधा  के  घेरे  में  संभव  नहीं  यह  एफ  दम  अपर्याप्त  इसलिए  म  ननीय  से

 मेरा  सुझाव  है  कि  वह  कुछ  चयनित  स्थानों  पर  उच्च  बले  ट्रांसमीटरों  को  लग.ये  ज.ने  की

 अ।वश्यक्ता  को  स्वीफ,र  वह  इस  पर  बदिच.र  करंगे  ?

 क्री  झ्रजित  पांजा  :  यह  सुझाव  नोट  कर  किया  गया  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रशणन  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  क ेअःठ  जिलों  से  उनके  पःस  सभी

 पबंतीय  क्षेत्रों  के  ब/रे  में  होनी  चहिए  वह  तो  यह  फह  देंगे  कि  उन्हें  नया

 नोटिस  की  जरूरत  उम्मीद  है  क्रि  वह  ज/।नकारी  एकत्रित  करके  आप  लोगों  को  दे  अगर

 यह  सुविधा  पूरे  देश  प्रदान  कर  दी  गई  होती  तो  वह  अःपको  इसके  बारे  में

 ]

 प्रो०  प्रेम  धमल  :  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  हमारा  यह
 प्रयत्न  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जहां  ट्राइबल  लोग  ज्यादा  रहते  वहां  पर  अधिक  से  अधिक  यह्‌

 उपलब्ध  कराई  जाए  और  पहाड़ों  के  आंचल  में  जो  गांव  पीछे  बस  हुए  वहाँ  पर  आप

 एल०पी०टी०  वर्गरह  लगाने  का  प्रयत्न  फर  रहे  मेरा  सीधा  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  आपने  यह्‌
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 1914  मौखिक  उत्तर

 उपकरण  लगाये  वहां  पर  भी  चारों  तरफ  पह।ड़ियां  रह  गई  और  नीचे  गांवों  में  लगा  दिए

 मेरे  यहां  हमीरपुर  डिस्ट्रिक्ट  में  कोट  नाम  का  एक  स्थान  उसगांव  में
 भी  एल०  पी०  टी०  का

 पूरा  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  और  वहां  पर  डिस्टब्ड  प्रोग्राम्स  आ  रहे  हैं  तो
 क्या  आप  फिर

 से  चैक  करवाकर  दोबारा  एल०  पी०  टी०  या  बी०  पी०  टी०  जहां  उचित  समझें  लगाकर  लोगों  को

 सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  प्रयत्न  करेंगे  ?  वहां  पर  आकाशवाणी  के
 केन्द्र  उद्घाटन  अ  पके

 द्वारा  होने  वाला  हमीरपुर  वह्‌  आप  कब  तक  करेंगे  ?

 कूमारो  गिरिजा  अध्यक्ष  कुछ  इलाकों  की  टोपोग्राफी  ऐसी  है  कि लाख

 कोशिशों  के  बावजूद  हम  लोग  उसमें  सक्सेसफुल  नहीं  हो  रहे  हालांकि  मंत्रालय  की  पूरी
 बद्धता  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  जनसंख्या  तक  और  ज्यादा  से  ज्यादा  एरिया  तक  टी०वी०  और

 रेडियो  स्टेशन  पहुंचे  लेकित  फिर  भी  इसको  दिया  लेंगे  ।  जहां  तक  परिवतंन  करने  का  कुछ  उनको

 वरिवर्तित  भी  कर  दिया  जायेगा  और  कुछ  बढ़ाने  का  है  तो  उनको  बढ़ा  भी  दिया  ज!/येगा  लेकिन

 यह  फण्ड  की  एवेलिबिलिटी  पर  और  टोपोग्राफी  पर  निश्चित

 ]

 भी  झजित  बांजा  :  में  अपने  विद्वान  सहयोगी  के  द्वारा  कही  बातों  में  कुछ  थोड़ा
 और  जोड़ना  चाहूंगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  हिमाचल  प्रदेश  का  उल्लेख  किया  है  ।  योजना  आयोग  के

 द्वारा  निर्धारित  दिशा-निर्देशानुसार  इस  राज्य  को  के  अन्त्गंत  रखा  गया  है  जोकि  राज्यों

 का  एक  विशेष  श्रेणी  है  जिसका  पूरा  क्षेत्र  पवंतीय  होता  है  ।.  इसलिये  प्रदेश  और  इस
 श्रेणी  के  दूसरे  राज्यों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रह  है  ।

 श्री  पृभ्चयोराज  डो०  चब्हाण  :  जहां  तक  पवंतीय  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीशन  की

 ग्रहण  करने  की  क्षमता  की  समस्या  या  उसक  अभाव  सम्बन्ध  वह  सभी  जगह  बराबर  है

 चाहे  वह  उत्तर  प्रदश  में  पड़ने  वाला  क्षेत्र  हो  या  महाराष्ट्र  के  पश्चिमी  घाट  में  पड़ने  वाला  क्षेत्र  ।
 उन  क्षेत्रों  मे ंभोगोलिक  बाधाओं  और  असमतल  जमीन  के  कारण  बहुत  ही  कमजोर
 हो  ज/ता  सरकार  सामान्य  तोर  पर  कवरेज  का  आंकड़ा  पूरे  राज्य  के  आधार  पर  देती  है  ।

 सरक!र  इसके  बदले  विकास  प्रखण्ड  या  तहसील  को  खासकर  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रो  में  आंकड़े का
 हकाई  मानने  पर  विचार  करेगी  और  हमें  कव्ररेज  के  ये  विशिष्ट  आंकड़े  उपलब्ध  करायेगी  ?  प्रत्येक
 प्ब॑तीय  क्षेत्र  का  कवरेज  प्रतिशत  हमें  बाद  में  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  ज॑ंसा  कि  माननीय
 सदस्य  ने  अभी  उल्लेब  किया  है  कि  उस  क्षेत्र  में  संचार  की  समस्या  बहुत  ही  गंभीर  में  ज/नना

 नाहूंगा  कि  क्‍या  प्रत्येक  तहसील  मुख्यालयों  में  बहुत  ही  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लग।ने  की  कोई
 विशेष  योजना

 कमारी  गिरिजा  व्यास  :  पश्चिमी  घाट  से  योजता  आयोग  का  आशय  39  जिलों  में

 फंले  ताल्लुकों  से

 भी  जो०  बेवराय  नाव्क  :  में  माननीय  सदस्य  से  जानना  चाहता  हूं  कि  दक्षिणी
 क्षेत्र  के  पव॑तीय  क्षेत्रों को  मंत्रालय  से  पर्याप्त  धनराशि  मिल  रहा  है  या  नहीं  या  केवल  उत्तरी  ओर
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 पूर्षी  भागों  के  पक्तीय  क्षेत्रों  में  ही  क्शेषः  कार्यक्रम  चलायें  जा  में  उनसे  यहਂ  भी  जपना

 चाहूंगः  कि  उनके  मंत्लालथ  ने  आठवीं  पंचवर्षीश  योजना  दक्षिणी  भागों  के  पर्षतीय  क्षेक्नों  के  लिये
 ज्यादाਂ  घनराशि  आवंटित  की  है  या  नहीं  और  क्या  उनकी  मंक्रलयःकोਂ  इस  बात  की  पूरी  जानकारी

 है  कि  दक्षिणीਂ  क्षेत्र  में  कूल  कितने  कमशक्ति  और  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीठर  लगाथेगये  में
 उनसे  यह  जानमा  चाहूंगा  कि  क्या  उनके  देश  के  सन्नी  पर्त्तीय  क्षेत्रों  यथाਂ

 उत्तर  बिहार  इत्यादि  के  पक्तींय  क्षेत्रोंਂ  परु  ध्यान  केम्द्रित  करने  की
 कोई  भावी  योजना  लोगों  के  मन  में  कुछ  शंकाएं  हैं  कि  यह  मंत्रालय  देश  के  सिर्फ  उत्तरी  और

 पूर्वी  क्षेत्र  में  ही  ध्यान  केन्द्रित  कर  रहा  हैਂ  ।  यही  कारण  है  कि  मेँ  माननीय  मंत्री  से  देश  के
 दक्षिणी  भाग  के  पव॑तीथ  में  जो  कि  उपेक्षितः  क्षेत्र  इस  सम्बन्ध  में  मुहैया  करायी  गयी

 सुविधा  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 थी  काजल  जैसा  कि  मेने  बताया  है  कि  हम  देश  के  पव  तीघ्र  क्षेत्र  जुड़ें

 हुए  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  दक्षिण  के  फर्क्तीय  क्षेत्रों  के  ऊपर  सभुचितः  नहीं
 दिया  जा  रहा  है  ।

 योजना  आयोग  ने  जो  श्रेणी  बनाई  हैं  हम  कर्नाटक  और  केरल  को  ऐसे
 राज्यों  की  श्रेणी  में  पाते  हैं  जिसमें  उनके  पव॑तीय  क्षेत्रों  को  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 रखा  गया  है  ।  मेरे  पासਂ  का  प्रतिशत  है  ।  तमिलनाडु  का  जनसंख्या  के  हिद्लाब  से
 89.4  प्रतिशत  मर  क्षेत्रफल  के  हिसाब  से  89.  5.  प्रतिशत  वसे  कर्नाटक  का  60.  5
 और  49.  8  प्रतिशत  तथा  केरल  का  86.  3  भौर  84  प्रतिशत  है  ।

 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  में  वृद्धि  के  साथ  ही  ये  तीनों  राज्य  भर्भात्‌  केरल  ओर

 ठमिलनाड  की  कवरेज  88  प्रतिशत  तक

 इंडियन  को  उम्धभें

 +762.  श्रं  राजेत्र  कुमार  शर्मा  :

 काम  महगहः  विशानताओऔर  पवंटन  मली  यह  बताने  की  करेंगे  फि  :

 प्रमुख  वायमार्गों  पर  इंडियन  एक्रलाइ  स  कीਂ  देनिक  उड़ानों  की  संख्या  क्‍या  है  ;

 पिछले  तीन  भहीनों  के  कितनी  उड़ानों  में  विलंब

 उन  उड़ानों  में  औसतन  कितने-कितने  समय  का  विलंब

 तत्संबंधी  कारण  क्‍या  है  ?

 माशर  विमफन ओर  पर्यटन  मंत्रसय  सम्ध  एक०  झो०  एज०  :

 एक  व्थिरण-फ्तਂ  सकन  केफप्टलਂ  फरः  रख  गया
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 इस  समय  इंडियन  एयरलाइन्स  बंभशूर  और

 के  प्रमख  शहरों  को  जोड़ने  वासी  50  एक-सरफा  दैभिक  उड़ानों  का  परिचालन  कर

 ॥

 और  जनवरी  से  1992  के  दौराम  कूल  22,239  उड़ानों मैं  5209

 उलड़नों  में  15  मिनट  से  अधिक  का  विलमभ्य  हुआ  जिनमें  विलम्ध  की  जौसत  अवधि

 घेटा  25  मिनट  थी  ।

 (a)  उड़ानों  में  विलम्ब  इंजीनियरी  और  अन्य  खराब  अपयौप्त

 हबाई  अड्डा  सुविधाओं  आदि  के  कारण  हुआ

 हिन्दी

 थ्रो  राजेन्द्र  कूमार  शर्मा  :  अध्यक्ष  मासतीय  मंत्री  जी  ने  चिलस्व  के  कारण  बताए
 लेकिन  इसके  पीछे  मुख्य  कारण  अम्य  छिपे  हुए  आज  से  कुछ  भहीने  इंडियन

 एयरलाइन्स  के  श्री  एस  >  के  द्वार  कर्मचारियों  में  कर्तव्य  के
 प्रंसि  आस्था  ओर  निष्ठा  का  न  उन्होंने  इस  सब  चीजों  को कठोरता  के  साथ  लेने  का  पिर्भग्र

 माननीय  मंत्री  जी  ने  उसके  अन्तर्गत  श्रम  कर्मचारियीं  साथ  सम्पर्क

 चेयरमेन  की  अवहेलना  की  और  समझौता  तो  निश्चित  रूप  से  करलिया  ।  लेफिन  इतने  बड़े
 आर्गेतिजेम  क्रे  चेयरमेत  ने  अपता  अपना  अपमान  समझ  कर  उस  संस्था  से  त्याग-पत्र  दे
 दिया  ।  प्ररिणाम  सामने  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  एक  घण्टा
 25  मिनट  क्रा  ब्रिल्षम्ब  हुआ  है  ।  इस  प्रकार  से  यदि  कुछ  फलाइट्स  को  देखा
 छ:-छ:  घण्टे  की  फलाइट्स  की  डिले  पुरे  देश  के  अन्दर  इंडियन  एयरलाइंस  के  द्वारा  टूरिस्ट  प्वाईंट

 आफ  अन्य  दृष्टि  से  इन्डस्ट्रीज  के  प्वाइंट  आफ  व्यूहू  और  अन्य  लोगों  को  कितनी  कंठिगाई
 का  सामना  करना  पड़ा  यह  सारी  स्थिति  सामन ेहै  मेरा  आपके  म/ध्यम  ते  मंत्नी  जी  श्ले  अनुरोथ
 है  कि  इस  विषय  में  जानकारी  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  दें-क्या  आज  भी  कमंचारियों  के  अन्दर

 अनुशासनहीनता  बनी  हुई  जिसका  मुख्य  कारण  वहां  पर  तालमेल  का  अभाव  है  ?

 इसी  प्रकार  से  कई  बार  वर्णन  दिया  जाचुका  है  कि  प्लेन्स  में  इंजीनियरिंग  डिफंक्ट्स  में  सुधार
 होना  चाहिए  ।

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न-ऐसे  नहीं  पूछा  जाता  है  ।

 थी  राजेन्द्र  कमार  शर्मा  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 समय  पर  इनके  विभाग  कौ  ओझोर से  प्लेन्स के  अन्दर  इंजौमियरिंग  की  खराबी  के  तकनौकी
 खराबी  के  कारण  जो  जानकारियां  दी  गई  क्या  उसके  विषय  में  आपके  द्वारा  सुधार  की  व्यक्स्था
 की  गई  जिससे  विलम्ब  को  घटाया  जा  सके  ?

 नक्कर  विसासन  और  पयंटम  मंत्रों  झा_्षय  सब  :  माननीय  अध्यक्ष
 साक्तीय  सांसद  महोदय  ने  कुछ  कूसरे  विषयों  के  ऊपर  काफ़ी  लम्ब्नी  टिप्पणी  करते  हुए  दिसम्बर
 की  घटना  के  बारे  में  काफी  विस्तार  से  वर्णन  किया  जो  इस  प्रश्न  से  जुड़ा  हुआ  प्रश्न  गहों
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 में  यह  बात  स्पष्ट  कर  दना  चाहता  हूं  कि  ये  सब  कारपोरेशन  चीफ  एग्जिक्यूटिव  के  द्वारा  चलाये  जाते

 हैं  ।  मंत्रालय  का  यह  काम  है  कि  आम  तौर से  ब्रॉड  पॉलिसीज़  पर  निगाह  रखें  और  अगर

 मेंट  हो  रहा  तो  उस  कारपोरेशन  को  मंत्री  जी  सावधान  करें  ।  गवर्नमेंट  की  पालिसीज़  ओर
 गवनेमेंट  के  बीच  में  एक  माध्यम  होना  चाहिए  और  वह  माध्यम  का  काम  करे  ।

 और  जहां  तक  घटना  की  बात  है  और  माननीय  सांसद  महोदय  ने  उठाई  हालांकि  जैसा

 ने  कहा  कि  यह  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित  नहीं  है  ।  में  रिकार्ड  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहता

 हैं  ।  जब  उस  समय  पायलटूस  द्वारा  टाईम  मांगा  गया  मंत्री  महोदय  से  यानि  मेरे  से  तो  मैंने

 स्पष्ट  रूप  से  जबाब  द  दिया  था  कि  जब  तक  अनकंडीश्नलो  विदड़ाल  इंडस्ट्रीयल  एक्शन  का  नहीं

 होगा  तब  तक  मंत्री  स ेमिलने  का  कोई  सवाल  नहीं  उठता  और  जब  तक  हम  पी०

 टी  ०  आई  ०  और  यू  ०  एन  ०  आई  ०  पर  नहीं  पड़ेंगे  तब  तक  पायलट्स  को  टाईम  देने  का  सवाल  नहीं
 उठता  ।  स्पष्ट  रूप  से  कहा  मेरी  आदत  नहीं  है  कि  चीफ  एक्जीक्यूटिव  के  अनुसार  मंत्री

 विवाद  में  समाचार  पत्रों  में  इसके  अलग-अलग  लेवल  होते  हैं  ।  में  नहीं  समझता  कि  मंत्री  की

 गरिमा  के  अनुसार  मंत्री  को  इसमें  पड़ना  चाहिए  ।  चीफ  एक्जीक्यूटिव  जो  बोलना  वे  बोलें  ।

 सीविल  एवियेशन  के  जो  सेक्रेटरी  थे  तो  उनको  चीफ  एक्जीक्यूटिव  टेलिफ़ोन  आया  कि  हमारे
 यहां  डेडलॉक  हो  गया  अगर  आप  उसमें  हस्तक्षेप  कर  सकते  हों  ओर  डेहलॉक  को  रिज़ाल्व  कर
 सकते  द्वो  तो  इसमें  प्रयास  किया  जाए  ।

 ]
 सिविल  एवियेशन  के  मंत्नालय  ने  पायलट्स  को  मिलने  की  स्वीकृति  प्रदान  की  ।  लेकिन

 चीफ  एक्जीक्यूटिव  के  द्वारा  टेलीफोन  पर  किए  गए  अनुरोध  के  बाद  ही  नागर  विमानन  सचिव  ने

 पायलटों  से  मुलाकात  को  में  चाहता  हूं
 कि  इस  बात  को  सीध  रिकाडं  में  रखा  जाये  ।

 ]
 और  उसमें  भी  सेक्रेटटी  सिविल  एवियेशन  ने  यहू  बात  स्पष्ट  कर

 ]
 कि  इसे  बिना  शर्तें  वापस  लेना  होगा  ।

 कोई  काम्प्रोम-इज  का  सवाल  नहीं  है  ।  उसके  बाद  फिर  से  देखा  जायेगा  कि  इस  बारे  में
 क्या  किया  था  सकता  है  ओर  क्‍या  नहीं  किया  जा  तरह-तरह  का  भ्रम  इसमें  फंलाना

 एक  पार्टी  या  एक  व्यक्ति  की  तरफ  से  हो  तो  यह  उचित  नहीं  जैसा  मैंने  कहा  कि  हम  चीफ

 एक्जोक्यूटिव  के  साथ  विवाद  में  नहीं  पड़नाचाहते  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रत्यक्ष  रूप  से  जो  प्रश्न

 से  संबंधित  वह  आपने  पूछा  इसलिए  मैं  आपको  कुछ  आंकड़े  दना  चाहता.हूं  ।  हालांकि  में  इसके
 पर्व  यह  कहूंगा  कि  मैं  पूरी  तरह  से  इस  बात  को  मानने  के  लिए  तंयार  और  मंत्रालय

 मानने  के  लिए  तैयार  है  कि  संतोषजनक  स्थिति  नहीं  सुधार  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।  हमको  बहुत
 लम्बा  रास्ता  काटना  है  ।  उसके  लिए  प्रतिबद्ध  हैं  और  हमारा  प्रयास  और  हम  प्रयासरत  रहेंगे  कि

 आपकी  अपेक्षानुसार  इस  आरमेन|इजेशन  को  आगे  बढ़ा  पाएं  और  जनरल  पालिसी  दकर  उसकी

 ओर  थुस्त  क्र  पाएं  ।

 «J
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 +  वा 5  नाता  +5४+४+  —_—

 जन  के  माह  में  जब  नयी  सरकार  बनी  थी  तो  उस  समय  आल  टाईम  हमारी  परफारमेंस

 52  प्रतिशत  थी  जुलाई  में  67  प्रतिशत  पंक्च्युएलिटी  पहुंची  उसके  बाद  अगस्त  में  78  प्रतिशत

 पंक्च्युएलिटी  ।  उसके  बाद  शतप्रतिशत  निरन्तर  सुधार  का  कार्य  चलता  रहा  है  पूव्व  में  आधे  घंटे

 के  बाद  फ्लाइट  लेट  हो  तो  उसको  लेट  माना  जाता  था  अब  उसको  15  मिनट  के  बाद  उस

 फ्लाइट  को  लेट  माना  जाता  है  ।  सिर्फ  दिसम्बर  ओर  जनवरी  में  हमारी  परफारमेंस  ठीक

 नहीं  रही  ।  का  ग्रार्यडग  1991  में  रहा  था  उसके  कारण  के  जो  मेजर  चेक्‍्स

 करने  उनको  स्थागित  करना  पड़ा  और  उनको  आगे  बढ़ाना  पड़ा  इसके  कारण  का

 मेजर  चैक्‍्स  जनवरी  में  हुआ  और  दूसरा  कारण  मौसम  का  है  आप  जानते  हैं  कि  काफ़ी  कुछ

 कोहरा  और  फाग  होता  है  इसके  कारण  कुछ  डिले  हुआ  है  जो  हमारे  हाथ  के  बाहर  है  ।  इसके

 अलावा  इंडस्ट्रीयल  एक्शन  के  बारे  में  सभी  परिचित  हैं  इसके  अलावा  और  दूसरे  कारण भी  हैं
 जैसे--बाम्ब  केस  है  ।  एयरक्राफ्ट  रन-वे  पर  पहुंचता  है  तो  टेलीफ़ोन  आ  जाता  है  तो  उसके

 बाद  जोखिम  लेने  सवाल  नहीं  होता  उसके  बाद  एयरक्राफ्ट  को  वापिस  आना  पढ़ता  है  मैंने

 पहले  ही  कहा  कि  हम  सुधार  करेंगे  और  इसमें  काफ़ी  गुंजाईश  है  ।  आपको  जानकर  प्रसन्नता  होगी
 कि  दिसम्बर-जनवरी  को  छोड़कर  फरवरी  से  इम्प्रवमेंट  हुआ  है  और  मार्च  के  माह  में  हमारी

 पंक्‍्च्युएलिटी  82  प्रतिशत  रही  है  इसका  कुछ  श्रेय  अगर  हम  इंडियन  एयरलाइंस  के  स्टाफ़  को  नहीं

 देंगे  तो  वे  प्रोत्साहित  नहीं  होंगे  और  थोड़ा-बहुत  उनकी  पीठ  थपथपाना  अनिवायं  हो  जाता  है
 जिससे  बे  प्रोत्स.हित  होकर  जोश  के  साथ  भविष्य  में  काम  कर

 श्री  राजन्द्र  कमार  शर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  के  ऊपर  मरा  कोई  सीधा

 आक्षेप  नहीं  था  लेकिन  चीफ  एक्जीक्यूटिव  कः  अपने  पद  से  हट  जाना  मंत्रालय  के  लिए  बड़े

 दुखदाई  और  शम॑नाक  बात  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  पर  को  ग्रटण  करने  के  बाद  एक  बाठ

 कही  थी  कि  टूरिज्म  पाइंट  आफ  व्यू  से  में  नये-नये  रूट्स  से  उन  स्थानों  को  भी  देश  से  जोड़ंगा
 जिससे  १यंटन  को  बढ़ावा  मिल  मैं  इस  दृष्टि  से  जानना  चाहूंगा  कि  जो  हमारे  छोटे-छोटे  रूट्स
 हैं  वहां  सबसे  ज्यादा  विलम्ब  का  कारण  बना  हुआ  अधिकांश  फलाइट्स  ऐसी  देखी  जाती  हे
 कि  उनको  रद॒द  किया  जाता  है  ।  भविष्य  में  इस  दृष्टि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रकार  से

 ऐसा  न  इसके  लिए  मंत्री  महोदय  क्‍्यः  कायंवाही  कर  रहे  हैँ  ?

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  माननीय  सदस्य  ने  बिलक्‌ल  सही  बात  कही  है  ।  जो  एक
 अभियान  है  वह  व्यापक  है  ।  पूरे  देश  में  पंक्चुअलिटी  लाना  में  समझता  हूं  काफी  जटिल  कार्य

 है  जिसके  लिए  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  में  सोचता  हूं  कि  शुरूआत  हमको  मेन  ट्रंक  रूट्स  पर
 करनी  जहां  70-80  प्रतिशत  यात्री  सफ़र  करते  हैं  वहां  पंक्चुअलिटी  में  सुधार  ला

 संतोषजनक  स्थिति  हो  जाने  पर  हमारा  ध्यान  केन्द्रित  होगा  छोटे  रूट्स  की  ओर  ।  निश्चित  रूप
 से  वे  भी  महत्वपूर्ण  इनकी  ओर  भी  हमें  देखना  भविष्य  में  जब॒  वह  स्थिति  नियंत्रण  में  आा
 जायेगी  तो  हम  निश्चित  रूप  सेइस  ओर  भी  अधिक  ध्यान  देंगे  ।

 ]

 श्री  मतोरं॑  जन  मक्‍त  :  अध्यक्ष  मानतीय  मंत्री  ने  अपने  ब्यान  में  कहा है  कि  दिल्ली
 बंगलोर  ओर  हैदराबाद  जैसे  मुख्य  नगरों  को  एक  दूसरे  से  जोड़ने  बाली
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 इकतरफा  50  देनिक  विमान  सेवा  उपलब्ध  हैँ  जिनकी  उड़ानों  में  विलम्ब  होती  रही  है  और  पिछले

 तीन  महीनों  में  यह  देरी  20  प्रतिशत  तक  हो  चुकी  है  ।  उन्होंने  इसे  विस्तार  में  बतलाया  है  ।  मेरा

 कहना  यह  है  कि  ये  विमान  सिर्फ़  इन्हीं  नगरों  तक  नहीं  जाते  बल्कि  आगे  भी  यह  अन्य

 छोटे  रूटों  पर  जाते  अगर  मुख्य  रूटों  में  ये  देर  से  उड़ान  भरते  हँतो  आगे  छोटे  रूटों  पर  भी

 इन्हें  देरहो  जाती  और  कभी-कभी  छोटी  जगहों  की  ये  उड़ान  रह  भी  कर  दी  जाती  जबकि

 इन  स्थानों  में  विमान  सेवा  की  कुछ  ज्यादा  ही  आवश्यकता  होती  उन्होंने  बतलाया  है  कि

 ऐसा  पर्याप्त  हवाई  अड्डों  की  सुविधा  के  अभाव  के  कारण  होता  में  उन  से  जानना  चाहूंगा

 फि  छोटे  हवाई  अड्डों  में  बेहतर  हवाई  पढ्टी  की  और  उपकरण  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के

 सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय  या  सरकार  के  क्‍या  विचार  छोटे  हवाई  अड्डों  पर  ये

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  जैसा  कि  उन्होंने  अपने  जवाब  में  बताया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  विलम्ब  क॑  बारे  में  है  ।

 क्री  सनोरंजन  भक्त  :  में  यह  सब  इसलिय  कह  रहा  हूं  कि  इन्हीं  सब  कारणों  से  इसमें  विलम्ब
 होता  है  फिर  तो  छोटे  जगहों  के  लिये  ये  विमान  उड़ान  ही  नहीं  भर  सकते  हैं  ।  यह  भी
 एक  पहलू  है

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  एयर  लाइल्सों  में  चीफ़  एक्जीक्यूटिवों  की  नियुक्ति  समय  पर  नहीं
 करना  इसका  दूसरा  कारण  अगर  तद्थ  आधार  पर  सारी  चीजें  की  जाती  हों  तो  इनमें

 -  सुधार  कंसे  संभव

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  महोदय  यह  मेरा  सौभाग्य  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  को  स्वयं  ही  एक
 नागर  विमानन  मंत्री  होने  के  कारण  उन्हें  उसके  बारे  में  इतनी  विस्तृत  जानकारी

 है  जिससे  इस  प्रति  प्रश्न  जो  कि  मूल  प्रश्न  से  सींधे  नहीं  जुड़ा  था  को  आसानी  से
 शीघ्र  खारिज  कर  दिया  गया  इससे  पहले  कि  में  उनसे  रक्षा  की  गहार  करता  ।

 महोदय  माननीय  सदस्य  का  कहना  बिल्कूल  सही  है  कि  इसमें  विलम्ब  होने  के  अनेकों
 कारण  हैं  ।  वास्तव  में  मैं  एक  उदाहरण  देकर  बताना  चाहूंगा  कि  मा  में  समय  की  पाबन्दी
 का  निर्वाह  82  प्रतिशत  तक  किया  एयरइलान्स  के  तकनीकी  कारणों  से  जो  विलम्ब  होते

 उसका  प्रतिशत  सिंफे  2.  67  है  और  जबकि  अन्य  मसलन  पक्षी  का
 में  बस  होने  की  धमकी  या  और  कोई  भी  बात  से  2.  26  प्रतिशत  बिलम्ब  होते  कुल

 कर  ये  विलम्ब  5  प्रतिशत  होते  हैं  ।  उसके  बाद  जो  परिणामात्मक  रूप  से  विलम्ब  होते  हैं  उसकी
 प्रतिशत  मात्ना  12. 31  प्रतिशत  है  अतः  30  प्रतिशत  देरी  70  प्रतिशत  के  करीब

 तक  हो  जाती  यही  एक  समस्या

 जहां  तक  छोटे  हवाई  अड्डों  के  संरचना  का  सम्बन्ध  हवाई  अड्डों  उड़ाभे
 भरने  में  जो  परिणामतः  देरी  होती  उसी  से  सारी  चीज  नियंत्रण  के  बाहर  हो  जाती  है  और

 इमारी  नजर  इन  छोटे  हवाई  अड्डों  पर  जाती  है  ।  लेकिन  इसका  असली  कारण  वहां  नहीं
 अदज्नी  समस्या  यह  है  कि  उड़ानें  समय  पर  नहीं  भरी  जाती  हैं  क्योंकि  हमें  संमय-समय  पर  कई

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  इसमें  एक  औद्योगिक  समस्या  भी
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 में  समझता  हूं  कि  एक  अलग  प्रकार  की  कार्य  संस्कृति  का  विकास  करने  के  लिए  प्रवति  में  परिवतंन
 लाने  की  आवश्यकता  हम  उस  सन्दर्भ  में  काये  करने  की कोशिश  कर  रह  हैँ  ।  यह  एक  ही  दिन में
 नहीं  किया  जा  सरकार  बदल  जाने  से  ही  कोई  जदू  की  छड़ी  हाथ  नहीं  लग  जाती
 उसमें  कई  बाधाएं  होती  जिनसे  निबटना  पड़ता  कार्य  संस्कृति  की  प्रवाह  तो  ऊपर  से
 करना  होगा  ।  हम  इसके  लिए  प्रयत्नशील  चीफ  एक्जीक्यूटिव  का  पद  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 जेंसा  कि  में  कह  चुका  हूं  कि  इन  निगमों  को  चलाना  एक  मंत्री  की  सीधे  जिम्मेवारी  नहीं  होती

 बल्कि  यह  कार्य  चीफ  एक्जीक्यूटिव  के  द्वारा  किया  जाता  जो  मंत्रालय  के  प्रति  जवाबदेह  होता

 एक  विस्तृत  सामान्य  नीति  दृष्टिकोण  बरकरार  रखने  के  लिए  हम  निगम  झौर  सरकार  के  बीच
 का  एफ  कड़ी  अतः  चीफ  एक्जीक्यूटिव  की  नियुक्ति  करना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कायें  मझे
 माननीय  सदस्य  को  कोई  पाठ  नहीं  पढ़ाना  वह  एक  वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  नाते  अच्छी  तरह
 जानते  होंगे  कि  सरकारी  नियक्तियों  के  दौरान  एक  लम्बी  प्रक्रिया  से  गुजरना  पड़ता

 है  जोकि
 अपनी  जगह  सही  भी  है  क्योंकि  सभी  प्रकार  की  सावधानी  झ्ौर  सुरक्षा  वरतना  भी  जरूरी

 वह  लम्बी  प्रक्रिया  चल  रही  मुझे  आशा  है  फि  बहुत  जल्दी  इसके  सकारात्मक  परिणाम  आ

 जायेंगे  ।

 भी  सूरज  मण्डल  :  अध्यक्ष  दिलली-पटना-रांची-दिल्ली-कलफत्ता  और

 लखनऊ-पटना-कलककत्ता  ये  उड़ानें  बराबर  देर  से  जाती  हैँ  और  बीच-बीच  में  किसी  दिन  यातों

 पटना  छोड़  देती  है  रांची  से  सीधे  दिल्‍ली  चली  जाती  हैं

 अध्यक्ष  अभी  23  तारीख  को  में  आने  वाला  कई  मैम्बरस  आने  वाले

 पटना  हवाई  जड्डे  पर  बैठे  हुए  थे  और  प्लेन  सीधा  रांची  से  दिल्‍ली  चला  में  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  उन  हवाई  जहाजों  कोਂ  जो  शैडूल  दिया  जाता  है  ओर  दिल्ली-पटना-रांची

 एवं  कलकत्ता  को  उड़ानों  में  देरी  होने  का  कारण  यह  है  कि  उस  रूट  पर  जो  फ्लाईट्स  रूटोन

 रहता  उसको  दूसरी  तरफ  डाईवर्ट  कर  दने  से  उस  इलाके  का  प्लेन  देर  से  आता-जाता  है  ।

 नवम्बर  में  3200  देने  के  बाद  और  भी  उस  रूट  में  डिले  हो  गया  है  तथा  एक  खतरा  पंदा  होता  है
 क्योंकि  रनवे  से  वापिस  कर  लिया  जाता  बात  गत  तीन  महीनों  से  हुई  है  और  ऐसा

 जनवरी  से  लेकर  अब  तक  दस  बार  हमारे  साथ  हो  चुका  है  तो  मेरा  पूछना  यह  है  कि  क्या  आप

 इसमें  कोई  सुधार  करने  का  विचार  रखते  हैँ  या  टाईम  पर  चलाने  के  लिए  विचार  करेंगे  !

 श्री  एम०  झ्रो०  एज०  फारूक  :  हमारे  यहां  प्रतिदिन  करीब  120  उड़ानें  भरी  जाती  हैँ

 लेकिन  किसी  विशेष  उड़ान  जिसका  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  उसके  बारे में  पूछ-ताछ
 करेंगे झ्रौर

 अगर  कोई  भी  सुधार  की  गूंज,इश  होगी  तो  जरूर  देखेंगे  कि  ये  शिकाय॑तें  दूर  हो

 राज्यों  की  राजधानियों  में  विमान  सेवायें

 #763.  आओ  एच०  डो०  देवगौड़ा  :

 क्या  नागर  विमानन  झौर  पयेटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 सन न  नननन  नमन ननननननन-झ तन  न्‍  नमन  न  #  न्‍नगअनगा+  तक  +  नव  लाल  लता  न  नवगीत  जन्‍नन-+  ववव-++  जलन न

 सध्याह  पूर्व  से  पहले  दिल्ली  पहुंचने  के  लिए  इंडियन  एयरलाइन्स  ने

 फिन-फिन  राज्यों  की  राजधानियों  से  प्रतिदिन  विम/न  सेव,एं  उपलब्ध  कराई

 जितने  राज्यों  की  रजधानियों  से
 ऐसी  एक  से  अधिक  विमान  सेव:एं  उपलब्ध

 कित-कित्र  राज्यों  की  राजधानियों  से  इंडियन  एरयरलाइन्स  ने  ऐसी  सुविधाएं
 प्रदान  तहीं की

 और

 इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो०  एच०  :  से कप  है  है

 एक  विवरण-पत्र  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 इस  समय  इंडियन  एयरल।इन्स

 अहमदाबाद  और  भोपाल  से  दैनिक  सेवा  का  परिचालन  कर  रही  है  जो  11.  30  बजे  तफ  दिल्ली

 पहुंचती

 केवल  बम्बई  से  दो  देनिक  सेवाए  हैं  जो  दिल्ली  में  11.  30  बजे  से  पहले

 पहुंचती

 राज्यों  की  अर्थात्‌  ब

 अगरतला  और  पणजी  से  ऐसी  कोई  उड़ानें  नहीं  हँ  जो

 11.  30  बजे  पूर्वाह्न  तक  दिल्ली  पहुंचती  पंजाब  और  की  राजधानी  चंडीगढ़
 से  एक  सप्ताह  में  तीन  बार  की  उड़ान  उपलब्ध  जो  11.30  बज  से  पूर्व
 दिल्ली  पहुंचती  इंडियन  एयरलाइन्स  एजवाल  और

 गंगटोफ  से  उड़ानों  का  परिचालन  नहीं  करती

 विभिन्‍न  कररणों  जैसे  कि  अन्‌  रक्षण  के  लिए  इंजीनियरी  बेसों  प८  विमानों  की  स्थिति

 शेड्यूल  सम्बन्धी  ,  विमान  परिचालन्‌  के  रूट  पैटर्न  और  हवाई  अड्डों  के  परिचालन

 संबंधी  अवरोधों  के  फारण  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  से  11.  30  बजे  पूर्वाह्न  तक  उड़ानों
 को  दिल्‍ली  लाना  संभव  नहीं

 श्री  एच०  ढो०  वबेबगोड़ा  :  यह  सच  नहीं  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  वर्ष  1991-92
 की  अवधिसे  देनिक  प्रातःक/लीन  सेवाओं  का  परिचालन  कर  रही  है|  जो  11.  30  बजे

 तक  दिल्ली  पहुंचती
 |

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  राव  :  क्‍या  आप  प्रश्न

 दोहरामेंगे
 ?

 श्री  एज०  डो०  क्‍या  मननीय  नागर  विमानन  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  इंडियन

 एयरल।;इन्स  बंगलोर  से  दिल्ली  के  लिए  ईनिक  श्रातःक.लीन  सेव,झ्रों  का  परिचालन  कर  रही  है  जो

 11.  30  बजे  तक  दिल्ली  पहुंचती
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 कमाना  +भपभण  3०००  +«>«>े्ेमे जन  ++  जनान+  तनमन  लक

 श्रो  माधव  र/ब  सिधिया  :  जो  कुछ  म  ननीय  सदस्य  पूछना  चाहते  वह  यह  है  कि  बंगलौर  से

 प्रतिदिन  एक  प्रात:क  लीन  सीधी  विमन  सेवा  अरम्भ  की  जानी  यह  एक  मांग  है  जिसे

 मैं  पूर्गतः  न्यायोचित  मानता  बंगलोर  एक  महत्वपूर्ण  शहर  है  और  मेरा  विचार  है  कि  भविष्य

 में  बनाई  ज  ने  वली  समय-सूची  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  माननीय  सदस्य  यह
 जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  हवाई  अड्डों  कौ  व.युय/न  वितरित  करने  के  कार्यक्रम  में  इंडियन  एयरलाइंस
 की  कोई  समिष्ट  योजता  न  होने  के  कारण  ,  मुख्य  कार्यकारी  को  यह  निर्देश  दिए  गए  हैं  किये  एक

 समिष्ट  योजना  तैयार  करें  ताफि  हम  यह  जान  से  कि  हम  1995-1997,  1999

 तथा  200  में  हमारी  स्थिति  क्‍या  होगी  ।  हमें  एफ  सुनियोजित  योजना  के

 अनुसार  कार्य  करना  उस  योजना  में  मैंने  व्यापक  मार्गनिदंश  भी  दिए  हैं  कि

 हमें  कोशिश  करनी  चाहिए  श्र  देखना  चाहिए  कि  कुछ  अड्डे  तैयार  किए  जाये

 झ्ौर  विमन  को  विभिन्‍न  अन्य  स्थानों  पर  रात  को  रोक  सकें  ताकि  सांताक्रज  श्रौर  पालम

 हवाई  अड्डों  पर  विशेषकर  कि  एयर  टैक्सी  परिचालन  होने  वाली  भारी  भीड़-भाड़  को  कम

 अगले एक  अथवा  दो  दशक  में  इंडियन  एयरल।इन्स  के  बेड़ों  में  विमानों  की  संख्या

 बढ़  ज/येगी  ।  ऐपा  नहीं  होना  चाहिए  और  वहां  कोई  भीड़-भाड़  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  हालही  में  15  अप्रैल  से  पहले  ही  गुवाहाटी  में  एक  बोइंग  737

 की  सेवायें  अरम्भ  कर  दी  अतः  अब  विमान  गुवाहाटी  से  उड़ान

 इसी  प्रक/र  हमारा  कार्यक्रम  हैफि  से  दो  बोइंग  विमानों  की  सेवाएं  बेंगलूर
 से  भी  आरम्भकी  जायें  ताकि  ।  से  म  केवल  दिल्ली  तक  बल्कि  अन्य  स्थानों  पर

 पहुंचते  के लिएभी  अपको  वहीं  से  विमान  सेव  यें  उपलब्ध  हो  सर्के  जोकि  वहीं  से  आरम्भ

 हम  रा  क॒  र्यक्रम  यह  हम  अन्य  मुख्य  नंगरों  पर  भी  ध्यान  दे  रहे  हैं  जहां  कि  हम  धीरे-धीरे
 विम/न  वितरित  कर  सके  त।कि  अन्य  शहरों  से  विमान  सेवाएं  आरम्भकी  जा  सके  जिससे  उन
 शहरवासियों  को  सुविधा  हो जए  और  मुख्य  हवाई  अड्डों  तथा  नई  दिल्‍ली  में  भीड़-भाड़  से

 मुक्ति  मिल

 थ्रो  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  क्‍या  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा
 बैंगलोर  से  दिल्ली  तक  की  प्रात:कालीन  सेवाएं  परिचालित  की  जा  रही  में  जानना  चाहता  हूं
 कि  जब  भी  कार्यारी  बदलते  हैं  तो  क्या  कार्यकारी  की  सुविधा  और  उनकी  सनफ  तथा  रुचि
 के  अनुसार  समय-सारणी  में  भी  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  है  ।

 ।  प्रध्यक्ष  उसके  लिए  ग्रापको  सकारात्मक  उत्तर  दिया  गया  है  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  इसे  आरम्भ  किया  जाएगा  |  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे
 ओर  में  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  उनकी  मांग  का  समर्थन  करता
 मैं  बंगलोर  की  समस्याओं  पर  योर  मेरा  विचार  है  कि  ध्यान  रखा  |

 :
 झो  मीतीश  कुमार  .:  अध्यक्ष  दिल्‍ली  से  पटना  के  बीच  में  और  दित्ली  से  पटना  होते

 हुए  बागडोगरा  पहले  फ्लाइट  जाती थी  और  पहले  यह्‌  सुविधा  जैसे  बंगलोर  के  बारे  में  माननीय
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 मोखिक  उत्तर  27  1932
 जन  अभि  जलन  जेजअकज+  लक  ----++)  75

 सदस्य  ने  उसी  तरह  से  पटना  को  भी  यह  सुविधा  प्राप्त  थी  ।  आजादी  की  दृष्टि
 से

 बिहार

 इस  देश  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  प्रदेश  है  और  इस  नाते  इसमें  यात्री  भी  काफी  मिलते  हैं  और

 कभी-कभी  विमानों  में  सौ  फ़ीसदी  लोग  ट्रैवल  करते  जितनी  सीट  है  उतनी  बुकिंग  होती है  ।

 इस  स्थिति  को  देखते  हुए  क्य्रा  सरकार  विचार  कर  के  फिर  से  पहले  की  तरह  11  बजे  से  पहले
 पलाइट  पटना  से  दिल्ली  इसको  रिस्टोर  करने  के  चूंकि  पहले  ऐसी  सुविधा  थी  ओर
 क्या  इस  बारे  में  संसद  सदस्यों  ने  और  दूसरे  जन  प्रतिनिधियों  ने  कई  बार  लिखकर  माननीय

 मंत्री  और  राज्य  मंत्री  को  दिया  है  कि  इस  सुविधा  को  फिर  से  शुरू  किया  जाए  ?

 ]

 भझो  एम०  झो०  एच०  फारूक  :  पटना  एक  महत्वपूर्ण  शहर  है  और  राज्य  की

 राजधानी  भी  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  गया

 शी  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  माननीय  अध्यक्ष  में  आपके  द्वारा  यह  बात  माननीय
 मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  शिलांग  से  इणष्डियन  एयरलाइंस  की  कोई  भी  सेका  उपलब्ध

 नहीं  सन्‌  1988  में  जब  आप  स्वयं  नागर  विमानन  मंत्री  थे  तब  आपने  शिलांग  से  इणष्डियन

 एयरलाइन्स  की  सेवा  आरम्भ  करने  का  आश्वासन  दिया  था  और  शिलांग  हवाई  अड्डा  बोहंग  के

 अवतरण  के  लिए  पूर्णतः  उपयक्‍त  है  ।  शिलांग  क्षेत्र  अथवा  गृवाहाटी  कार्यालय  से  राजस्व  की

 प्राप्ति  भी  सबसे  अधिक

 शिलांग  ब्रिटिश  काल  से  ही  स्वतंद्गता  प्राप्ति  से  पहले  और  उसके  पश्चात्‌  भी  असम  की

 राजधानी  रहा  है  और  वास्तव  में  उत्तर-पृव  क्षेत्र  में  यह  सबसे  प्रमुख  राजधानी  अब  यहां  से
 कोई  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  सेवा  परिचालित  नहीं  की  जाती  में  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  वे  यह  अश्वसन  दें  कि  शिलांग  से  तत्काल  ही  इण्डियन  एयरल।इन्स  की  सेवा  आरम्भ  की

 जाएगी  ।

 करो  एम०  झ्रो०  एच०  फारूक  :  मै  इस  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  शिलांग

 हवाई  अड्डा  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  के  उतरने  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।  वहां
 से  की  उड़ान  आरम्भ  नहीं  की  जा  सकती  यह  कार्य  करना  हमारे  लिए  सम्भव

 नहीं  होगा  ।

 दूरदर्शन  धारावाहिक

 *764.  भ्रो  भूपन्द्र  सिह  हुड्डा े
 सि

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा फरेंगे  कि  :
 श्रो  नारायण  सिह  चौधरी  |

 क्या  सूचना  भौ
 हे  पे  कि

 दूरदर्शन  धारावाहिक  दूरदशंन  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लम्बित

 यदि  हां  तो  इस  धारावाहिक  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इसका देश
 में  प्रसारण  कब  से  शुरू  होने  की  संभावना  और

 क्‍या  इस  धाराव।हिक  को  किसी  विदेशी  दूरदर्शन  नेटवर्क  से  पहले  ही  दिख्काया  जा

 चुका  है  ?
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 ओर  प्रशारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिजा  :  जी

 ओर  अक्तूबर  1990  की  स्पांसरशिप  स्कीम  के  अन्तर्गत  प्राप्त  प्रस्तावों
 के  अन्तिम  परिणामों  की  सूचना  रोफ  ली  गई  है  क्‍योंकि  मामला  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यरों

 को  सौंप  दिया  गया

 प्राइवेट  एजेंसियों  द्वारा  निर्मित  और  बाहर  के  टी०  वी०  केन्द्रों  से  प्रसास्ति
 भारतीय  धारावाहिकों  का  द्रदर्शन  द्वारा  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  ।

 भरी  भूपन्द्र  सह  हुड्श  :  मेँ  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  को
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  क्‍यों  भेजा  गया  क्‍या  शिकायत  थी  ?  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इसकी  जांच
 समाप्त  करने  में  कितना  समय  लेगा  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  प्रजजित  :  अनेक  शिकायतें  थीं
 संसद  के  दोनों  सदनों  में  चर्चा  के  दौरान  स्क्यं  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  धारावाहिंकों  के  चयन

 के  विरोध  में  कुछ  शिकयर्ते  कौ  थीं  ।  समाचार  पत्नों  की  रिपोर्टों  में  भी  हमें  नकेवल  साधारण  तौर

 पर  बल्कि  तबाकथित  अनियमितताओं  के  सुस्पष्ट  उदाहरणों  सहित  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यह  सब  देखने  के  बाद  हमें  इस  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजना  पड़ा  हमने
 अपने  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  शिकायतों  की  जांच  करने  के  निर्देश  दिए  और  जांच  के  पश्चात्‌

 उन्होंने  इसे  प्रथम  दृष्टया  में  शिक्रायतों  को  उचित  पायः  ।  जब  एक  प्रथम  दृष्टया  में  मामला

 हमारे  तामते  विस्तृत  जांच  के  लिए  प्रध्तुत  किया  गया  तो  सरकार  ने  सभी  बातों  पर  विचार  करते

 हुए  इसे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजते  का  निर्णय  लिया  जोकि  इन  शिकायतों/आरोपों  की

 गहराई  में  जाने  की  व्यावसायिक  एजेंसी

 भरो  भूपेख  सिह  हुड्डा  :  इसके  अतिरिक्त  कितने  अन्य  धारावाहिकों  को  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो
 को  भेजा  गया  है  ?

 श्री  अजित  पांजा  :  नए  प्रायोजित  धारावाहिकों  के लिएसभी  3700  निवेदनों  के  बारे  में

 सभी  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजे  गए  हैं  क्योंकि  उन  पर  उनकी  क्रम  संख्या  ओर  कोड

 संख्या  में  हेराफेरी  और  फेरबदल  करने  के  आरोप  यदि  एक  नम्बर  की  भी  हेराफेरी  की  गई  है
 और  कुछ  फेरबदल  है  तब  भी  पूरा  मामला  संदेहास्पद  हो  जाता  सभी  बातों  को  महँनजर  रखते

 हुए  सरकार  के  पास  कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  सिवाए  इसके  कि  इसे  जांच  के  लिए  सीध  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरों  को  भेजो  जाए  और  शीघ्रातिशीघ्र  इस  बारे  में  जानकारी  की  जा

 श्रो  गुमान  मल  लोढा  :  अध्यक्ष  लार्ड  कृष्णा  सीरियल  के  में  हमने  पहले  भी

 माननीय  मंत्रीजी  से  एक  प्रश्न  पूछा  उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  मामला  विचाराष्ीन है  ।

 कया  मानतीय  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  एक  पत्र  उनके  .  मंत्रालय  से  आया  जिसमें  बताया  गया  है  कि  इस

 सीरियल  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  जब  इस  प्रकार  का  पत्र  आपके  मंत्रालय  से  भेजा  गया
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 उसके  पश्चात्‌  क्या  वह  पत्र  अनाधिकृत  था  या  अधिकृत  क्‍या  मंत्री  जी  यह  भी  बताने
 कष्ट  करेंगे  कि  ला्ड  कृष्णा  सीरियल  के  बारे  में  सी०  बी०  आई०  की  जनरल  इंक्त्रायरी  जो

 1990  के  सारे  सीरियल्स  उनकी  इंक्वायरी  दो-तीन  या  चार  साल  भी  लग  सकते  क्‍या

 उसे  ध्यान  में  रखते  आप  इस  सीरियल  के  बारे  में  विशेष  तौर  से  ध्यान  देंगे  क्योंकि

 80  करोड़  जनता  इस  सम्बन्ध  में  आन्दोलित  विदेशों  में  यह  सीरियल  दिखाया  जा  रहा  यदि

 उनके  चेनल  पर  यह  आ  गया  तो  फिर  आपके  परमीशन  देने  या  न  देने  का  क्‍या  औचित्य  होगा  ।

 ]

 भरी  श्रजित  किसी  भी  पत्र  के  जारी  होने  की  हमारे  पास  कोई  जानकारी  नहीं
 है  ।

 वास्तव  में  किसी  भी  ऐसे  पत्र  को  जारी  करने  के  निर्देश  नहीं  दिये  गये  हैं  जिसमें  किसी  भी  नए
 प्रायोजित  धारावाहिक  को  स्वीकृत  अथवा  अस्वीकृत  किया  गया  बल्कि  एक  सूची  प्रकाशित
 की  गई  है  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  477  और  कुछ  अन्य  धारावाहिक  स्वीकृत  अथवा

 पारित  किए  गए  हैं  जिसमें  कृष्णा  धारावाहिक  शामिल  नहीं  था  ।

 श्रीपी०  सो०  यहां  ऐसे  मामले  भी  हैं  जहां  राज्य  के  दूरदर्शन  केन्द्र  राष्ट्रीय  दूरदर्शन
 केन्द्र  को  सिफारिश  करते  हैं  अथवा  अपने  सकारात्मक  नोट  के  साथ  भेजते  हैं  ।  लेकिन  यह  मामले

 बिना  किसी  उत्तर  के  लम्बं  समय  से  लम्बित  पड़े  क्या  कोई  ऐपा  मानदंड  अथवा  अवधि

 है  जिसके  दोरान  निर्णय  लिया  जाता  है  ?  यदि  क्या  यह  व्यवहार  में  है  अथवा  क्या  कोई  मानदंड

 जिसमें  संबंधित  पार्टी  को  निर्णय  के  बारे  में  सूचित  कर  किया  जाना  हो  जाएगा  ?  मेरे  पास

 कुछ  मामले  हैं  जहां  सूचित  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  जब  मैं  वह  मामला  मंत्री  जी  के  सामने  रखता

 हूं  तो  मुझे  यह  जवाब  मिलता  है  कि  इसे  काफी  समय  पहले  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  ।  मैं  मंत्री  जी

 से  इस  पहलू  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ।

 श्री  प्रजित  यह  सच  माननीय  सदस्य  सही  कह  रहे  हैं  कि  किसी  एक  विशेष  स्टेशन

 चाहे  वह  अथवा  जहां  भी  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  द्वारा  स्वीकृत  मामले

 निर्धारण  समिति  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करने  के  लिए  दिल्ली  भेजे  जाते  यह  निर्धारित  करने  के

 लिए  कि  इन्हें  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  जब  हम  आए  तो  हमने  देखा  कि  वे  सभी

 मामले  बड़ी  संख्या  में  लम्बित  पड़े  हैं  ।  हमने  उनके  निपटान  के  लिए  पहले  ही  निर्देश  जारी  कर

 दिए  हैं  ।  वे  वित्तपोषित  कार्यक्रम  जोकि  मद्रास  न्यायालय  के  वित्त  पोषित  कायंत्रमों  के

 परिचालन  को  स्थगन  आदश  देने  के  निर्णय  के  कारण  कुछ  महीनों  से  स्थगित  पड़े  जोकि  एक

 लम्बा  समय  है  ।  निर्णय  दिए  जाने  के  हमने  इन  वित्तपोषित  कार्यक्रमों  क ेलिए  नये  नियम

 बनाए  जोकि  परिचालन  में  हैं  ।  हम  यह  देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  यह  वित्त  पोषित

 धारावाहिक  कार्यक्रम  राज्य  के  स्थानीय  केन्द्रों  से  शीघ्रातिशीघ्र  जारी  किए  जायें  ।  यह  एक  नियम

 है  कि  प्रत्येक्ष  को  सम्बन्धित  दूरदर्शन  द्वारा  सूचित  किया  जाना  चाहिए  कि  उसका  धारावाहिक

 अस्वीकृत  हुआ  है  अथवा  स्वीकृत  हुआ  है  ।  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  था
 ।  यहां  अपील  करने  का

 अधिकार  भी  है  ।  पहले  अपील  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया  था  और  लोग  अपमानित

 महसूस  करते  ।  हमने  अपील  करने  का  अधिकार  दिया  था  और  एक  भिन्‍न  समिति  इन  अपीक्तों

 की  जांच
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 यम॒ना  के  जल  का  बंटबारा

 ]
 *758.  झी  बिजय  नवल  )

 भ्रीमतो  बसुंधरा  |

 क्या  छल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  यमुना  नदी  के  जल  के  ओर  बंटबारे  से  संब्बद्ध
 कारियों  की  हाल  ही  में  एक  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  मुददों|  पर  विचार  किया
 हि  ््५+ः  ्ि

 न
 प्र

 क्‍या  यमुना  तटीय  राज्यों  के  बीच  इस  नदी  के  जल  के  बंटबारे  के  बारे  में  मतभेद
 उभर  कर  सामने  आए

 यदि  तो  ये  मतभेद  किस  प्रकार  के  हैं  ;  भौर

 इन्हें  दूर  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  से  28-3-1992  को  आयोजित

 यमुना  जल  के  बंटवारे  तथा  अन्य  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  अंतर्राज्यीय  बैठक  अन्य  बातों
 के  साथ  रेन॒का  बाँध  के  दिल्‍ली  के  लिए  अतिरिक्त  समानान्तर  चेनल  के

 बेसिन  राज्यों  को  पेयजल  आपूर्ति  क ेलिए  शेष  जल  का  आबंटन  तथा  हुथिनीक्ड  बराज  के

 निर्माण  पर  समझोते  के  मसौद  पर  विचार  किया  गया  ।  सभी  राज्यों  नें  रेनुका  बांध  तथा  दिल्ली
 के  लिए  अतिरिक्त  समानान्तर  चनल  के  निर्माण  पर  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  यह  भी  निर्णय

 किया  गया  कि  बेसिन  राज्यों  को  पेयजल  आपूर्ति  के  लिए  शेष  यमुना  जल  के  आबंटन  तथा

 हथिनीक्‌ ड  बराज  के  निर्मांण  पर  समझौते  के  ब्यौरे  पर  अगली  अंतर्राज्यीय  बैठक  में  आगे  विचार

 किया  जाएगा  और  इन  चारों  मुद्दों  से  संबंधित  समझोतों  पर  हस्ताक्षर  लिए  जाएंगे  ।  सभी  राज्यों

 ने  किशाऊ  बाँध  के  तिर्माण  को  स्वीकार  किया  भौर  इस  पर  अझ्गसी  बैठक  में  आगे
 विचार  करने  का  निर्णय  किया  ।  राज्यों  ने  यमुना  नदी  के  समन्वित  विकास  ओर  प्रबन्ध  के

 लिए  यमुना  नदी  बोर्ड  की  ल्‍्थ।पना  पर  भी  सहमति  इस  बोर्ड  की  स्थापना  के  बडुथोरों
 पर  अगली  बैठक  में  विचार-विमर्श  किया  जायेगा  ।

 बिलश्युत  उत्पदन

 #765.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :

 बिद्यत  फ्लोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्क्लोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  बिगुत  की  बाथिक  अनश्मकता
 कितनी  है  ,

 इन  राज्यों  में  कितनी-कितनी  विद्युत  का  उत्पादन
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 क्या  |  योजदाओं  को  स्त्रीकृति  दी  गई  है  जिनसे  ये  राज्य  अपने  स्तर  पर

 बिद्युत  का  उत्पादन कर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 ब्या  इन  राज्यों  में  निजी  क्षेत्र  की  कुछ  फर्मों  को  भी  विद्युत  उत्पादन  के  कांर्ष  में

 झामिल  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  औ  र  ग॑  र-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पेनाथ  :

 ओर  वर्ष  1991-92  के  दौटांन  मंध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में

 ऊर्जा  के  इसकी  आवश्यकता  एवं  उपलब्धता  का  ब्यौरा  निंम्नानुसार  है  :--
 ना  जण  ee  —-—

 राज्य  विद्युत  उत्पादन  आवश्यक्ता  उपलब्धता

 .

 राजस्थान  5118  13220  13030

 उत्तर  प्रदेश  18208  31540  28020
 मध्य  प्रदेश  12893  21115  19942

 में  116  मे०  वा०  और  मध्य  प्रदेश  में  210  मे०वा  ०  क्षमता  जोड़े  को  कार्यक्रम  है  ।

 इसके  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  जा  रहे  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्युत  केन्द्रों  से  भी  इन
 राज्यों  को  देय  हिस्सा  प्राप्त  होगा  ।

 और  इस  समय  इन  राज्यों  में  कोई  निजी  क्षेत्र  विद्युत  केन्द्र  नहीं

 *766.  766,  आओ  रतहिलाल  वर्मा  :
 एप्र  इण्डिया की  प्रस्त।क्ति  नयो  विमान  सेचा्यें

 क्या  मामर'जिमालत  और  पंबंटन्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एअ९  इंडिया  की  प्रस्तावित  नयी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  सेबओं  की  वाणिज्यिक

 डयबहार्मता  का  पता  लगाने  हेतु  विमान  यालावात  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  मौर

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  एअर  इंडिया  का  कितने  नये  मार्गों  पर  विमान  सेंबेयें

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  झोर  पयंटन  संत्रो  साक्षण  राज  से

 एंयर  इंडिया  ने  1992  के  कंक्षिण  अफ्रीका  का  एंक  मॉकेट  सर्वेक्षण  किया
 जा  ।  इस  सर्वेक्षण  देक्षिण  अफ्रीका  और  के  आम-लोइन  प्रश्चिलनों  की

 अच्छी  संभावनाओं  का  पता  है  ।  लेकिन  ऐसे  परिचालन  कब  शुरू  इसका  समय  !

 करन  मुश्किल  है  ।
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 नीम  ल्म्क

 रा

 +767  श्री  जीवन  शर्मा

 क्या  जल  संसाधन  मत्री यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  जल  के  कारे  में  अकऋयतः  कराय्स>के;

 यदिहां  ,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  गई  है|ख्ियि  जाने  का  ब्रिकर  -

 जल  संसाधन  मंत्री  विज्ञाजरुण  :  से  नौवहंन  के  सुधार  के  लिए  हुगली
 पर  अध्ययन  किछ्‌,गए  यह  पाया.गया  कि  फरक्‍्का  बराज

 से
 एक  पोषक  नहर

 निकालकर  भूमि  जलः  में  सघार  किया  सकता  फरक्का  के

 बाद  किए  गए  अध्ययनों  से  यह  पुष्टि  होती  कि  हुगली  नदी  के  बिभिन्‍त॑-पैशंमीटरों  में  सार

 हुआ  -

 लिबाई  परियोगनाप्रों  के  लाभ

 *768.  प्रो०  रीता  बर्मा  :

 श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :  ,

 कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍याबड़ी  और  मझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  की  तुखना
 उबसे  हो

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  वया  कदम  उठाये  हैं|उठाने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विज्ञाचरण  से  सामोजिक-ऑधिक  अध्ययनों

 से  पता  चलता  है  कि  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  लाने  के  बृहृद  और  मध्यम  प्रशिगमोजनाओं

 द्वारा  सृजित  सुविधाओों  से  नगरीय  ओर  ओऔद्योगिक  प्रयोगों  के  लिए  जल  उपलब्ध

 फराया  जाता  हैः  ।  इस  प्रकार  इन  परिवोश्नताओं  के  क्षेक्रों  का  समझ  ज़िक्राप्तः  करने  में

 भी  मे  -  सहायशा  प्रद्मन  करती  इन  सुविज्ञानों  उपयोग  तेश्ली  लानेःओर  कमाने
 उत्पादन  ओर  अधिक  सुधार  लाने  के  लिए  देश  में  से  कमाने  क्षेत्र  विकास.का

 व्यापक  कार्यक्रम  प्रारंभ  किया  गया  है  ।
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 कम  शक्ति  बाले  टी  ०बो०  ट्रांसमीटरों  को  उज्य[शक्षित  वाले  ट्रांलमोथ्टरों
 में  बदलना

 +2760.  डा०  परशराम  गंगबार  :

 गया  खलमा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  करा  विचार  1992-93  के  दोरान  कम  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमिशन
 केन्द्रों  को  उच्च  शक्ति  बाले  दूरदर्शन  ट्रांसमिशन  केन्द्रों  मे ंबदलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंजालय  से  उप-मंत्री  गिरिजा  :

 (m)  और  तिरुपति  के  अल्प  शक्ति  टी  ०  वी  ०  ट्रांसमिटिंग  केन्द्र  के  अलावा  जिसे  पहले
 ही  उज्य  शक्षित  केन्द्र  मे ंबदल  दिया  गया

 मोकोकबुंग  ओर  लुंगलेई  के  मोजूदा  अल्प  शक्ति  |अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमिटिंग  केन्द्रों  को

 1992-93  के  दोरान  उच्च  शक्ति  ट्रांसमिटिंग  केन्द्रों  में बदल  दिए  जाने  की  आशा

 केशल  टो०  बी०  को  नियसित  करता

 +770.  जी  सत्यधोपाल
 डा०  अमतलाल  कालिदास  पटल  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  टी  ०वी  ०ਂ  नेटवर्क  के  संचालन  के  लिए  दिशा  निर्देश

 निर्धारित  करने  हेतु  कोई  कानून  बनाने  का

 यदि  हां  तो  क्‍या  सरकार  देश  में  टी०  वी०ਂ  नेटवर्क  और
 प्रणाल्री  को  प्रोत्साहन  दे  रही

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  केबल  टी०  वी  नेटवर्क  नेटवर्क  के  माध्यम  से  विखाये  भा  रहे
 काककधों  वर  सेंसर  लगाने  का  और

 ($)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ही  +  का»

 सूचना  और  प्रतारण  संत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  से  इस
 सम्यन्व  में  नोडल  मंज्ञालय  भर्थात्‌  दूरसंचार  विभाग  ने  सूचित  किया  है  कि  देश  में  केवल  टी०बी०

 नेट्कर्क  तथा  लि  एस्टेला  प्रणाली  को  नियंत्रित  करने  के  मामले  पर  इस  समय  सक्रिय  रूप  खे
 बिचार  किया  ला  रहा  है  ।
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 *+771.  श्री  पी०  ख्री०  थाभस

 क्या  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  प्रत्येक  राज्य  में  चल  रहे  कटहल  प्रसंस्करण  उद्योग  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  कटहल  की  बहुत  अधिक  उपलब्धता  को  देखते

 हुए  बहां  ऐसे  और  अधिक  उद्योग  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद  प्रसस्कतरभ  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर
 से  देश  में  3222  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिट  हैं  जिनकी  राज्यवार

 संडेया  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  यद्यपि  इनमें  से  अनेक  यूनिंट  कटहल  का  प्रसंस्करण  करने  में
 सभर्थ  हैं  परन्त  मांग  बहुत  कम  होने  के  कारण  कटहल  पर  आधारित  उत्पादों  का  संगठित  उत्पादन

 इस  समय  कम  है  ।  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  स्वयं  कोई  फल  प्रसंस्करण  यूनिट  स्थापित

 नहीं  करता  परम्त्‌  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिये  इसने  सरकारी

 सहकारी  संयुक्त  सैक्टर  यूनिटों  आदि  को  सहायता  देने  की  अनेक  योजना  स्कीमें  तैयार

 विवरण

 31-12-1991  को  फल  एन  सब्जी  प्रसंस्करण  झुझ्योगों  की  राज्यवार  संख्या
 न्‍'सीननजिनन  ज«बननननगनन++ a  ०2०५  «जब  जान  +  बन  अनन्‍नगके  अनननानतागा तन  जीलणी-क-3क+ज+  लत  अन«-मभक-कआ

 राज्य  का  नाम  यूनिटों  की  कूल  तंख्या

 दिल्ली  151

 अण्डीगढ़  24

 हरियाणा  115

 जम्मू  एबं  कश्मीर  68

 पंथाब  158

 राजस्थान  78

 हिमाचल  त्रदेश  70

 उत्तर  श्रदेश
 5१  +  भा  काका  का  ०  भा  छाक०  क्रनभांब्केमय  मारी  लीक्नण

 किहार
 शक

 कार  हर

 पश्चिम  बंगाल  19

 असथय  17

 उड़ीसा



 राज्य  का  नाम

 मेघालय

 कल्जज्न जि  पििज-भ+़े

 27  1992

 यूनिटों  की  क्ल.संख्या

 7

 प्रजन्ता  भ्ौर  एलौरा  की  गुफाओं  के  प्रतस-पाल  पर्यटक  स्थल

 9772.  772.  आओ  बिलास  राज  सागताथराथ  गूंडबार  :

 कया  लागर  जिभानत  झोर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृछ  करंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  अजन्ता  और  एलौरा  गुफाओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने
 तथा  इसके  आसपास के  क्षेत्रों  को  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु  महाराष्ट्र  सरकार  से

 ग्लोई  योजना  प्राप्त  हुई

 क्‍या  इस  प्रयोजनाज  कोई  बित्तीय  सहायता  मांगी  गई
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 >  a  -  बन  नल  मन  जन+ननन नानी  थे  पान  तत्संबंधी

 यदि  हां  ,  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 :  इस  श्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेत्‌  क्या  कंदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सांगर  जिंमानंन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  सिधिबा  )  :

 और  हां  ।

 और  अजंता  और  एलोरा  क्षेत्र  का  संरक्षण  त्या  विकास  करनेके  :  लिए
 जापान  के  विदेशी  आथिक  सहयोग  कोष  सी०  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने
 के  लिए  9  1992  को  भारत  सरकार  और  ओ  ०ई  ०  सी  ०  एफ  ०  के  बीच  एक  ऋण  करार
 पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  परियोजना  की  कुल  लागत  4,406  मिलियन  जापानी  येन

 -61.  71  करोड़  है  ।

 दुग्ध  प्रसर्करण  एकक

 $773.  भरी  घशवंत  राज  पाटिल  :

 क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कि  गे.हकि  :

 क्‍या  कुछ  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  विचार  दंश  में  दुख  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित

 करने  का

 यदि  तो  1992  तक  पिठल  तीन  कर्षों  के  दोरान  ऐसे  कितने  आवेदन
 प्राप्त  हुए  और

 सरकार  ने  अब  तक  किन-किन  प्रस्त।वों  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 खांखं  प्रसंस्क रण  उद्धोंग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  गोमांगों  ):  यद्यपि

 बिदेशी  हिस्से  वाली  किसी  कंपनी  से  दूध  के  प्रसंस्करण  एवं  बैंकिंग  यूनिटों  की  स्थापना  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  परन्तु  जुलाई  1991  में  दुग्ध  उत्पादों  के  उत्वादन  को

 लाइसेंसमक्त  करने  के  बाद  दुग्ध  उत्पाद  तैयार  करने|विद्यमान  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  ऐसी  पांच
 कम्पनियों  द्वारा  सूचंना  ज्ञापंन  दिये  गये

 झ्रहमरनगर  किले  पर  डाक-टिकट  जारी

 *774.  यशराबनत  राब  पाटिल

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगेकि  :

 स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्वारित  किए गए

 क्‍या  अहमदनगर  और  चांदबीबी  पर  आयोजित  होने  वाल  पांचवें  शताब्दी  समारोह
 के  अवसर  पर  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 अदि:हां,  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  मे  क्‍या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  विचार
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 संचार  प्रत्नालय  के  राज्य  राजेश  :  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने

 के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  मानदंड  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  मार्गनिर्देशक  सिद्धांतों  में

 विस्तार  से  दिए  गए  हूँ  ।  विवरण  संलग्न  इस  संबंध  में  सरकार  को  सलाह  देने  काली

 फिलैटलिक  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  और  अन्य  विभिन्‍न  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जाता

 और  जी  हां  ।  इस  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  फिलेंटलिक  सलाहकार  समिति
 के  सामने  उसकी  अगली  बंठक  में  बिचारार्थ  रखा  जा  रहा

 विवरण

 मार्गनिर्देशक  सिद्धान्त

 1.  बर्ष  के  दोरान  जारी  किए  जाने  वाले  स्मारक|विशेष  डाक-टिकटों की  संख्या  40  से

 अधिक  नहीं  हो
 ।

 2.  डाक-टिकटों  बेहतर  यदि  उन्हें  सेटों|श्रुंखलाओं  में  जारी  किया  जाए  ।

 3.  डाक-टिकट  जारी  करने  कार्यक्रम  काफी  पहले  यानी  जारी  करने  से  लगभग  1  से

 2  बर्ष  पूर्न  तैयार  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।

 4.  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  जारी  किए  जाने  वाले  डाक-टिकटों  की  संख्या  कम  करके

 इतनी  रखी  जाए  किवे  जारी  किए  जाने  वाले  कूल  डाक-टिकटों  का  25  प्रतिशत  से  अधिक  न॑  हो  ।

 5.  जीवित  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  डाक  टिकट  जारी  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 6.  जहां  तक  विशिष्ट  व्यक्तियों  का  संबंध  वे  अंतर्राष्ट्रीय  ख्यातिप्राप्त  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  लब्ध-प्रतिष्ट  हों  तथा  उन  व्यक्तियों  पर  भी  डाक-टिकट  जारी  किया  जा  सकता  है  जिन्हें  हालांकि

 समूचे  देश  में
 तो  नहीं  जाना  जाता  पर  वे  इतने  योग्य  थे  कि  देश  को  उनके  बारे  में  जानना

 7.  महत्वपूर्ण  रजत  जयंतियों  और  अंतर्राष्ट्रीय  के  उपणक्ष  में

 बिशेष  बिरूपण|आबरण  जारी  किए  जाने  चाहिएं  ।

 झनिवासो  भारतोयों  द्वारा  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयों  की  स्थापना

 *776.  776.  श्री  एम०  बी०  चन्द्रश्षर  मूति  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बतामै  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाईयां  स्क्ापित  करने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  से

 सरकार  को  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  क्‍या  अनिवासी  भारतीयों  को  इस  बारे  में  कुछ  कठिलाइयों  सामना  करना  पड़

 रहा  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इन  कठिताइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाने  का  है  ?
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 जन  न  वक्‍िनीनणी७ ऑन  अत  जजत  कथा  सन  विन

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर

 से  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  हाल  में  गुजरात  में

 अचार  और  खाद्य  मसले  तैयार  करने  के लिए  100%  निर्यातोन्मुखी  यूनिट  स्थापित  करने  हेत्‌
 एक  प्रस्ताव  अनिवासी  भारतीय  से  प्राप्त  हुआ  है  ।  इसके  अलावा  हाल  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 में  बीयर  तेयारकरने  के  लिए  6  आवेदन  पत्र  ,  एलकोहल  तैयार  करने  के  लिए  दो  आवेदन

 नाश्ता  आहार  और  गैर-एलकोहलिक  पेय  बेस  तैयार  करने  के  लिए  एक  मूर्गी  मांस
 प्रसंस्करण  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  आवेदन  खनिज  जल  तैयार  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव
 और  तरल  दूध  आदि  के  लिए  पैकिंग  सामग्री  तैयार  करने  हेतु  एक  प्रस्ताव  अनिवासी  भारतीयों
 से  प्राप्त  हुए  इस  मंत्रालय  को  ऐसा  नहीं  लगता  कि  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना
 में  अनिवासी  भारतीयों  को  किन्‍्हीं  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  के  खोज  कार्यक्रम

 +  777.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :

 श्री  बलराज  पासो  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  ने  आठवीं  योजना  में  विभिन्‍न  राज्यों  क ेलिए  कोई  भू-जल
 खोज  कार्यक्रम  तैयार  किये

 यदि  तो  इनकी  प्रमु  विशेषतायें क्या  और

 प्रत्येक  राज्य  के  उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 जिन्हें  इन  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  सम्मिलित

 किया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  शुक्ल  ).  :

 हाँ  ।

 )  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  ने  अपने  अन्वेषण  ड्रिलिंग  कार्यक्रम  के  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  5330  भेदन  छिद्रों  के  ड्रिलिंग  की  योजना
 तैयार  की  है  ।

 अरुणाचल  हिमाचल  जम्मू  व  पंजाब  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों
 में  गोलाश्य  चट्टानों  वाले  क्षेत्रों  में  कुल  330  भेदनछिद्रों  की  ड्रिलिंग  किए  जाने  की  संभावना
 कछारी  चट्टानों  वाले  क्षेत्रों  मे ंलगभग  2000  भेदनछिद्रों  की  ड्रिलिग  किए  की  संभावना  है
 जिसमें  पश्चिम  उत्तर  मणिपुर  और  पंजाबਂ  राज्य
 सम्मिलित  हैं  ।  कठोर  चट्टान  वाले  क्षेत्रों  में  लगभग  3000  भेदनछिद्रों  की  ड्रिलिम  किए  जाने
 की  संभावना  जिनमें  आंध्र  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  झौर
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सम्मिलित  हैं  ।

 $--96.59/93
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 सेल्पूशर  मोबाइल  टेस्सेफोम

 *778.  औी  झाटल  लिहारी  वाजपवो  :

 की  शंकर  सिह  वाघला  :

 क्या  संचार  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 देश  में  कितने  सैल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  कार्य  कर रहे

 (a)  कितने  सरकारी  अधिकारियों  को  इस्र  प्रकार  के  टेत्रीफोन  दिए  गये

 विभिन्न  शीक्ध्ों  के  अन्तर्मंत  इन  टेलीफोनों  पर  कूल  कितना  खर्च  किया  जा  रहा

 वर्तमान  बचत  अभियान  के  अन्तगंत  इस  संबंध  में  यदि  कोई  निर्णय  लिया  गया  है
 तो  वह  क्‍या  और

 उनके  मंत्रालय  के  स्टाफ  और  अन्य  कमंचारियों  को  कितने  साधारण
 कार्यालय  तथा  निवास  टेलीफोन  दिए  गए  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  तथा  चालू
 बर्ष  में  इस  मद  पर  कूल  कितना  खर्च  आया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 शून्य  ।  सैल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा  देश  में  अभी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।
 दिल्ली  में  एक  कार  मोबाइल  टेलीफोन  प्रणाली  चालू  है  22-4-92  की  स्थिति के  अनुसार
 256  कनेकृश्नन  चल  रहे  हूँ  ।

 5  कार  मोबाइल  टेलीफोन  सरकारी/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अधिकारियों
 के  पास  हैं  जिनमें  से  4  एम०  टी  ०  एन  ०  के  पास  विभागीय  कनेक्शत्त  हैं  ।

 सरकारी/सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  टेलीफोनों  पर  प्रतिमाह  औसतन  लगभग
 2.19  लाख  रुपये  की  कूल  राशि  के  बिल  आते  हैं  ।

 क्िफायत  के  उपायों  के  तौर  पर  दूरसंचार  विभाग|एम  >  ठीं०

 विभागीय  कनेक्शनों  में  से  8  नंबर  25-10-1  991  को  वापस  कर  दिये  हैं  ।

 नहीं  एन०  एल०  के  12

 ख्ंचार  मंत्रालय  के  दूरसंचार  विभाग  मुख्यालय  ओर  डाक  विभाम  को  प्रदान  किये

 गए  साक्कारण  टेलीफोनों  को  संख्या  लगभग  1180  है  ।  इन  सबविस  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए

 टूरबंचार  एम०टी०  एन०  एल  ०  को  कोई  भुगतान  नहीं  करता  है॥  ढाक  विभाग  द्वारा

 एस  ०  हो  एन  ०  एल०  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  किये  गये  भुगतान  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :---

 1989-90  —~  26,  6  लाख  रुपये

 1999-91.
 —  16.5  5  लाख  रुपये  )

 ज+ । लाख रुपये



 बिमान  चालकों  को  नेर-उड़ान  चतते  का  भुगतान

 7973.  थी  समत  कूमार

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  03  1992  के  बिजनेस  एण्ड
 टिकल  आब्जवैरਂ  में  प्रकाशित  समाचार  ए०  एडवान्सड  टु  पाइलॉटस  रूपीज  66  लेकਂ  की
 ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  गैर-उड़ान  भत्ते  के  रूप  में  इतनी  बड़ी  धनराशि  देने  का  क्या  औचित्य  है  ;

 क्या  अन्य  देशों  में  दूसरे  घरेलू  एअर  लाइनज  द्वारा  इस  तरह  की  अग्रिम  राशि  दी

 जाती  है
 ;  और

 विमान  चालकों  से  इस  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विमासन  झ्ौौर  पर्यटन  भाधथराव  :

 जी  हां  ।

 19-2-1990  से  विमान्र  बेड़े  को  ग्राउण्ड  किए  जाने  क ेकारण  एंयरबस
 के  विमान  चालकों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  उन्हें  अग्रिम  राशि  का  भुगतान

 किया  गया  है  ।

 इस  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अग्रिम  राशि  के  समायोजन|वसूली  की  क्रार्यविधि  के  बारे  में  इंडियन  एयरलाइन्स
 के  प्रबंध  मंडल  द्वारा  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 खाद्य  प्रसंस्करण  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  प्रतिबन्ध

 7974.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्रोंग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  आलू  और  टमाटर  से  पेय  चिप्स

 और  अचार  बनाने  के  लिए  लघु  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने

 का  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  सरकार  का  विचार  खाद्य  प्रसंस्करण  में

 लगी  हुई
 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरीधर

 झौर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  की  अनेक॑  योजना  स्कीमें  हैं  जिनके  तहत
 फ़ल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  सरकारी  सेक्टर/संयुक्त

 सहकारी  सेक्टर  संगठनों  आदि  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  यश्चपरि  छोटे

 प्रसंस्करण  यूनिटों
 को  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  किसानों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की
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 कोई  स्कीम  नहीं  है  परन्तु  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  सहित  ग्रामीण  उद्योगों  के  लिए  उद्यमियों  को

 वित्तीय  सहायता  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  और  बोर्डों  द्वारा  दी  जाती  चूंकि
 राष्ट्रीय  कम्पनियों  की  कोई  मान्य  परिभाषा  नहीं  भारत  में  पंजीकृत  विदेशी  इक्विटी

 होल्डिग  वाली  कम्पनियों  को  आलू  और  टमाटर  का  प्रसंस्करण  करके  मृद  चिप्स  आदि
 बनाने  की  अनुमति  दी  गई  है  क्‍योंकि  बेहतर  प्रौद्योगिकी  द्वारा  मूल्य  वर्धित  उत्पादों  को
 तैयार  करने  के  लिए  फल  तथा  सब्जियों  के  उपयोग  के  लिए  पर्याप्त  गुंजाइश  है  ।

 दिल्‍ली  में  कार  टेलीफोन  सुविधा

 7975  श्री  शेयद  शहाबुद्दीन

 क्या  संचार  मंत्री  23  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4014  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  कौर  टेलीफ़ोत  सुविधा  के  लिए  सरकारी  और  निजी  कनेक्शन  मांग  के

 अनुसार  चालू  कनेक्‍्शनों  ओर  प्रतीक्षा  सूची  का  ब्यीरा  क्या  है  ,

 दिल्ली  में  इस  समय  फार  टेलीफ़ोन  सुविधा  की  कुल  कितनी  क्षमता  उपलब्ध

 चार  महानगरों  में  शुरू  की  जाने  वाली  चल  टेलीफ़ोन  प्रणालीਂ  की  क्षमता
 कितनी  है,*

 क्या  चार  महानगरों  में  इस  प्रकार  के  टेलीफोन  की  संभावित  मांग  का  स्वतन्त
 रूप  से  आकलन  किया  गया  और

 क्‍या  प्रस्तावित  शुल्क  इस  प्रणाली  को  आत्म-निर्भर  बनायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  वो०  रंगवया  नायडु  )  ॥

 21-4-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  सूची इस  भ्रकार है  :--

 श्रेणी  चालू  फनेक्शन
 ह

 प्रतीक्षा  सूची

 निजी  205  182

 सरकारी  51  1

 कुल  256  183

 व्तभान  परियात  पद्धति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  का  उपयुक्त ग्रेड  पूरा  करने  के

 लिए  प्रणाली  की  क्षमता  फ़िलहाल  300  निर्धारित  की  गई  तथापि  अनुरक्षण  की  आजीवन

 आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के

 लिए  मोबाइल
 टेलीफ़ोन

 के  कुल  400  सेट  प्राप्त  किए  गए

 सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफ़ोन  प्रणाली  की  क्षमता  लाइसेंसधारकों  द्वारा  की  गई  मांग  के

 आधार  पर  निर्धारित  की
 ,.  जी

 जी

 84



 7  1914  लिखित  उत्तर
 5  ++  ८+  हवा  तहत  -_  -  ४ਂ  5  -+-  --  -+वत>नलीनीन  ५ा+ा  तन  लनाानननतनन२ीीीनयनीीाना

 हि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थानोय  कालों  के  लिए  दूरी

 7976.  श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  है

 ग्राप्तीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  उपभोक्ता  को  स्थानीय  कालों  के  लिए  सामान्यतया
 स्थानीय  कितनी  दूरी  की  अनुमति  दी  जाती

 क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  के  टेलीफ़ोन  उपभोक्ताओं  के  लिए  इस  संबंध  में  शहरी  टेलीफ़ोन

 उपभोक्ताओं  से  अलग  म।नदण्ड

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  से  स्थानीय  कालों की  दूरी  5 v
 मीटर  से  बढ़ाकर  15  किलोमीटर  करने  के  बारे  में  अनरोध  प्राप्त  हुए  और

 (3)  यदि  हां  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  नायडू  )  :

 से  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  ही  एकल  एक्सचेंज  टेलीफोन  प्रणाली  के  स्थानीय

 क्षेत्र  के  अन्तगंत  टेलीकफ़ोन  एक्सचेंज  से  मी०  की  अरीय  दूरी  के  सभी  इलाके  शामिल

 होते  ऐसे  मामले  में  यदि  कस्बे  में  एक  सुपरिभाषित  सीमाओं  वाली  नगरपालिका  अथवा  नगर

 निगम  है  तो  एक्सचेंज  के  मी०  के  बार  नगर  निगम के  क्षेत्  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों

 को  भी  एक्सचेंज  के  स्थानीय  क्षेत्र  में  शामिल  कर  लिया  जाता  बड़े  शहरों  जहां  एक  से

 अधिक  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  होते  सभी  जो  नगरपालिका  की  सीमा  के  अन्दर  हैं

 अथवा  प्रणाली  के  किसी  एक्सचेंज  से  5  कि०  की  अरीय  दूरी  के  अन्तगंत  आते  स्थानीय

 क्षेत्र  के  उपभोक्ता  समझे  जाते  हैं  ।

 जी  इस  सीमा  को  10  कि०  मी०  तक  बढ़ाने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए

 तकनीकी  आर्थिक  दबावों  के  कारण  इस  सीमा  को  बढ़ाना  व्यवहार  नहीं है  ।

 विजयवाड़ा  में  स्टूडियों

 7१977.  थी  धर्मभिक्षम  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विजयवाड़ा  में  एक  टी०  वी०  स्टूडियो  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  स्टूडियो  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 और

 यह  स्टूडियों  कब  से  चालू  हो  जाएगा  ?
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 सूचना  श्ौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपन्वत्री  गिरिजा  :

 आध्न  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  एक  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापित  कंरने  की  योजना  है

 और  परियोजना  के  लिए  स्थान  ले  लिया  गया  है  और  कुछ  उपकरणों  की

 सप्लाई  के  लिए  निर्माताओं  को  आडइंर  भी  दे  दिए  गए  सरकार  द्वारा  परियोजना  का

 रिक  अनुमोदन  कर  दिए  जाने  के  पश्चात  इस  तरह  की  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में
 तया  चार  वर्ष  का  समय  लग  जाता  है  ।

 राजस्थान  में  सो-डॉट  एक्सचेंज

 7978.  श्री  राम  नारायण  बरदा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बेताने  की  कपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  सी-इट  एक्सचेंजों  के  विस्तार  के  बारे  में  ब्योरा  कया  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दोरान  राजस्थान  में  ऐसे  एक्सचेंजों  की

 स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०  बी०  रंगयया

 राजस्थान  में  प्रदान  किए  गए  सी-डॉट  एक्सचेंजों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 (४)  1400  लाइनों  के  एक्सचेंज

 (४)  1000  लाइनों  के  एक्सचेंज  2

 (४1)  424  लाइनों  के  एक्सचेंज  3

 (४४)  128-8  सी-डॉट  102

 आर०ए०एक्स०

 जी

 राजस्थान  में  1992-93  के  दौरान  श्रेणीवार  प्रदान  किए  जाने  वाले  एकक्‍्सचेंजों  की

 संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 (i)  एम०  ए०  एक्सचेंज
 2

 (४)  1000  लाइनों  के  एक्सचेंज
 15

 (४)  सी-डॉट  आर०ए०  एक्स
 60

 ह
 योग  :  है
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 उड़ीसा  की  सिचाई  परियोजनाझों  को  पमोक्षा

 7979.  श्री  श्रीकांत  क्या  जल  संसाधन  मत्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  की  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  की प्रगति की  समीक्षा

 करने  के  लिए  कोई  दल  भेजा

 यदि  को  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  भेज  दी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बात़ें  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 जल  संसाध्चन  मंत्री  विज्ञाचरण  :

 जी  नहीं  ।

 से  (४)  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  हम्तोर॒प्‌ र  सें  टी०  ब्रो०  ट्रांसमंपंटर

 7980.  श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  हमीरपुर  जिले  में  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  की  स्थापना
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उसकी  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ;
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  गिरिजा  :

 जी  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  हमीरपुर  जिले  के  कुछ  भाग  कानपुर  से  कार्य  रत  उच्च  शक्ति  टी०  बी०
 ट्रॉसमीटर  के  कवरेज  क्षेत्र  में  आते  बांदा

 में
 लगाए  जाने  के  लिए  परिक्ुल्पित  उच्ज  शक्ति

 (।  कि  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  के  चालू  हो  जाने  पर  हमीरपुर  जिले  में  द्रदर्सन  सेज्  में
 और  अधिक  सुधार  होने  की  आशा  तथापि  यह  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  साधनों
 की  उपलब्धता  और  परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  पयंटन  से  अजित  प्राय  का  प्रतिशत

 7981.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  नागर  विभामन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि पिछले  बर्च  देश  में
 पर्यटन  से  हुई  कुल  आय  में  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  कितने  प्रतिशत  था  ?

 37
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 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रों  साधवराव  :

 1991-92  के  दौरान  देश  को  पर्यटन  से  हुई  कुल  विदशी  मुद्रा  आय  अनन्तिमਂ  रूप  से

 3,317  करोड़  रुपये  झांकी  गई  उत्तर  प्रदेश  राज्य  क ेअनुमान  अलग  से  उपलब्ध  नहीं है  ।

 जनुवाद

 दूरसंचार  नेटवर्क  में  मोदी  समूह  द्वारा  समझौता

 7982.  श्रीमती  वासवाराजेश्वरी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  मोदी  समूह  की  कम्पनियों  ने  दूरसंचार  में  सेवा  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाने  के

 लिए  आस्ट्रेलियन  ओवरसीज  टेली  कम्युनिकेशन  कारपोरेशन  के  साथ  समझोता  किया  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  पं०  बो०  नायडू  )  :  और  हमें  दूरसंचार
 सेवा  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  इस  प्रकार  के  किसी  समझौते  को  कोई  जानकारी  नहीं

 ५  पयंटकों  का  शोषण  रोकने  हेतु  दिशा  निर्देश

 7983.  श्री  भ्रमल  दत्त  :

 क्या  नागर  विमानंत  शोर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 पर्यटन  के  क्षेत्र  में  विदेशी  और  देशी  पर्यटकों  को  लूट|शोषण  से  बचाने  की  दृष्टि
 से  प्राइवेट  क्षेत्र  के  कार्यकरण  को  विनियमित  और  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्‍या  मांग  निदेश

 निर्धारित  किए  गए  और

 सार्वजनिक  और  प्राइवेट  क्षेत्रों  की  ओर  से  इस  दिशा  में  संभावित  रूप  से  प्रयास

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  सिंधिया  )  :

 और  पर्यटन  विभाग  की  यात्रा  पर्यंटंकक  परिवहन
 चालकों  तथा  गाइडों  को  मान्यता/अनुमोदन  प्रदान  करने  की  एक  स्कीम  सरक/र  की  इस

 विनियामक  भूमिका  से  पर्यटन  उद्योग  के  इन  घटकों  पर  कुछ  नियंत्रण  करने  में  सहायता  मिलती

 है  ।  तदनुसार  जब  कभी  भी  पयेटकों  से  इस  प्रक/र  की  शिकायतें  प्राप्त  होती  हँ  तो  उनको  संबंधित

 एजेंसी  के  साथ  उठाया  जाता  है  ताकि  उचित  कार्यवाई  की  जा  सके

 मध्य  प्रदेश  में  जूना  पत्थर  शोर  बाक्स[इट

 7984.  भरी  परस  राम  भारद्ाज  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 पत्थर

 बाक्साइट  उपलब्ध  है  तथा  उन्हें  केन्द्र  सरकार  ने  दोहन  के  लिए  सुरक्षित  रखा  है  ओर
 ये

 क्षेत्र
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 राज्य  के  नों  पर  बाबसाइट  के  विशाल  भंडारों  का  दोहन  करने  के  लिए  क्या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  झोर  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 5

 गुजरात  में  टेलीफोन  एक्सबैंजों  क ेलिए  भवन

 -7985.  ओऔी  एन०  जे०  राठवा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--  पा

 गुजरात  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  सहित  दूरसंचार  विभाग  के  कार्यालय  किराए  के

 मकानों  में  चल  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  उद्देश्य  हेतु  विभागीय  भवन  बूनाने  का

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  छोटो  उदयपुर  सहित  वे  भवन  कहां-कहां
 बनाए  और

 इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  पोौ०  जी०  रंगयया  :  गुजरान  सकिल  में
 1126  दूरसंचार  कार्यालय  तथा  एक्सचेंज  किराए  के  भवनों  मैं  कार्य  कर  रहे  इसके  ब्यौरे

 संलग्न  विवरण  ”  में  दिए  गए  ॥

 जीहां  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  किराए  के  भवनों  के  स्थान  पर
 विभागीय  भवनों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 और  ४8वीं  पंचब्र्षीय  योजना  के  दौरान  जिन  स्थानों  पर  विभागीय  भवनों  का
 निर्माण  करने  की  योजना  है  उनके  ब्यौरे  तथा  भवनों  के  निर्माण  की  संभावित  ताोरीखें  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  मौजूदा  नीति  के  अनुसार  छोटे  एक्सचेंजों  को  किराए  के  भवनों  में

 ही  रखा  जाना  है  ।  छोटा  उदयपुर  इसी  छोटे  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  आता

 वितरण  कਂ
 .

 कक

 क्रम  एस  एस  ए|  जिले
 पु

 किराए  के  भवन
 सं०

 2
 ह

 3

 1:  अहमदाबाद|गांघी  नगर
 ह

 68
 2.  अमरेली  37
 3.  बनासकांठा  62
 4.  भड़ींच  36
 5.  भावनंगर  66
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 ४2  3

 जाभिनभर  .  61

 7.  जुनागढ़  75

 8.  छेड़ा  93
 9.  कज्छ  कै  -

 मेहसाना  96

 पंचमहल  45

 सं०  राजकोट  88

 1.  साबरकांठा  87

 झूरत  59

 सुरेन्द्रनगर  Me

 बड़ोदरा

 चलेसोड़|डॉग[संध शासिल लेत्र सिलवासा तथा दमण 65 विवरेंण क्रम एस एस ए का नाम . स्टेशनका भवन का प्रकार पूश् होने कौ सं० संज्रावित तारीब अहमदाबाद बीरमगांव टी ई|टी सी 93-94 2. भुलैंबी टैकरा वही 93-95 3. 4. धीड़ बाजेर 5. बसररॉरपूर 95-96 6. देहगांव 94-95 7. वलवा 8. साबरमती 9. नरोडा नवरंगपुरा प्रशासन भक्‍न 397 2. अमेरेली अमरेली टी ई|टी सी 93-94 3. बनासकांठा पालनपुर 94०95 2. दीक्षा 393 4. भैडोब श्न्य ||
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 6.  जॉमनगर

 7.  जूनाबढ़

 8.  खेशा

 11

 11

 141

 498

 11

 341

 1.

 :2.  कपाह्वंन

 1.  गांधी  धाम
 2.  आदिपुर
 3.  अनजार

 |

 की

 ४
 ४

 -  टीईटी  सी

 टीईटी  सी

 टी-पौंटी  सी
 न्न्य  ली  न

 ८  वही  -

 टी  ईटी  सी
 -  वही  -

 हि
 _

 टी  ई|टी-सी

 टी  ई|टी  मी
 न

 T iG -
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 1  2  3  4  5

 15-  सूरत  1.  पंडेसरा  टीई  94-95

 2.  फालसावादी  टीई  95-96

 3.  बारदोली  टी  ईटी  सी  95-96

 4.  ब्यारा  95-96

 5.  सूरत  प्रशासन  भवन  95-96
 16.  बडोदरा  1.  पानीगेट  टीई  95-96

 2.  ट्रासमिशन  ब्लॉक  टी  ईटी  सी

 3.  सी  «टी  »ओ  ०  सीटी  ०भों

 बड़ोदरा
 4.  बड़ोदरा  प्रशासन  भवन  95-96

 5.  बड़ोदर  प्रशासन  भवन  आठवीं  योजना  के

 अंत  तक

 17.  वलसाड  1.  बलसाढ  टीई/टी  सी  95-96
 2.  गवक्‍सरी  8|94
 3.  उमरगांव  95-96

 4.  दमण

 5.  बिल्लीमोरा  आंठवीं  योजना  के

 अंत  तक
 6.  सिलवास  95-96

 “
 ज्ौट :  टी  ई-टेलीफोन  एक्सेंचेंज
 टी  सी-ट्रांसमिशन  स्टर

 हु  राजस्थान  में  सोर  तथा  पवन  ऊर्जा

 7986.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्प्रागत  ऊर्जा  खोत्र  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राजस्थान  में  तौर  और  पवन  ऊर्जा
 कै  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  द्वारा  उक्त  योजनाओं  के  लिए  कितनी
 घनराशि  का  आवंटन  किया  गया  और  उक्त  धनराशि  का  आबंटन  किन-किन  योजन/,ओं  के  लिए

 किग्रा  गया  ;  और

 अगली  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  इस  बारे  में  क्या  कार्य  योजना  बन।ई  गई  है  ?

 विद्युत  ओर  गर-परम्प  रागंत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य

 |
 कल्पनाथ  :  झोर  सरकः।र  ने  राजस्थान  राज्य  में  सोर  तथा  पवन  ऊर्णा

 पर  आधारित  प्रणालियों  तथ  यों  के  बिकूस  तथा  उंसेके  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनने  के  लिए  कई

 ५2
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 हु

 कदम  उठाए  सौर  तापीय  विस्तार  तथा  सौर  ककर  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  230  सोर  जल  तापन

 10  सोर  आसवन  प्रणालियां  तथा  5986  सौर  कुकर  लगाए  गए  सौर  प्रकाशबोल्टीय
 कार्यक्रम  के  में  सड़क  प्रकाश  व्यवस्था  के  57  सामुदायिक  टेलीविजन|

 सामुदायिक  प्रकाश  व्यवस्था  24  जल  पम्पन  प्रणालियां  स्थापित  की  गईं  और  एक
 वोल्टीय  विद्युत  संयंत्र  लगाया  गया  है  ।  पवन  ऊर्जा  संभावना  का  विकास  तथा  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  2  पवनਂ  प्रबोधन  केन्द्र  और  24  पवन  मानचित्रण  केन्द्र  स्थापित

 किए  गए  हैं  तथा  16  गहरे  कूप  पवन  पम्प  लगाए  गए

 विभिन्‍न  सौर  तथा  पवन  ऊर्जा  कांर्यत्रमों  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष

 के  दौरान  वास्तविक  उपलब्धियों  की  स्थिति  तथा  निर्मुक्त  निधियां  विवरण  में  दी  गई

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विवरण

 सौर और  पवन  ऊर्जा  कायंत्रमों  के  सम्बन्ध  में  राजस्थान  राज्य  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक

 वर्ष  के  दौरान  वास्तविक  उपलब्धियों  तथा  निर्मक्त  धन  की  स्थिति

 क्र  कार्यक्रम  प्रणालियां  1989-90  1990-91  1991-92"

 सं०

 वास्तविक  उपलब्धियां

 1.  सौर  जल  तपन  प्रणालियां  196  34  ता

 2.  सौर  आसवन  प्रणालियां  7  3  ता

 3.  सौर  ककर  3421...  1700  865
 4.  सोर  सड़क  प्रकाश  व्यवस्त्रा  वाले  गांव  37  138  2
 5.  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  सामुदायिक  टी  वी|सामुदायिक

 प्रकाश  प्रणालियां  37  20  ध्ाा

 6.  सोर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पम्प  4  20  ना

 7.  सौर  प्रक  शशवोल्टीय  बिद्यत  संयंत्र  ज+  —  1
 8.  जल  मानचिद्रण  केन्द्र  न

 न्नन  34
 9.  गहरे  कप  पवन  पम्प  न+  3  13

 10.  पवन  प्रयोधन  केन्द्र  न  2  न

 निर्मक्त  निधियां  रुपयों  में

 1.  सौर  तापीथ  विस्तार  कार्यक्रम  . 37.  02  37.  8.  89

 2.  सोर  कुकर  कार्यक्रम  5.61  3.62  1.  72

 3.  सोर  प्रकाशवोल्टीय  कार्यक्रम  32.१2  9.80.  67.50

 4.  पवन  ऊर्जा  कार्यक्रम -  7.81  _
 ना

 न्वि्ि+++  *+:  अनननीननननी  जननन»मक ०-3  मनन  कम  जन  «पेज
 वर्ष  1991-92  की  वास्तविक  उपलब्धियां  अधिक  होने  की  संभावन
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 ]
 ः  -

 ते  महानगर  टेलोफोंन  लिंगसम  लिसिटेड  तथा  विदेश  संचार  निगल  सिखि

 को  पृर्ण  सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  दर्जा  दना

 7987:  «की  मोहकः  सचलणे  :  क्‍या  संचार  मंती  यह  बताने  की  कृषों  करेंगे  कि  की

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  और  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेट  की  स्थापना

 किस  वर्ष  की  गई

 क्या  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  की  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  रूप  में

 कर  दी  गई  है  और  यदि  तो  कब

 क्‍या  महानगर  टेलीकोन  निगम  लिमिटेड  की  एक  पूर्ण  सरकारो  क्षेत्र  के उपक्रम  के  रूप

 घोषणा  कर  दी  गई

 यदि  तो  कब

 (३)  यकि  तो  इसके  कारण  ओर

 क्‍्वा  सरकार  का  विचार  मह।नगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  को  एक  पूर्ण  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रम  के  रूप  में  घोषणा  करने  का  है  ?

 संच(र  मंआलथ  में  उप-पंत्रो  पो०  ब०  रंगवया  न/यड)  :

 महागगर  टेलीफोन  निगम  लिः  और  विदेश  संचार  निगम  लि०  दोनों  गठन

 भी  में  किया  गया  था  ।

 बिदेश  संचार  निगम  लि०  एस  एन ०  एल  को  से

 जनिक  क्षेत्र  का  एक  पूर्ण  उपक्रम  घोषित  कर  दिया  गया

 और  जी  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  टी०
 एन०

 एल  ०)  को

 भी  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  पूर्ण  उपक्रम  घोषित  किया  गया

 (३) झौर प्रश्न नहीं सोन नहर परियोजना 7988,. पासब।न : क्‍या जल संतत/धन मंत्रों यह बततने की कुछ करेंगे कि : बिष्टार की सोनਂ बहर परियोजना के नवीकरण कार्य में कितनी त्रर्ति हुई और यह कार्य कब तक पूस हो काने की संस कतत है ? > 4$
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 जल  संस।धन  मंत्रो  विशवायरण  :  सोन  नहर  आधुनिकीकरण
 27.  78  किलोमीटर  लम्बी  मुख्य  नहर  पर  जून  1991  तक  सूचित  की  गयी  प्रगति  25

 प्रतिशत  है  तथा  उस  पर  31  सं  रचनाओं  पर  की  गयी  प्रगति  5  प्रतिशत  है  ।  इंसके  अतिरि  24
 किलोमीटर  वितरण  प्रणालौ  से  संबंधित  मिट्टी  कार्य  का  30  प्रतिशत  तथा  जल  मार्गों  की 640
 संरच्काओं  सेसंबंधित  कार्य  का  25  प्रतिशत  पूरा  हो  गया  है  ।  बुहुरा  पम्प  नहर  पर  कार्य  भी

 लगभग  पूरा  हो  गया  है  ।  लगभग  311  करोड़  रुपए  की  नवीनतम  अनुमानित  लागत  के  मुकाबले
 1993  तक  प्रत्याशित  व्यय  28.34  करोड़  रुपए

 इस  परियोजना  को  आगे  नौवीं  योजना  में  ले  जाने  का  कार्यक्रम

 देश  को  हवाई  पटिटयों  का  प्राधुनिकोकरण

 7989.  भी  प्रानन्द  भ्रहिरवार

 ओ  प्रकाश  वी०  प/टिल

 श्रौ  बारेलाल  जाटव  | ५  +  :  क्‍या  नागर  जिमानम  झौर  पमंटन  मंल्ती
 श्री  रमेश  चन्नित्त ला  |  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 श्री  कोडोकन्नोल  सुरेश
 |

 आ  हरिभाई  पंटेल  हि

 देश  के  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  की  हवाई  पद्टियों  के  अधुनिकीकरण
 ओर  मजबूत  बनाने  के  प्रस्तावों  ब्यौरा  क्या  है  ;

 हवाई  अड्डों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  निर्वारित  अनुमानित  लागत  की  ब्वॉश
 क्या  और

 इनको  आधुनिकीक रण  कार्य  कब  शुरू  होगा  ?

 नगर  विब।नन  झौर  पथंटन  मंत्री  साधवराव  :

 और  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  धावनपथों  और  सहायक  पेवमेंटों  के  व्स्वार
 ओर उन  पर  पुनः  फर्श  बिछाने|सुदृढ़ीकरण  करने  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  1992-93  के
 दौरान  रखी  गई  राशि  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 है

 कुछ  चल  रहे  कार्यों  के  जल्दी  ही  पूरा  हो  जनने  की आशा  है  ओर  कुठ  के  किक्कों
 ओर  भूमि  की  उपलब्धता  के  आधार  चालू  वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दौरान  आरम्भ

 हो  जाने की  आशा  है  ।

 ५5
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 विवरण

 हवाई  अड्डे  का  नाम  वाधिक  योजना  1992-93  के  दिए

 प्रस्ताबित|अनुमोदित  परिव्यय

 ह
 रुपयों

 सलेम  0.26

 इन्दौर  फशे  0.19

 जयपुर
 0.09

 औरंगाबाद  0.60

 इन्दौर  का  विस्तार )  0.10

 जयपुर
 0.80

 खजुराहो
 0.50

 लुधियाना  0.53

 लीलाबाड़ी  0.40

 पन्तनगर  0.71

 पटना  1.20  20

 रांची  1.00

 तिरुपति  3.50

 त्रिची  0.10

 लखनऊ  1.66  66

 रायपुर  0.04

 बड़ोदा  0.45

 भावनगर  0.10

 देहरादून  0.10

 गुवाहाटी  0.10

 हैदराबाद  2.00

 जबलपुर  1.00

 उदयपुर  1.00

 बम्बई  1.76

 दिल्ली  3.51

 सद्रास  1.98  98

 तिबेन्द्रम  4.  63

 कुल  28.  31
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 ]  विद
 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों  से  प्राइबेट  ट्रेवल  एजेंसियों

 हारा  झ्रपना  कार्य  संचालम

 7990.  भरी  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  मासर  बिमानन  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  ट्रेवल  का  रबार  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  रखने

 वाली  प्राइवेट  ट्रेबल  एजेंसियों  को  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटल  परिसरों  से  ही  कार्ये

 संचालन  की  अनुमति  देदी  गई  है  ;

 यदिहां  इसके  क्‍या  क/रण  और

 उन  ट्रेवल  एजेंसी  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  अपना  कार्य  संचालन  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  के  विभिन्‍न  होटलों  से  कर  रहे  हैं  ?

 सागर  विम/नत  झौर  पर्यटन  समंत्रो  माधबराव  :

 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  प्रचालनरत  गैर-सरकारी  यात्रा

 एजेंसियों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  उनके  प्रचलन  से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 ग्रात्रा  एजेंसी  कारोबार  पर  कुप्रभाव  नहीं  पड़ता  क्योंकि  अधिकांश  एजेंसियों  विभिन्‍न  प्रकार  का

 कारोबार  कर  रही

 विव  रण

 होटल  द्रेवल  एजेंसी का  नाम  _
 सं०

 1.

 अशोक  नई
 जैसर्ण  हिमालपत  ड्रेवल

 टूअस

 2.  जनपथ  नई  दिल्ली  मैसर्स  रेनत्रों  ट्रेवल्सਂ
 मंसर्स  यू  टी  ए  एस
 मंसर्स  मार्ग  ट्रेवल्स
 मँसर्स  स्टिक  ट्रेवल्स
 मैसर्स  इन्टर  एयरविग्स  प्रा  ०

 लि

 3.  रणजीत  नई  दिल्ली  मैँससे  माइस्टिक  टूआर्स
 मेंस्र्त  अजीज  ज॑दी

 मंसर्स  मैक  ट्रेबल्स

 4.  ललित  महल  होटल  मैसूर  भैसमे  अनुष  ट्रेवल्प

 47
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 ह

 उत्तर  प्रदेश:के गोवों  मे  रेडियो  टेलेकॉम  सं्िधाएं
 7991.  भरी  भगवन  शंकर  रात  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 वर्ष  1991-92  के  दोशन  आगरा  के  कितने  गांबों  रेडियो-ब्डेलोफोन  सुविधा
 दी  गई  ;

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  कितने  कनेक्शन  देने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  ये  टेलीफोन  लगाने  के  क्रछ  समंप बाद  ही  खतराय

 हो  जाते  ;  और

 इन  टेलीफोनों  के  रख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  कया  प्रबन्ध  किए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  उप  प०  वी०  रंगवया  :

 15

 |  पंचायत  ग्रामों  के  लिए  प्रस्तावित  कुल  50  कतेक्शनों  में  से  15  रेडियो  मीडिया  पर

 अदान  किए  जने  हैं  ।

 .  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  जहां  कार्यकरण  को  ठोक  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई
 की  जा  रही  उनका  काय  आम  तौर  पर  संतोषजनक

 सबंधित  अनुरक्षण  कमचारियों  द्वारा  इन  टेलीफोनों  के  सेवा  निष्पादन  की  जांच  और

 अनुश्रवण
 के  लिए  विस्तृत  मा्गंदर्शो  सिद्धान्त  तथा  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए

 को  बं।म  को  प्रन्तर्राष्ट्रंप  हुजअ।ई  अड्डे  का  दर्जा

 7992.  प्री०  सवित्रो  लक्ष्मणम  :

 क्या  लगर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपो  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  कोचीन  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कीई  प्रश्साव है  ;

 यदि  तो  त्तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  हवाई  अइडे  को  फब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाए  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ल/गर  विम/नन  और  पर्ंटन  माधवराब  :

 नहीं

 झ्लौ  ९  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वर्तमान  पांच  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  अर्थात्‌  कलकल्था,-मद्रास  और

 त्रिबेन्द्रम  मौजूदा  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  गए
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 उड़ीसा  में  लिंकल

 2993.  श्री  अ्रल्तादिं  था  क्या  खान मंत्री यह  जानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :--.-.

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्‍्तर  ष्ट्रीय  बाजार  में  निकल  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने

 हेतु  विदेशी  उत्पादन  वरढ़ाने  का  है

 इस  सम्कन्ध  में  स्थय्यी  वैज्यनिक  सलाहकार  दलः  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 उड़ीक्षा  के  कटक  जिले  में  जहाँ  बहुत  अच्छी  किस्म  के  निकल का
 155  मिलियन  टन  भंडार  उपतच्य  निकल  संयंत्र  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  क्‍यों  कारण

 हैं  ?

 खान  मंत्सलय  में  रज्य  बलराम  सिह  :

 में.निकिल  उत्पादत  लिए  कोई  संयंत्र  नहीं  है  ।  निक्रिल  के  घरेलू
 उत्पादन  से  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  को  विनियमित  करने  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  हू  ।

 (@)  सुकिन्दा  के  लिए  क्रौद्योगिकी  विकास  के  प्रश्न  पर

 स्थाय्री  वेशानिक  सलाहुक(र  दल  द्वारा  विचार  था  और  इनके  वेज्ञातिक
 तथा  ओऔद्योगिक  परिषद  एल०  आई०  आर  तिकत्न  संयंत्र  लिए
 दकनीकी  आश्िक  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।

 सुक्रिन्ध  निकल  निक्षेप  अति  सिम्न  ग्रेड  के  हैं  ।  इन  निक्षेपों  के  आधार  पर  संगंत्न
 लगाना  साध्यता  अध्य्मन  के  पा  रणामों  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 विद्यत  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सह।यता

 7994.  भी  गोपोन/थ  गजपति

 शो  साईमन  ।  ,
 भरी  गुरुदास  कामत

 हु

 क्‍या  खिछ ते  औरर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  राष्ट्रीय  ताप्र-विद्युत  निमम  के  अन्तर्गत  कप  विद्युत  संभंत्र  स्थापित  के  लिए
 विछढ  बैंक  से  ऋण  लेने  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  तप  विद्युत  निगम  द्वारा  विश्व  बैंक  की  से  कितनी
 योजनाएं  स्थाफ्ति  करने  विचार  है  तया  वे  कहा-कहाँ  स्थापित  की  ज/वेंगी'  ?

 विद्युत  श्रौ  र  गे  र-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  क्नोत  संजातय  में  राज्य  कल्पनाय  र:य)  :

 और  एनटी  पीसी  निन्‍तलिबित  निर्मागावीत  परियोजताओं  ८

 लिए  विश्व  बैंक  सकता  सुनिश्चित  की  चुकी
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 (1)  राष्ट्रीय  राजधानी  ताप  विद्युत  परियोजना  (4x 210  मे  ०  वा  ०)

 (2)  फरकक्‍्का  (-2x  500  मे०  वा  ०),  (3)  तलवेर  सुपर  त्राप  विद्युत  परियोजना

 (22  500  मे  ०वा  ०)  और  (4)  कवास  संयुक्त  साइकिल  ताप  विद्युत परियोजना  (4x

 मे
 ०

 वा  ०,  गैस  टर्बाइन+  2X  100  मे  ०वा०  ताप  ।  एन  टी  पी  सी  की  फरक्का  ताप  विद्युत
 (500  मे  ०  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बैंक  के  साथ  पहले  ही  बातचीत  हो

 चुकी  है  ।  इसके  एन  टी  पी  सी  द्वारा  टाइम  सस्‍्ला|इस  अश्रोच  के  आठवीं  एवं  नौंवीं
 गोजना  के  दोरान  आंशिक  वित्त  पोषण  हेतु  कई  परियोजनाएं  विश्व  बैंक  को  प्रस्तुत  की  गई  है  ।

 इन  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  सम्बन्धी  विवरण  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 डस  हारा  उपभोक्षाझों  को  श्रमियिमत  बिल

 7995.  श्री  केशरी  लाल  :

 क्या  विद्युत  शोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :--

 डेसू  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  सामान्यतः  कितने  दिन  में  बिजली  के  बिल  भेज  दिए  ज।ते

 क्या  डेसू  के  दादरी  मोड़  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  कार्यक्षेत्र  में  आने  वाले  राजनगर

 साधनगर  पार्ट  2  और  इन्दिरा  पार्क  जैसे  बाहरी  दिल्‍ली  के  निवासियों  को  एक  वर्ष  से  अधिक

 समय  से  बिजली  के  बिल  नहीं  भेजे  गए  और  यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  भेजे  गए  2000|-  रुपये  से  5000

 रुपये  और  उसके  ऊपर  के  बिजली  के  बिलों  उपभोक्ताओं  के  वसूल  की  जाने  वाली  राशि

 शुल्क  दर  सहित  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  म।मले  में  अन्तिम  और  वर्तमान  रीडिग  क्‍या  दर्शाई  गई

 उक्त  कार्यालय  को  फर्जी  बिलों  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामलों  की  जांच  करने  और  इनकी  समीक्षा  कराते

 यदि  तो  डेसू  उपभोक्ताओं  की  परेशानियों  को  दूर  करने  के लिए  इन  मामलों  को

 किस  प्रक/र  नियटाने  का  विचार  कर  रही

 विद्युत  और  गर-प  रम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 डेसू  द्वारा  अपनाई  जा  रही  वर्तमान  पद्धति  के  घरेलू  एवं  घरेलू
 उपभोक्ताओं  को  बिजली  के  बिल  द्विमसिक  आधार  परं  भेजे  जाते

 विक  मीटर  रीडेग  के  आधार  पर  बिल  प्रत्येक  च/र  मास  बाद  तयार  किए  जाता  है  और  इस
 पिछली  खपत  के  आधार  पर  दो  महीने  बिल  अनन्तिम  आधार  पर  उपभोक्ताओं  को  ओजा

 जता है  ।  अन्य  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  के  सम्वन्ध  में  बिल  मासिक  आधार  पर  भेजे  जतते

 डेसू  द्वारा  कथित  क्षेत्रों  के  सामान्य  बजिलिंगय  साइकल  के  ध्रतुसार  जारी

 किए गए  डेसू  प्रणाली  में  उपभोक्ताओं  की  अत्योधिक  संख्या  17  को  ध्यान

 में रखते  हुए  कुछ  मामलों  में  बिल  तैय।र  किर  जे  में  भूल  वृक  स्व्।भाविक
 ‘

 90



 7  1914  लिखित  उत्तर

 से  तथा  हन्दिरा  पाक  में  लगभग  686  उपभोक्ता  हूँ  जिन्हें
 1992  में  2000  रुपये  से  5000  रुपये  तक  के  बिजली  के  बिल  जारी  किए  गए

 उपभोक्ता  का  वसूल  की  गई  पिछली  एवं  वर्तम।न  मीटर  रीडिग  आदि  से  सम्बन्धित

 ब्यौरा  ,  उपभोक्ताओं  को  जारी  प्रत्येक  बिल  में  गया  है  ।  बिजली  के  बिलों  में  विसंग्तियों
 के  सम्बन्ध  में  उपभोक्ताओं  द्वारा  की  गई  शिकायतों  का  आपतौर  पर  मण्डल  अधिकारियों
 द्वार  उसी  समंयं  कर  दिया  जाता  चूंकि  उपभोक्ताओं  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  डेसू
 में  पहले  द्वी  पर्याप्त  व्यवस्था  अर्थात  जिला|सर्कल  स्तर  पर  शिकायत  समितियां  एवं  बिजली  अदालतों
 की  गई  इस  मामले  में  सरकःर  किसी  प्रकार  की  जांच  किए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 जज  7

 ]  मछलो  उत्पदन  के  लिए  प्रश।तन  सुविधाएं

 7996.  आओ  गोबिस्दराब  मिकाम  :

 क्या  लाख  प्रसंस्करण  उश्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  मछली  उत्पादन  सुविधाओं  की  तुलना  में  मछलियों  के  भंडारण  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  प्रशीतन  सुविधाएं  पर्याप्त  हैँ

 यदि  मछली  उत्पादन  के  अनुरूप  प्रशीतन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  के  र्नागिरि  में  ऐसी  ओर
 अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंतो  गिरिधर  :

 से  देश  में  कूल  उत्पादित  मछली  के  लिए  प्रशीतत  और  भणष्डारण  सुविधाएं  पर्याप्त
 नहीं  है  ।  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  कोल्ड  पेन  के  लिए  एक  योजना  स्कीम  तैयार  की  है  जिसमें
 मछली  पकड़ने  के  बाद  उसकी  परिरक्षण  और  विपणन  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों|
 राज्य  उपक्रमों/संयुक्त  सेक्टर  संगठनों  आदि  को  सहायता  प्रदान  की  जाती

 है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  के  रत्नागिरि  जिले  में  ऐसी  सुविधाओं  के  लिए  उपर्युक्त  स्कीम  के  अन्तगंत

 सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुंआ  है  ।

 गोवा  में  प्रन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  झ्ड़डे  का  निर्माण  :

 7997.  आओ  हरोश  नारायण  प्रभु  झांटये  :

 क्या  नागर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 सभी  आंवश्यक  सुविधाओं  सहित  एक  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाने  के  लिए
 कितने  क्षेत्र  की  आवश्यकता  होती  है  ;

 क्या  देश  के  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  हृव।ई  अड्डों  पर  अ/वेश्यक  सुविधाएं  विद्यमान
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 क्या  सरकार  का  गोवा  हाई  अडूडे  बढ़मकछः  हसे  तत  र्स्ट्रीब:हवाई

 अड़ड़ा  बनाने  का  और

 को  कत्र  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  क/रण  हैं

 नागर  विध/नन  और  पर्वंटन  म/धवराव  :

 किसी  भी  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  के  अपेक्षित  क्षेत्र  के  अऑंकलन

 की  किस्म  और  संख्या  और  अनुमानित  यातायात  की  पर  निर्भर  करता

 देश  के  अन्तंराष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  की  अपेक्षित  सुविधाओं  से  युक्त  किया

 गया है  जिन्हें  समय-समय  पर  अद्यतन  बन।या  जाता  है  ;

 भौर  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  क्योंकि  वर्तमान  अन्‍्तर्सष्द्रीय  हवाई
 अड्डे  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए

 झ्ाकाशवाणी  केश  रसम

 7998.  श्री  श्रबंन  डफा  :

 सूचना  झौ  र  प्रत।रण  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 असम  में  तेजपुर  का  आकाशवाणी  केन्द्र  कब  तक  शुरू  हो  और

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झो  ९  प्रतारण  मंत्रालय  में  उप  घिरिकम  :

 और  असम  अकाशवाणी  तेजबुर  केन्द्र  1994-95  के  दोर(न  चालू
 किए  जाने  के  लिए  तकनीकी  रूप  से  तैयार  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि
 प्राप्त  करने  में  विलम्ब  के  कारण  केल्द्र  के  लिए  स्ट्डिफो  निर्माण  काकार्थ  समय  पर  श्रू  नहीं
 किया  जा  सका  ।

 कर्शाट क  कलकप

 7999.  रामशथन्त्र  :

 या  जल  संताधत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :-«

 क्‍या  कर्नाटक  के  दीदर  क्षेत्र  में  विश्व  वैंक  से  सवे  जतिकः  नलऋूफ  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 तीन  गत  वर्षों  के  दौरान  कित-कित  स्थानों  परः  कितते-कितने  नलकूप  स्थापित

 किये  गये  ओर

 1992-93  के  दोरान  कितने  नलकूप  लमाये  ज।ने  की  सं  है
 ?

 जल  संतघन  विद्या  चरण  :

 से  एकत्र  की  रही  है  तथा  सआ  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 सिक्किम को  सिवाई  परियोजमाएं

 8000.  दिल  कुमारी  भंडारो  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  सिंक्किम  सरंकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  कई  लघु  ,  मध्यम  और

 बड़ी  सिंचाई  पंरियोजनाएं  भेजी  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 )  कया  इनमें  से  क॒छ  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 )  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  बाकी  परियोजनाओं  को  कब  तंक  स्वीकृति
 दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसात्नन  मंत्रो  विधाचरण  :

 से  (३)  केवल  2000  हैक्टेयर  से  अधिक  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र  को ल/भ  पहुंचाने
 बाली  वृहद्‌  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  वास्ते  ही  केन्द्र  से  तकनीकी  आशिक  स्वीकृति
 प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।  खिंक्किम  सरकॉर  से  तकनीकी  आथिक  मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्र  में
 ऐसी  कोई  परियोजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  2000  हैक्टेयर  से  कम  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंचाने
 बाली  अन्य  परियोजानाओं  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  स्वीकृति  प्रदान  की  जाती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रामोण  विद्यंतीक रण  सिगम  के  कायंक्रस

 8001.  श्री  राजनाथ  सोमकर

 क्या  बिश्वेत  और  गर-पर्स्‍्थ  रागत  ऊर्जा  श्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भत  तीन  वषोौ  के  दौरान  प्रत्येक  वर्य  में  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीग  वि  युतीकरण  निगम
 के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जिलावार  कितने  गांवों  और  सिंचाई  हेतु  पम्सतैटों  को  बिजली  प्रदान  की

 और

 सभी  गांवों  और  पम्प  सैटों  को  कब्र  तक  बिजली  प्रदान  करने  की  है  ?

 विद्युत  और  गे  र-परम्परायत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्पनाथ  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड  द्वारा  सूचित  किए  आर  ०ई०  सी  ०  क्कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  (1988-91)  के  दौरान  विद्युतीकृत  गांवों  एवं  अजित  पम्पसैटों
 का  जिलेवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  एवं  2  में  है  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  जिलेवार  प्र  थमिकताओं  का  वाबविक

 आधार  पर  निर्धारण  ,  योजना  आयोग  द्वारा  समग्र  राज्य  के  लिए  निर्वारित  लक्ष्यीं  के  आधार

 पर  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  शेंथ  गांवों  कः  विद्युतीकरण  एवं  पम्ततेटों  का

 निधियों  एवं  अन्य  निवेशों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 63
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 बर्ष  1988-91  के  दोरान  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश

 में  ग्राम  विश्व  तीकरण

 जिसा
 विद्युतीकृत  गांव

 स०  की मिलकिल

 1989-90  1990-91  जोड़

 2  3  4  5  6

 1.  सहारनपुर  25  7  47  79

 2.  हरिद्वार  0  8  93  31

 -3.  मुजफ्फरनगर  0  0  2  2

 4.  मेरठ  0  0  0  0

 5.  गाजियाबाद  0  1  0

 6.  बुलन्दशहर  ॥|  0  1

 7.  अलीगढ़  30  18  20  68

 8.  मथुरा  31  25  7  63

 9.  आगरा  33  37  29  99

 10.  फिरोजाबाद  0  13  30  43

 11.  मंनपुरी  31  21  20  72

 12.  एटा  24  21  23  68

 13.  बिजनौर  37  15  93

 14.  मुरादाबाद  65  64  40  169

 15.  रामपुर  14  24  15  53

 16.  नैनीताल  59  57  19  135

 17.  अल्मोड़ा  92  107  97  296

 18.  पिथौरागढ़  88  46  102  236

 19.  देहरादून  27  22  14  63

 20.  उत्तरकांशी  11  18  24  53

 21.  चमोली  46  48  30  124

 22.  पोड़ी  )  103.  111  113  327

 23.  टिहरी  41  46  86  173

 24.  बरेली  56  30  50  136

 25.  बदांयू  47  34  36  117

 26.  शाहजहांपुर  29  16  30  75

 27.  पिलीभीत  20  15  56

 28.  फर्ुद्वाबाद  35  40  152

 29.  इटावा  36  35  36  107



 1  2  3

 30.
 ह

 13

 31.  कानपुर  देहात  106

 32.  झांसी  11

 33.  ललितपुर  10

 34.  जालोन  27

 35.  हमीरपुर  18

 36.  बान्दा  7

 37.  इलाहाबाद  72

 38.  फतेहपुर  46

 39.  प्रतापगढ़  60

 40.  लखनऊ  17

 41.  रायबरेली  0

 42.  उन्‍नाव  60

 43.  सीतापुर  19

 44.  हरदोई  8

 45.  खेड़ी  74

 46.  फैजाबाद  72

 47.  गोण्डा  50

 48.  बहराईच  35

 49.  सुल्तानपुर  117

 50.  बाराबंकी  31

 51.  वाराणसी  68

 52.  मिर्जापुर  84

 53.  सोनभद्रा  0

 54.  जौनपुर  96

 55.  गाजीपुर  0

 56.  बलिया  73

 57.  गोरखपुर
 58.  महाराजगंज

 डा

 59.  देवरिया  33

 60.  बस्ती  73

 61.  सिद्धार्बनगर
 0

 62.  आजमगढ़  151

 63.  मऊ  ०

 जोड़  2488
 —_—

 /93

 $

 18  6  37

 64  54  224

 13  19  43

 8  13  31
 14  25  66

 11  22  51

 10  20  37

 80  79  231

 33  33  112

 39  29  128

 0  0  17

 0  0  0

 12  28  100

 26  34  79

 22  28  58

 59  30  163

 28  100  200

 12  46  108

 55  47  137

 19  54  190

 20  33  84

 21  48  137

 18  20  122

 21  14  35

 15  76  187

 0  0  0

 28  88  189

 46  59  136

 32  66  131

 41  33  147

 36  39  75

 59  74  284

 75  “3  की  96

 1832  2207  6527
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 लिखित  उत्तर  27  1992

 विवरण-(|

 1988-91  के  दो धन  प्राम  विद्युतोक रण  मिगस  कार्यक्रम के  प्रन्तगगंत  एस्मसेटों  का

 ऊर्जन

 क्रम  जिला  ऊर्जित  पम्पसैट
 सं०  1988-89  1989-90  1990-91  जोड़

 1  2  3  4  5  6

 1.  सहारनपुर  1201  423  549  2173
 2.  हरिद्वार  0  135  76  211
 3.  मुजफ्फरनगर  602  578  759  1939
 4.  मेरठ  1699  1216  1087  4002
 5.  गाजियाबाद  375  508  364  1247
 6.  बुलन्दशहर  1035  835  748  2618
 7.  अलीगढ़  1000  752  530  2282
 8.  मथुरा  408  595  339  1342
 9.  आगरा  600  323  378  1301

 10,  फिरोजाबाद  0  176  219  395

 11.  मेनपुरी  398  194  185  777

 2.  एटा  284  389  380  1053
 13.  बिजनौर  1320  723  600  2643
 14.  मुरादाबाद  1786  755  666  3207

 15.  रामपुर  571  276  196  1043

 16.  नैनीताल  410  280  241  931

 17.  अल्मोड़ा  0  0  ॥  0

 18.  पिथौरागढ़  0  0  0  0

 19.  देहरादून  20  15  10  45

 20.  उत्तरकाशी  0  0  0  0

 21.  चमोली  0  0  0  0

 22.  पोड़ी  0  0  0  0

 23.  टिहरी  0  0  0  ॥|

 24.  बरेली  140  106  105  351

 25.  बर्दांय्‌  ,
 348  137  381 _  866

 26.  शाहजहांपुर  232  250  236  718

 27.  पिलीभीत  301  125  219  645
 28.  फरुंखाबाद  419  393  440  1252

 29.  इटावा  140  162  462
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 1  2  3  4  5  6

 30.  कानपुर  नगर  121  डा4व  85  420
 31.  कानपुर  देहात  186  480.  901...  567
 32.  झांसी  |  151,  219  164  534
 33.  ललितपुर

 '
 56  43  46  145

 34.  जालौन  115  60  80  255
 35.  हमीरपुर  56  65  89  210
 $6:  बान्दा  104  194  -  136  434
 37.  इलाहाबाद  *.-  481  >  697  *  1899
 38.  फतेहपुर  316  -  400  425  1141
 39.  प्रतापगढ़  174  266  363.  803
 40.  लखनऊ  34  195  224  453
 41.  रायबरेली  460  449.  "430  1339
 42.  उन्‍नाव  135  114.  .  326.  575
 43.  सीतापुर  .  90  118  178  386
 44.  हरदोई  88  106  108  .  302
 45.  खेड़ी  1348  ...  475  2600
 46.  फैजाबाद  807  .  947  664  2418
 47.  गोण्डा  132  112  135  -  379
 48.  बहराईच  110  69  117.  296
 49.  सुल्तानपुर  559  636.  609  1804
 50.  बाराबंकी  85  90  130  305
 51.  वाराणसी  683  477  479  1639
 52.  मिर्जापुर  157  85  149  391
 53.  सोनभट्रा  0  27  ..  25  52
 54.  जोनपुर  557  716  480  1753
 55.  गाजीपुर  656  565  ':  550  *  1771
 56.  बलिया  .  145  -  314  »  237  696
 57.  गोरबधुर  45  62  198  305
 58.  महाराजगंज
 59.  देवरिया  151  130  i1s  396
 60.  बस्ती  119  .  182  -.  171. _-  472
 61.  सिद्धार्थनगर  ०  21  33  54
 62.  आजमगढ़  637.  527.  423  1587
 63.  मऊ  ,  0...  244  94  338
 .
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 तन  हवन  वी नी  न  +ा  न  का  चननयओणन  *+  लक

 बिजलो  के  बिल

 8002.  हा०  सी०

 क्या  वि्वत  झौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डेस्‌  ने  उपभोक्ताओं  से  बिजली  के  बिलों  की  वसूली  के  लिए  चल  वाहन  शुरू
 किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  डेसू  का  विचार  अपने  उपभोक्ताओं  को  किसी  भी  क्षेत्र  के  कार्यालय  द्वारा  जारी

 किए  गए  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान  दिल्ली  स्थित  किसी  भी  कार्यालय  में  करने  की  अनुमति
 देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्यत  झौर  गर-परभ्ष  रागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्पन/ज  :

 भोर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  पूर्वी  मण्डल  में  10  पश्चिमी  मण्डल
 में  20  उत्तरी  मण्डल  में  25  दक्षिणी  मण्डल  में  20  केन्द्रों  और  केन्द्रीय  मण्डल
 में  1  केन्द्र  पर  चल  कैश  वाहन  के  जरिए  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान  किए  जाने  की  व्यवस्था

 की  इन  मोबाइल  कैश  कलेक्शम  वाहनों  का  समय  10.00  00  बजे  से  3.  00  बजे  अपराह्न
 तक  होता  है  और  इनके  दौरे  की  वास्सविक  तिथियां  सम्बन्धित  क्षेत्र  के  बिणली  के  बिलों  में
 दर्शाई  जाती

 और  बिल  बनाने  वाले  क्षेत्र  का  ध्यान  न  रखते  हुए  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान
 डेसू  के  किसी  भी  कंश  कलैफ्शन  कार्यालय  में  किया  जा  सकता  बल्क  सप्लाई  उपभोक्ताओं  से
 सम्बन्धित  बिलों  का  भुगतान  डेसू  के  केबल  राजघाट  कार्यालय  में  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  लॉज  झोर  निवास

 8003.  भरी  अन्ना  जोशो  :

 क्या  नाभ्तर  बिबानन  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केम्त्रीय  सरकार  की  सहायता  से  पिछले  सीन  बर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  कितने
 जॉजों  ओर  यात्ती  मिषासों  का  निर्माण  किया  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 नगर  विमानन  झोर  पथंटन  संत्री  साधवराव  सिंधिया  )  :

 शोर  (w)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  तीन  पर्यटक
 एक  पर्यटक  एक  शीलਂ  स्थल  ओर  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  के  लिए

 110.  50  जाल  रु०  की  केन्द्रीय  वित्तीव  सहायता  स्वीकृत  की  गई  यह  विभाग  ह्वोटलों

 का  निर्माण  करते  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  बित्तीय  सहायता  नहीं  देता  ।
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 ]

 ही  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  सम।प  फेक्टरियों को  स्थापना

 8004.  भीमतो  गिरिजा  देवा  :
 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के निकट  कुछ  सहायक  फैक्टरियों  की  स्थापना  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण हैं
 ;

 क्‍या  बोकारो  इस्पात  सयंत्र  के  लिए  आवश्यक  सामग्री  की  खरीद  खुले  बाजार  स
 की  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  केन्द्रीय  सरकार  का  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के समीप  सहायक  इकाई  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ऐसी  इकाइयों  को  स्थापित  करने  में  उद्यमियों  को  बोकारो
 इस्पात  संयंत्र  तथा  बोकारो  औद्योगिक  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवश्यक  सहायता  प्रदान की
 जाती  है  ।

 और  केवल  वहां  माल  जैसे  कच्ची  पैट्रोलियम
 कन्वेयर  बियरिंग  तथा  दूसरी  ऐसी  अन्य  मदों  जिनकी  जरूरत  पड़ती  है

 परन्तु  बोक।रों  औद्योगिक  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  में  स्थित  लघु  उद्योग  की  इकाइयों  से
 उन्हें  नहीं

 खरीदा  जा  को  ही  सुब्यवस्थित  निविदा  पद्धति  के  मध्यम  से  खुले  बाजार  से
 खरीदा  जा  रहा  है  ।

 ]

 इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  की  छोटी  नहरें
 8005.  श्री  शिवचरण  माथ्र  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  के  प्रथम  चरण  और  चम्बल  परियोजना  में

 छोटी  नहरों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  इनकी  लागत  लाभाथ्थियों  से  वसूल
 की  जा  रही

 क्‍या  द्वितीय  चरण  की  छोटी  नहरों  की  निर्माण  लागत  राज्य  सरकार  वहन  कर

 रही

 यदि  तो  क्या  भेदभाव  को  देखते  हुए  प्रथम  चरण  के  किसान  छोटी  नहरों  की

 लागत  नहीं  दे  रहे  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  प्रथम  चरण  की  परियोजमा  की  निर्माण  लागत  को

 छोड़ने  पर  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता
 देने  का  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्ञाचरण  :

 इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  तथा  चम्बल  परियोजना  में  जल  मार्गों  का

 निर्माण  किया  गया  है  ।  केख्द्रीय  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  मार्च

 $9
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 1986  तक  जल  निकस  स्थल
 स ेव्यक्तिगत  खेतों  तक  25  प्रतिशत  लागत  अनुदान  के  रूप  मेंत्तथा

 राज्य  सरकार  के  साथ  बराबर-बराबर  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  25  प्रतिशत  ऋण
 प्रदान  किया  गया  1-4-1986  से  जल  निकास  स्थल  से  5-8  हैक्टेयर  ब्लाक़  तक  जलमागों

 के  निर्माण  की  50  प्रतिशत  लागत  राज्य  सरक/र  के  साथ  बराबर-बराबर  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता

 के  रूप में अनुदान  दिया  जाता  5-8  हैक्टेयर  ब्ल/क  के  अंदर  25  प्रतिशत  लपगगत  अनुदान  के  रूप  में
 तथा  राज्य  के  साथ  बराबर-बराबर  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  25  प्रतिशत  ऋण  प्रदत्त

 किया  जाता  है  ।

 इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  चरण-त  में  जैसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया

 1-4-1986  से  प्रचालित  केन्द्रीय  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  की  घित्तीय  पद्धति  के

 अनुसार  जलमार्गो  के  निर्माण  की  लःगठ  प्रद।न  की  जा  रही  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  र/जस्थान  भूमि  विकास  निगम  के  मध्यम  से

 जलमार्गों  के  निर्माण  के  लिए  अग्रिम  रूप  से  दिया  गया  ऋण  वसल  नहीं  किया

 जी  नहीं  ।  पी

 ]  वायुदूत  के  पायलटों  के  लाइसेंस  रद्द  किया  जाना

 8006.  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  नागर  विमानन  झोर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  वायुदूत  के  कुछ  विमानों  को  उन  पायलटों  ने  चलाया  है  जिनके  लाइसेंस  रह
 कर  दिये  गय  हैं  ;

 याँदे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागर  विमानन  झोौर  पयंटन  माधवराव  :  से  जी  नहीं  ।

 तथापि  वायुद्त  के  एक  विमान  चालक  को  उसके  लाइसेंस  की  बैधता  की  समाप्ति  की  तिथि  के

 बाद  भी  उड़ान  भरते  हुए  पाथा  गया  उनके  विरुद्ध  दण्डात्मक  कारंवाई  की  गयीं  थी  और

 उसका  लाइसेंस  चार  महीने  की  अवधि  के  लिए  रह  कर  दिया  गया  था  ।

 ]
 भ्रथारिटी  इन  ग्राफ्ट  कस

 8007.  भ्री  राम  नाईक  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1992  के  टाइम्स  आफ  इंडिया

 में  अथारिटी  इन  ग्राफ्ट  केसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही
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 नागर  बिसनन  झेर  पटल  मशधवराव  :

 हां  ।

 झोर  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  मामले  की  छानबीन  की  रही  है|

 तमिलनाडु  में  ग्रेनाइट  भंडार

 "8088,  डा०  के०  एस०  सोन्द्रम  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  के  वनों  में  ग्रेन|इट  के  भंड।रों  का  पता  लगाने  हेत॒  सरक/र  अथवा

 निजी  एजेंसियों  द्वारा  कोई  भव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  कप  सरकार  का  विचार  ऐसा  सर्वेक्षण  करके  ग्रेन|इट  आधारित  कोई
 कारखाना  स्थापित  करने  का  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बलराम  सिह  से  भारतीय

 भूजज्ञानिक  सर्वेक्षण  ग्रेताइट  का  सवक्षण  नहीं  करता  है  ।  य  खनिज  है  और  राज्य  सरकार
 के  अधिकार-श्षेत्र  में  आता  तथावि  ग्रेनाइट  कुछ  किसमें  उत्तर

 कृष्ण  दक्षिग  तिरूनेलवे
 सेलम  तथा  तमिलन/ड  के  रामनाथपुरम  जिलों  में  जाती  हे  ||

 मध्य  प्रदेश  में  विद्यत  परियोजनाएं

 8009.  भर  रामेश्वर  पाटोदार  :

 क्या  बिद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विष्याचल  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  500  मे७  वः०  काकर।पाड़

 विद्युत  केन्द्र  के  ग्रतिरिकक  गंस  पर  आधारित  कवास  विद्युत  परियोजना  तथा  गेस  पर

 आधारित  गन्धार  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरा  कर  लिए  जाने  की

 सम्भावना  भश्रौर

 तो  इन  परियोजनाओं  की  प्रतिष्ठापित  क्षमतः  में  से  मध्य  प्रदेश को  कितनी
 माज़ा  में  विद्यत  की  आपूर्ति  की  जायेगी  ?

 बिद्युत  झोर  गेर-प  रम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  :

 एनटीपीसी  की  कवास  गैस  विद्युत  परियोजना  (645
 और  गंधार  गंसे  विद्युत  परियोजता  (650  को  अ/ठवीं  योजना  अवधि
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 ऑीिीय£खफयर  स्‍न्लतकलखछे  नल  कवि  जन  ना  पता  5  ताल  तल  7  हा  उपाि०णणणीधभजत+ाः  अनीता  5

 के  दोरान  पूरा  किए  जे  का  कार्यक्रम  विधयाचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना

 (2x500  में०  का  कार्य  आंठवीं  योजना  भ्रवधि  के  बाद  भी  जारी  *

 काकरापुर  परमाणु  केन्द्रको  योजना  अवधि  के  दोरान  पूरा  किए  जाने  का
 कार्यक्रम  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  इनसे  विद्युत  का

 केन्द्रीय  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्यत  के  आबंटन  सम्बन्धी  फार्मूले  के  अनसार  किया

 इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  में  विदेशी  सहयोग

 8010,  श्री  पोपूष  तीरकी  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  डेवलपमेंट  फारपोरेशन  मध्य  प्रदेश  के

 मालनपुर  में  2.50,000  टन  वार्षिक  की  लाइसेंस  उत्पादन  क्षमता  बाला  एक  संयुक्त  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  कर  रहा

 यदि  तो  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  विचाराधीन  आवेदनों  की  संख्या  शोर  उनका

 ब्यौरा  क्या

 विदेशी  की  सहयोग  फा  विभिन्‍न  विदेशी  सहयोगकर्तात्नों  द्वारा  निर्धारित

 शर्तों  सहित  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरफार  द्वारा  परियोजना  के  लिए  सहयोग  और  तकनीकी  ज्ञान  ब्राप्त

 ह ैविदेर्श
 ने  पंजी  और  वदेशी  मद्रा

 में
 ऋ  ने  के  ने  गई फरने  हेत्‌  विदेशी

 पूंजी  ओर  विदेशी  मुद्रा  में  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  दी  गई  अनुमति  का

 ब्योरा  क्‍या  है  !

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  मंसर्स  हिन्दुस्तान  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  मध्य  त्रदेश  के

 समिण्ड  जिले  में  मालनपुर  में  अकार  वाले  जिनमें  तार  छड़ें  भी  शामिल  के

 निर्माण  के  लिए  एक  परियोजना  फार्यान्वित  कर  रहा  है।क  म्पनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 परियोजना  की  निजी  इस्पात  निर्माण  स॒विधाओ्ों  से  इंसकी  उत्पादन  क्षमता  5,00,000  टन

 वाधिक  है  और  इसकी  लागत  लगभग  380  करोड़  रुपये  है  ।

 1991  में  घोषित  नई  झौद्योगिफ  नीति  के  तहत  लोहे  और  इस्पात  को

 सरफारी  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची  से  निकाल  दिया  गया  है  श्रौर  इसे  अनिबारं

 लाइसेंसिंग  की  आक्षाओ्रों  से  भी  छूट  दे  दी  गई  है  ।  अतः  ओब्ोगिक  लाइसेंस  के  लिए  सरफारी

 मंजूरी  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  तभी  हूं  गगी  जबकि  इस्पात  स्रंगंत्न  1991  की  ज॑तभणना

 अनुसार  10  लाख  से  अधिक  की  आबादी  बाले  शहरों  की  खामा  से  25  फि०मी०  की  दूरी  के

 अन्दर  लगाना  सरफार  के  पास  इस  प्रफार  का  कोई  जशबेदन  बिचाराज  लम्बित  नहीं
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 और  सरकार  ने  हिल्ुस्ताव  कारपोरेशन  लिमिटेड  की
 परियोजना  के  संबंध  में  जमंनी  की  मससे  एच०  ई०  सी०  हँम्बंग॑  कन्‍्सल्टिंग  एण्ड  स्टील

 इंजीनियरिंग  जी०  एम०  बी०  एच०  के  साथ  विदेशों  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  20.  70  लॉख
 डी०  एम०  के  एक  मुश्त  तकनीकी  शुल्क  की  मंजूरी  दी  इस  परियोजना  में  कोई  विदेशी  पूंजी
 शामिल  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  गांवों  का  विद्यतोकरण
 ]

 श्रो  सुरेशानन्द  स्वामी  :
 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :
 शी  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तोन  वर्षों  के  दौरात  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण के  लिए  सरकार  द्वारा
 अंबटित  घनराशि  का  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इप्त  अवधि  में  जिले  के  तिद्यतोकरण  किए  गए  गांवों  की  जिलावार  क्‍या  है  ;
 और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  इन  जिलों  के  प्रत्येक  गांवों  के  विद्युतीफरण  के  लिए  क्‍या

 लक्ष्य  निर्घारित  किया  गया

 क्चुत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्बमाथ  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  एस०  ई०र्ब  ने  सचित  किया  है  कि
 निधियां  जिनेवार  आवंटित  नहीं  की  जाती  हूँ  |  ग्राम  विद्युतीकश्ण  निगम  के  माध्यम  से

 1989-90  से  1991-92  के  दौर।न  उत्तर प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  आवंटित  की

 गई  सिधियों  का  ब्यौरा  निम्नवत्‌  है  :-

 रूपये  में  ) .
 ब

 .
 आर्यंटन

 139.35  35

 73.00

 1991-92  68.  32
 हलक  ल  ननन +  5  न

 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों में  1988-89 से  1990-91  के  तीन  बर्षों  के  दौरान

 जितने  गांवों  का  विद्यती_रण  गया  इनकी  संख्या  के  बारे में  ब्यौरा  संलग्न  क्विरण  में  दिया

 सया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  1992-93  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  995  माँवों

 विद्युतीकरण  किए  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  जिलेवार  लक्ष्यों  के  मे  निर्णय

 सम्बन्धित  राज्य  यिजली  बोडं  द्वारा  जाता
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 विवरण

 1988--91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  गांवों  का  विद्युतोकरण



 1  2  3

 32.  झांसी  45

 33.  ललितपुर  38

 34.  ज।लौन  66

 35'  हमीरपुर  51

 36.  बांदा  52

 37.  इलाहाबाद  242

 38.  फतेहपुर  114

 39.  प्रतापगढ़  128

 40.  लखनऊ  17

 41.  रायबरेली  0

 42.  उन्‍नाव  100

 43.  सीतापुर  88

 44.  हरदोई  58

 45.  खड़ी  163

 46.  फैज/बा[द  200

 47.  गोौंण्डा  108  है

 48.  बहराईच  137

 49.  सुल्तानपुर  203

 50.  बाराबंकी  95

 51.  वाराणसी  162

 52.  मिर्जापुर  122

 53.  सोनमभद्रा  35

 54.  जौनपुर  189

 55.  ग।जीपुर  0

 56.  बलिया  214

 57.  गोरबपुर  170
 58.  महाराजगंज
 59.  देवरिया  176

 60  बस्तो  159

 61.  सिद्धार्थनगर  75

 62.  आजमगढ़  305

 63.  मऊ  96

 जोड़  :  6821
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 जन+न  लगाए  पिज+न  जनता  आओ  न  न्ननननन  निजता  न  जनता  >  न  नओ  न  5  +-ब्ममम  नह  जत+-++  नानी  ता  भ--++

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  में  राज्यवार  कितने  एल्यूमित्तियम  संयंत्न  हैं

 झोर  उनकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  एल्यूमिनियम  का  कूल  कितना  भंडार

 क्‍या  किसी  प्राइवेट  फम्पनी  ने  आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  एल्यूमरिनियम
 संयंत्र  लगने  का  कोई  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर!ः  क्या  है  श्र  इस  संयंत्र  क ेकब  तक  स्थापित

 हो  की  संभावना

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बलराम  सिह  :

 देश  में  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  में  सात  एल्यूमिनियम  संयंत्र  हैं  ।  इनका

 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 कम्पनी  लाइसेंस  क्षमता

 सरकारी  क्षेत्र  टन  वार्षिक )

 1.  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  मध्य  प्रदेश  100

 2.  नेशनल  एल्यूमिनियम  कं०  उड़ीसा  218

 निजी  क्षेत्र

 3.  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कं०  उत्तर  प्रदेश  150

 4.  इंडियन  एल्यूमिनियम  कं  ०
 (1)  केरल  20

 (2)  कर्नाटक  73

 (3)  उड़ीसा  24

 5.  मद्रास  एल्पूमिनियम  कं»  लि०  तमिलनाडु  25

 बक्साइट  निक्षेपों  उत्पादन  के  लिए  कच्चा  का

 वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विद्वस्म  है

 .  frat  को  बाक्साइट

 निक्षेप  टन

 भांध्न  प्रदेश  '455,838

 बिहार  कृपा

 दमन व  दियू  32,259

 गुजरात  87,423

 जम्मू  व  फाश्बीर  3,290

 कर्नाटक  26,998

 केरल  8,626

 मध्य  प्रदेश  5

 महा  राष्ट्र
 डड़ीसा  453

 राजस्थान  535

 तमिलनाडू
 उत्तर  प्रदेश  9,420

 क्या  न  विन  +ब+->-न-न-+-तनननमनननना ना  तीन  लननननन+  5  ५».  --  बन्‍क००  4७.  हा  6७

 डेसू  के बिजललते  लिस

 नियमित रूप से  आओ  राम  शरण  यादव  :
 श्री  राजेश  कमार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  विच्युत  भौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  रोत  मंत्री  वह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपभोक्ताओं  को  अपने  बिल

 नियमित  रूप  से  नहीं  भेज  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ;  और

 गत  तीन  वर्थों  से  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कितने  उपभोक्ताओं  को  उनके  बिल
 नहीं  भेजे  गए  हैं  ?

 विद्युत  भोर  नेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्ोत  बंबरलब  के  राज्य  फल्पनाथ
 से  अधिकांश  मामालों  में  ढेसू  द्वारा  अपने  उपभोक्ताओं  को  नियमित  रूप से  व्रिल

 भेज्रे  जा  रहे  हैं  ।  डेसू  प्रणाली  में  उपभोक्ताओं  की  अत्यधिदा  at  लाख  )  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  बिलों  को  तैयार  करने  में  विभिन्न  कारणों  से  कुछ  मामलों  मे  त्रुटी  रह  जाना
 अपरिहार्य  ढेसू  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  प्रेस  बोटिस  जिसमें  उपभोक्ताओं  से  विलों  में  देरी
 सम्बन्धी  मामले  प्रस्तत  करने  का  अनुरोध  किथामया  के  उत्तर  में  अब  ठवाः  उपभोक्ताओं

 द्ाह्य पब्रामले को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाग्रटीज़ द्वारा 8 मामले प्रस्तुत किए गए 67



 लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  में  बिजलो  को  चोरो

 8014.  श्री  मदन  लाख

 27  अप्रैल  1992

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  9  1991  के  अतारांकित

 प्रश्न  सਂ  ०  2883  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डेसू  द्वारा  दिल्ली  पुलिस  में  दर्ज  कराई  गई  प्रथम  सूचना  रिपोर्टों  के  क्‍या  निष्कर्ष

 ढेसू  द्वारा  बिजली  की  चोरी  करने  वालों  और  स्वीकृत  लोड  से  अधिक  बिजली

 का  उपभोग  करने  वालों  से  कितना  राज॑स्व  एकत्रित  किया  और

 1991  और  आज  तक  की  अवधि  के  बीच  बिजली  की  चोरी  के  कितने

 म।मलों
 का  पता  गया  और  दोषियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 बिशुत  झोर  ग<-परम्परगगत  ऊर्जाञ्नोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :

 से  सूचना  एकल्न  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राजकोट  दूरदर्शन  केरट  को  साइकरोब॑  व  हारा  प्रहमदाबाद  से  जो

 8015.  श्री  लाल  क्षुष्ण  ग्रद्वाबी  :

 डा०  झमुतलाल  कालिदास  पटेल  :

 श्री  शंकर  सिह  वबाधेला  :

 क्या  श्ूजना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  राजकोट  दूरदर्शन  केन्द्र  को  माइक्रोवेव  द्वारा  अहमदाबाद  दूरदशेन  केन्द्र  से

 जोड़ने के  लिए  सभी  तकनीकी  प्रबन्ध  पिछले  वर्ष  पूरे  करलिएगये  थे

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  स्वीकृति  न  देने  के  करण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपग्रह  से  प्राप्त  द्वारा  राजकोट  को  अहमदाबाद
 से  जोड़ने  का  और

 यदि  तो  यह  उपग्रह  सम्पर्क  कब  तक  स्थापित  कर  जाएगा  ?

 ्थु
 झौर  प्रतारण  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  (कूम/रों  :

 से  गुजरात  राज्य  में  प्रादेशिक  दूरदशेन  सेवा  माइक्रोवेव  से  प्राप्त  लिक
 के  बजाए

 उपग्रह  से  जोड़ने  का  कार्यक्रम  प्रारम्भ  यह  सेवा  के  समय  अर्यात  1993-95  के

 बीच  अंतरिक्ष  खंड  की  पर  शुरू  करने  की  योजना  गुजरात  की  आवश्यकताओं

 को  शीघ्रातिशीक्र  पूरा  करने  के  विचार  से  यह  सेवा  आधे  ट्रांसपोंडर  मोड  में  बी  पर  सी

 बैड  ट्रांसपोंडर  के  जरिए  पहले  शुरू  करने  के  विचारसे  सभी  संभव  व्यवस्थाएं  कर  लींगई

 बतेमान  संकेतों  के  राज्य  में  प्रादेशिक  दूरदर्शन  सेवा  1992  के  उत्तराध  के  दोरान

 शुरू  करने  का  कार्यक्रम  है  ।
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 कलकसा  में  टलीफोल  सेवाएं

 8016.  श्री  सोमओं  भाई  डामोर  :  क्यासंचार  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  के  सभी  एकक्‍्सचेंजों  में  टेलीफोन  सेवाएं  नियमित  रूप
 से  चल  रही  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाएँ  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  उं  उप  मंत्री  पी०  बी०  रंगयया  नायडू  )  :

 ओर  तकनीकी  तथा  अन्य  कारणों  से  खराबी  उत्पन्न  होने  के  एकाध
 मामलों  को

 सेवामें  आगे  और  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं|करने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 (i)  पुराने  स्ट्रोजर  टाइप  के  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का \l डर  ल्‍  1  लगाया
 जाना  ।

 (1)  पुराने  उपस्करों  के  स्थान  पर  इलेंक्ट्रानिक  पुश  बटन  उपकरण

 (iii)  बाह्यसंयंत्र  का  दर्जा  बढ़ानाऔर  ऊपरी  संरेषणों  को  कम

 (iy)  दोषमक्त  केबिलों  को  बदलना  ।

 (५)  विश्वसनीय  माध्यम  जेसे  :  -

 झ्राप्टिकल  डिजिंटल  माइक्रोवेव  प्रणालियों  तथा  वल्स  कोड  मोड़  यूलेशन
 सी०  प्रणालियों  पर  इंटर-एक्सचेंज  जंक्शन की  व्यवस्था  करना  तथा  नई

 प्रौद्योगिक  प्रणाली  का  संस्थापन  किया  जा  रहा

 ग्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  तमारोह  संस्था  को  फिल्‍म  उच्चोग  को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 8017.  श्री  एस०  बी०  थोरात  :

 शो  जी०  ओोनिवास  प्रसाद  :

 भ्री  एम०  वी०  चन्द्रशखर  मूति  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  संस्था  को  फिल्‍म  उद्योग  को
 सौंपने  का  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  तंयार  किए  गए  प्रस्तावों  का
 ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इसके  पश्चात्‌  फिल्‍म  समारोह  निदेशालय को  बन्द  करने  का  विचार

 सूचना और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  (कूम/री  गिरिजा

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 नहीं  ।
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 ग्रामोण  विद्यतोक रण  निर्गंम  के  अधीन  विशेष  कृषि  परियोजनाएं

 8018.  श्री  राजेन्द्र  श्रग्निहोत्री  :

 श्री  क्‍्र्जुने  सिह  थादव  :

 मोहम्मद  प्रलो  प्रशरफ  फातमी  :

 श्री  श्रीफान्त  जेना  :

 क्या  विद्युत  और  ग॑  र-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  फरेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  अब  तफ  कितनी  विशेष  कृषि
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई

 प्रत्येक  राज्य  में  लक्ष्य  की  तुलना  में  क्या  उपलब्धि  रही  और

 योजनाओं  को  स्वीकृति  देने  हेतु  निर्धारित  मानदण्ड  कया  है  ?

 विद्युत  औ  र  गेर-प  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्पना/थ  :

 ग्राम  विद्य्तोकरण  निगम  द्वार  31-3-91  तक  स्वीकृत  विशेष  कृषि  परियोजना

 की  राज्यवार  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विशेष  कृषि  परियोजना  स्कीमों  को  स्वीकृत  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग

 द्वारा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  ।

 वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  विशेष  क्ृषि  परियोजना  स्कीमों  को  स्वीकृत  किए  जाने

 सम्बन्धी  पात्रता  के  लिए  इन  स्कीमों  के  माध्यम  से  25  प्रतिशत  आ्थिक  लाभांश  ब्रजित  किए
 जाने  हेतु  व्यवहायंता  सम्बन्धी  मानक  की  पूर्ति  फिया  जाना  अपेक्षित

 विवरण

 क्रम  राण्य  का  नाम  3  के  अंत  तक के  अंत  तक

 सं०  स्वीकृत  विशेष  कृषि

 ़़़़््््््््ख़ख़  का  .  योजना  स्कीमों  की  संख्या

 आन्धश्र प्रदेश वि वि ि वि ध 2. बिहार प न ध वि त्‌ 356 3. गुजरात वि दि वि ॒ ि धि 428 4. . . न * 5. कर्नाटक दि धि वि वि 725 6. दि ि ॒ वि धि धि 245 7. मध्य प्रदेश . म दि ॒ कि 8. महाराष्ट्र . वि ॒ वि वि ि 9. उड़ीसा रि दि ि ॒ * 295 पंजाब * * - * * * राजस्थान . वि . प * * * * * * 858 उत्तर प्रदेश * * * 477 प० बंगाल धि ध * वि ध 325
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 जमंन  में  फिल्‍म  समारोहों  को  समोक्षा

 8019.  प्रो०  राम  कापसे  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सितम्बर  1991  में  जमंनी  में  आयोजित  फिल्‍म  समारोहों  की  कोई  समीक्षा

 की

 यदि  तो  इस  समीक्षा  के  क्या  निष्कर्ष  निकले

 इस  समारोह  में  कुल  कितनी  भारतीय  फिल्में  दिखाई  गई

 क्‍या  समारोह  के  लिए  चयन  की  गई  सभी  भारतीय  फ़िल्मों  को  दिखाया

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  समारोह  पर  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धन-राशि  खर्च  की  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  गिरिजा  :

 हां  ।

 प्रत्येक  महत्वपूर्ण  समारोह  के  बाद  नैमित्तिक  रूप  से  समीक्षा  करती  है  ताकि  भविष्य  में

 सुधार  किया  जा  प्रयास  यह  रहता  है  कि  पूर्व  अनुभवों  से  लाभ  उठाया  जाए  और  भावी  समारोहों
 में  उपयुक्त  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  फिस्मों  के  प्रिंट  भेजने  में  कुछ  देर  हुई  कुछ
 फिल्मों  के  ब्रिट  जमंन  फिल्‍म  अभिलेखागार  को  उपहार  के  रूप  में  दिए  इनमें  से

 कुछ  प्रिंट  दितांक  16-9-1991  को  जर्मनी  में  भारत  उत्लव  के  उद्घाटन  से  पूर्व  वहां  नहीं  पहुंच
 याए  कुछ  प्रिंटों  की  ठीक  तरह  से  जांच  भी  नहीं  की  गई  थी  और  इस  प्रकार  जब  उनका  प्रदर्शन

 किप्र गज  तो  इप्बरे  में  कुछ  अ।लोचता  भी  हुई  फिल्म  समारोह  निदेशालय  को  ये  आदेश

 दे  दिए  गए  हैं  कि  प्रव्येक  समरोह  से  पूर्व  प्रवालन  सम्बन्धी  इन  ब्यौरों  की  पूरी-पूरी  जाँच  की  जानी

 चाहिए और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  भविष्य  में  इसी  प्रकार  कोतांही

 और  यह  प्मारोह  1991  से  1992  तक  इस  समारोह
 के  दौरान  61  फिल्में  दिबाई  ज।नी  थीं  ओर  ये  सभी  फिल्में  दिखाई  जा  चुकी  हैं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 संस्कृति  जिमाग  ने  जनंतो  में  भारत  महत्व  के  फिःम  खण्ड  का  आयोजन  करने  के  लिए हु
 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  को  15  लाख  रुपए  आवंटित  किए

 ]  कर्नाटक  में  श्राकाशवाणों  केन्द्र

 8020.  श्रो  जो  मंडे  गौड़ा  :

 क्या  सुबन  ग्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कर्ताटक में  वेबਂ  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  संख्या  छ्वितनी  .

 (2)  क्या  वर्  1992-93  के  दौरान  क्र्ताटक  में  और  अधिक  केल्त्र  खोलने

 का  विचार  और  ः
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 यदि  तो  राज्य  स्थानों  पर  ये  केन्द्र  खोले  जायेंगे
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा

 कर्नाटक  राज्य  में  .  क्षेत्रीय  सेवा  के  लिए  शार्टवेव  आकाशवाणी  केन्द्र  नहीं  बंगलौर

 स्थित्र  शार्टबेव  ट्रांसमीटर  विदेश  सेवाओं  के  लिए

 और  क्षेत्रीय  सेवा  के  लिए  कर्नाटक  राज्य  में  ट्रांसीटर  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]  पझनसूचित  जातियों|प्रनुभुचित  जनजातियों  के  लिए  प्रारक्षण

 8021.  शलौ  राम  विलास  पासवत  :

 क्या  नागर  विमानन  और  परप्ंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षित  कोट ेके  खाली
 चले  आ  रहे  पदों  को  भरमे  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जन  जाति  के  लिए  आरक्षित  कोटा  में  बकाया  पदों  को  भरने  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान
 जलाया  गया  चयन|पदोन्‍नति  समितियों  में  अनुमूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों
 को  नामित  किया  जाता

 इंडियन  टेलो  लो  फ़ोत  इन्ड  प्रो  सानिकपुर  गोस्डा  के  लिए  झ्रधिगहीत  भूमि  के  मुझावजा

 8022.  श्री  प्रष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्री  लिमिटेड  गोंडा  के  निर्माण  हेतु
 गहीत  भूमि  का  मुआवजा  किसानों  को  दिया  जाना

 क्‍या  उन  सभी  किसानों  को  मुआवजा  की  धन  राशि  दे  दी  गयी  है  जिनकी  भूमि

 जंघिगहात  फी  गई

 यदि  तो  उनकों  कुल  कितनी  धनराशि  का  मुआवजा  दिया  गया  है

 कितने  व्यक्तियों  को  अभी  इस  धनराशि  का  भुगतान  किया  जाना  शेष  ओर

 (2)  इस  घनराशि  का  फब  तक  भुगतान  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  बी०  रंगयया  नाण्ड्‌  )  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केरल  के  टेलोफोन  एक्ससेंजों  में  आप्टीकल  फाइचर  सिस्टम

 8033.  श्री  के०  मुरलोधरण  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  क  रंगे  कि

 क्या  केरल  में  टेजीफोन  एक्सचेंजों  को  आप्टीकल  फाइबर  सिस्टम  को  आपस  में

 जओड़ने  का  कोई  कार्यक्रम  और
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 नीनतततत+  न  नननिभनननन  ने  जन  ननन  ने  ने  जनानिननी  अमनकानन  ला

 कब  तक  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  बी०  रंगवया  नायड्‌ )  :

 जी  केरल  में  कुछ  मुख्य  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  पहले  ही  फाइंबर-आप्टिक
 प्रणाली  द्वारा  जोड़  दिया  गया  है  तथा  इस  सुविधा  का  केरल  में  कुछ  और  एक्सचेंजों  में  विस्तार
 करने  का प्रस्ताव

 (i)  केरल  में  निम्नलिखित  एक्सचेंजों  को  पहले  हीं  ऑप्टिकल  फाइबर  प्रणाली
 द्वारा  आपस  में  जोड़  दिया  गया  है  :

 वेन्द्रम  7.  अलबई

 तिखू्वला  9.  पालघाट
 10.  अटिटंगल
 11.  चलाकुडी

 (४)  केरल  राज्य  में  चालू  वित्त  वर्ष  (92-93)  के  दौरान  निम्नलिखित  एक्सचेंजों  को

 आप्टिकल  फाइबर  प्रणाली  का  करके  आपस  में  जोड़ने  की  योजना  बनाई

 छ

 9५2

 ७

 ७
 8३
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 गई  है  :--

 1.  कालीकट  8.  पीरमाड़े
 2.  तमरासेरी  9.  सुल्तानबंद्री
 3.  आदिमेली  10.  मरियूर
 4.  मुन्नार  11.  क्विलेण्डी
 5...  कलपेटा  12.  बाडगरा

 6...  मनटोड़ी  13.  तेलीचेरी

 7.  कुमिली  14...  कनन्‍्नानूर

 स  के  दो  रान  उत्तर  प्रदेश  में  पंटन  विकास  के  लिए  झ्रावंटन

 8024.  थ्रो  प्रानन्द  रत्न  मो  :

 क्या  नागर  विमानन  औ्रौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटन

 विकास के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  शुरू  की  गई  परियोजन/ओं  का  ब्यौरा  क्‍या
 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  योजना  के  दौरान  और  अधिक  पर्यटक  स्थलों

 के  विकास या  कुछ  पर्यटक  स्थलों  का  सुधार  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (¥)  राज्य  को  इस  का  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 73
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 _  नगर  विपानन  और  पयंटन  संत्री  :  442.  63  लाख  रु०
 स्वीकृत  किए गए  थे  ।

 इन  परियोजनाओं|स्कीमों  में  शामिल  हैं  --  दो  पर्यटक  एक  पर्यटक

 एक  यात्री  एक  वन  तीन  मार्गस्थ  तेरह  स्थानों  पर  सार्वजनिक

 एक  फास्ट  फूड  घाटों  का  विकास  और  साथ  ही  प्रिफेबरिकेटेड  हैट्स|कुटी  जल  क्रीड़ाओं|
 ट्रैकिंग  मेलों  तथा  उत्सवों  के  लिए  वित्तीय

 से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 80235.  श्री  के०  प्रधानों  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कितने  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  राज्य  में  ऐसे  कुछ  और  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  स्थान  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 :  इन्हें  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?
 |

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  बी०  रंगयया  नायड्‌  )  :

 उड़ीसा  में  31/3/1992  की  स्थिति  के  अनुसार  332  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  कायें
 कर  रहे  हैं  ।

 जी
 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 उपर्युक्त  भाग  में  दी  गई  सूची  वाले  एक्सचेंजों  को  1992-93  के  दोरान

 चालू  करने  की  योजना  है  बशर्ते  कि  उपस्कर  और  साथ  ही  निधि  भी  उपलब्ध  हो  ।

 विवरण

 राज्य  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  अन्य  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  के  स्थान  सहित  ब्यौरे  :

 128  स॑.-डॉट  :  (1)  अरनापाल  (2)  बोंसाडीही  (3)  चंदनेश्वर  (4)  धुसुरी  (5)
 धी८टी  पुर  (6)  घंटेश्वर  (7)  बदमपहार  (8)  बिसोली  (9)  चिवोदा  (10)  देवली

 (11)  जमदा  (12)  जमसोला  (13)  पाथुरी  (14)  बहलदा  (15)  मुरीबहल
 (16)  एम०  (17)  कोमेरा  (18)  बौलंगा  (19)  कालापाथर

 (20)  थुनापाल  (21).  नर्रसहपुर  (22)  नवगांवधर  (23)  अरसोमा  (24)  गजेन्द्रपुर
 (25)  कबाथनथा  (26)  कृप्णानंदपुर  (27)  पाथकरा  (28)  बनताला  (29)  29)  बिन्दा

 (30)  मे  रामुन्दुली  (31)  तलोकी  (32)  बागदेला  (33)  धाकरा  (34)  हाराडीहा
 (35)  हिंडोल  रोड  (36)  केसपुरपाल  (37)  खामर  (38)  चिरकीयाडा  (39)
 सुमंदल  (40)  बदगाडा  (41)  विमीपुर  (42)  गोलयरा  (43)  नवपाड़ा  (44)
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 पारापुर  (45)  आर  ०
 द

 ०  उदयगिरी  (46)  बासुनी  (47).  गोप  (48)  गनिया  (49)

 कल्याणुपुर  (50)  नवगांव  (51)  परसापाडा  (52)  गोपालपुर  (53)
 करा  (54)  टैंसा  (55)  घामा  (56)  गासलेटे  (57)  घास

 64  पोर्ट  एम०  श्राई०  एल०  टी०

 (1)  मैँदनीपारेवरी  (2)  गोपालपुर  ०एलञएम  ०)  (3)  कुनारी  (4)  परिहार

 (5)  बरसाही  (6)  खैंरा  (7)  सालीयाडा  (8)  तिंगी  (9)  बंलगांव  (10)
 चंदनमट्टी  (11)  देवगांव  (12)  टीकापाड़ा  (13)  तुरीकेला  (14)  बेहरा  (15)
 बेरातनगर  (16)  इृदगांव  (17)  उतकेजा  (18)  अदावा  (19)  भटकुमुडा  (20)
 बालीसुरा  (21)  बीडीपुर  (22)  भीसमगिरी  (23)  गल्‍लेरी  (24)  जी०  गढ़बुद्धा
 (25)  जगनन्‍्नाथप्रसाद  6)  गरादा  (27)  काशीनगर  (28)  कलाद  '  (29)
 मानीतरा  (30)  सिद्देश्र  (31)  शिमला  (32)  तुख्युदी  (33)  कोठटागढ़
 (34)  नंवगांव  (35)  सारंगागुडा  (36)  तुमुदीबंध  (37)  बहांदीप्रोला  (38)  बालंगा

 (39)  भागपुर  (40)  मुसंडीपुर  (41)  चारी  चार  (42)  गुम्बादुरीमुड  (43)  गुडम

 (44)  जनकिया  (45)  कांटीलो  (46)  मानिकगोडा  (47)  मेंघासाल  (48)  नयाहाट

 (49)  सतसंखा  (50)  बिनाईसिह  (51)  बाटी  :(52)  धनेकीकोट  (53)  बारबिल

 (54)  कलमचुन  (55)  कनकडहाड  (56)  रामचन्द्रपुर  (57)  रसोल  (58)  रेयूली

 (59)  शंकरपुर  (60)  सुनकारी  (61)  तुरमृंगा  (62)  (63)  अखुआपाडा

 64)  बालीयथा  (65)  बारी  सी०  के  ०  (66)  बरूआ  (67)  बखरूनडेही  (68)  दैतार

 दुबुरी  (70)  इदंपुर  (71)  जाखसपुरा  १(72)  कदुआपाड़ा  (73)  केंदुपाटन
 4)  जे  ०  जैपोर  (75)  खुंटुनी  (76)  कंंडा  (77)  प्रदीपगढ़  (78)  साफा  (79)

 सिधापुर  (80)  तालाबस्ते  (81)  के०  सिंहपुर  (82)  केन्द्रगुडआ  (83)  लमटापुर  (84)
 रामनगडा  (85)  बालीशंकरा  (86)  बरसुआ  (87)  जरईकेला  (88)  हेमागिरी  (89)

 कुररा  (90)  किजरीकेला  (91)  कालता  (92)  लोफरीपाडा  (93)  नोगांव  (94)
 बंधाबहता  (95)  मेदीन  (96)  भुटा  (97)  बीगपुर  (98)  चिंचिडा  (99)  डुंगरी

 (100)  भोईपुर  (101)  जामिनीकेर  (102)  झरबंधा  (103)  काटनपलल्‍ली

 (104)  किरमिरा  (105)  लसताला  (106)  पारामनपर  (107)  सातापराली

 (108)  बीरनगर्सिहपुर  (109)  कंमाती  (110)  छात्ता  (111)  णजयंतीपुर  (112)

 पलसागुडा  (113)  जानपंखा  (114)  खानखनन्‍्ना  (115)  बदपाडा  (116)  झाराडीही

 (117)  पदमपुर  .(118)  खौल  (119)  कोटा  (120)  पुबुरिया  (121)  चाकपाडा

 (122)  बुधांबा  (123)  काराचुली  (124)  कुदाइईई  (125)  सातामली  (126)
 अस्तारंगा  (127)  कामागुनी  (128)  सी  को  (129)  हल्दिया  (130)  नरेनन्‍्द्रपुर
 (131)  (132)  अधानधास  (133)  बारीबिना  (134)  द्वारमकारा  (135)
 गदापोस  (136)  लारखूडा  .

 512/1000  पोर्ट  सी-डाँट  :

 (1)  पारादीः  (2)  चोदवार  (3)  सुताजेडा  (4)  अंगुल  2642  पी  ०-डाँट
 (1)  (2)  बीतनगीर  (3)  झरसुगुडहा  (4)  2.  ०  सी०्डॉट एम  ०ए०

 एक्स  ०  बालासोड़  (5)  भद्गक

 सीख
 अल
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 ]
 बिहार  भवन  पर  दिल्‍लो  पयंटन  विकास  निगम  की  बकाया  धनराशि

 8026.  श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  कताने  की  कृपप्र  करेंगे  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  के  दिल्ली  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  को  बिहार  भक्‍कतन

 दिल्‍ली  से  भारी  धनराशि  वसूल  करनी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 नायर  बिमानन  और  पयंटन  माधवराय  :

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दूरसंचार  नोति

 8027.  श्री  पथ्योराज  डी०  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मई  दूर  संचार  नीति  तैयार  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  तैयार  कर  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रात्यय  में  उप  मंत्रो  पी०  बी०  रंगयया  नायड्‌ )  :

 नीति  अभी  निर्धारण  के  अन्तिम  चरण  में

 विवरण  अभी  तैयार  किया  रहा  है  ।

 बहुत  महत्वपूर्ण  प्रलेख  होने  के  कारण  इस  नीति  के  सभी  संबंधित  पहलुओं
 वर  गहराई  से  विचार  किया  जाना

 विभाग  नीति  को  शीघ्र  तैयार  करने  के  लिए  पूरी  तरह  प्रयत्नशील  हैं  ।

 भारत  पपंटन  विकास  निगम  के  होटलों  को  बकाया  राशि

 8028.  भरो  राम  खबन  :

 क्या  नागर  विम!नन  और  प्यंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  से  अब  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  की  काफी

 घन-राधि  बकाया  पड़ी

 यदि  तो किन-फिन  एजेंसियों  के  नाम  यह  घन-राशि  बकाया  है  तथा  इसका

 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  और
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 बकाया  घन-राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 नागर  विमानन और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :

 झोर  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्रयास  कर  रही  है  ।

 विवरण

 रुपयों

 अपी  रा  1988-89  .  1989-90  1990-91.

 पर...ररयरयरयरयरयरयरय<-<यझयझयय्यरझ्््््आयआ्आ्आ्आ/  2  3  &$

 569.26  686.21  784.  80

 यात्रा  अभिकर्ता  451.93  570.37  483.  84

 लाईसेंस  109.63  135.56  170.60  60

 कार्ड-धारक  56.  84  62.40  51.53  53

 गेस्ट  लेजर  सहित  प्राइवेट  217.77  242,  69  254.

 प्राइवेट
 निज

 है  1405.43  1697.23  1744.98  98

 कलकत्ता  और  पोर्ट  ब्लेयपर  के  बोच  जिमान

 8029.  डा०  महादोपक  सिह  शाक्य

 क्या  नागर  विमानन  प्लौर  पर्थंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  कलकत्ता  और  पोर्ट  ब्लेयर ५  पोर्ट  ब्लेयर  के  बीच  सप्ताह  में  केवल दो
 दिन  विमान  सेवा  चलाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  विमान  सेवा  को  दैनिक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  इंसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विशानन  ओर  यपयंटंस  मंत्री  समाधवराव  :

 नहीं  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  कलकत्ता  ओर  पोर्ट  ब्लेयर  के  बीच  सप्ताह  में  4
 दिन  की  सेवाएं  परिचालित  कर  रही  है  ।

 नहीं इस मांगें पर लगाई गई विमान-क्षमता मौजूदा यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है । 77



 लिंखित  उत्तर  ५27  अप्रैल  1992

 लघु  तथा  मध्यम  इस्पात  संयंत्र

 8030.  श्रो  सो०  भ्रोनिवा

 श्री  अार०  घनषकोडों  झ्रावित्यन

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्क्रेप  लोहे  का  अधिक  मूल्य  पर  आयात  किया  गया  है
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  लघु  तथा  मध्यम  इस्पात  संयंत्रों  को  प्रोत्साहन

 देने  का  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 इस्पात  प्रगलन  स्त्रेप  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मल्य  इस  समय  लगभग  140  अमरीकन  डालर

 प्रति  टत  है  जो  पिछले  वर्ष  के  दौरान  प्रचलित  मूल्यों  से  काफी  कम  है  ।  1992  से  आयातित
 कत्रेप  पर  सीमा  शुल्क  35%  से  घट  कर  10%  करदिया  गया  है  ।

 और  1991  में  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  तहत  लोहे  गौर

 इस्पात  की  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची  से  निकाल  दिया  है  और  इसे
 अनिवार्य  लाइसेंसिंग  की  अपेक्षाओं  से  भी  छट  द ेदी  गई  है  ।  लघु  और  मध्यम  संयंत्रों  सहित  इस्पात
 संयंत्रों  को  लगाने  के  लिए  अब  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  आवश्वकता  नहीं  है  बशर्ते  संयंत्र

 1991  की  जनगणना  के  अनुसार  10  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  की  सीमा  से  25  कि  ०

 मी०  की  दूरी  के  अन्दर  स्थित  न  हो  ।

 देश  में  विद्युत  उत्पादन

 8031.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव

 क्या  विद्युत  श्रोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  परियोजनावार  विद्युत  उत्पादन  की  नवीनतम  स्थिति  कया

 प्रत्येक  राज्य  में  विद्यत  की  मांग  के  मुफाबले  फितनी  कमी  और

 यदि  तो  इस  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विद्युत  श्लोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  श्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  राय  )  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  में  उर्जा  उत्पादन  का  राज्यवार|स्टेशनवार  ब्यौरा
 में  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  का  राज्यवार[संघ
 शासित  क्षेत्रवार|प्रणालीवार  ब्यौरा  में  दिया  गया

 विद्युत  की  उपलब्धता  में  बढ़ोतरी  करने  हेत  फिए  जा  रहे  विभिन्‍न  उपायों  में  ये
 शामिल  हेँं-नई  विद्युत  उत्पादन  शीघ्र  चालू  लघु  निर्माण  अवधि  वाली  परियोजनाओं

 को  कार्यान्वित  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्ये  निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं
 बितरा  हानियों  में  कमी  मांग  प्रबन्ध  एवं  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  को  कार्यान्वित  करना

 और  अधिक  उर्जा  वाले  क्षेत्रों  से  फमी  वाले  क्षेत्रों  को  उर्जा  की  सप्लाई  व्यवस्था  करना  ।
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 1991-92 के  दौरान  देरा  में  ऊर्जा  उत्पददन का  राज्यवार  किस्वार  ब्योरा

 ऑजखित  कलर
 गण

 दास्तविक  |  राज्यप्रणालियां/विद्युत
 डत्फ़ादन  |  केन्द्र  और  विद्युत  उत्पादन

 1992 |  का  स्वरूप

 १.  उत्तरों  ल्ेत्र

 1.  बो०  बो०  एन०  ब्रो

 धाबड़ा  एल  एण्ड
 गांग०  एण्ड

 ढेहर
 का

 थोंय  न

 बी०्बी०एम०बी०  जोड़

 2.  दिल्‍लो

 चदरघुर

 ड्सू

 आई०  पी०  केन्द्र

 राजघाट  आर०  पी०

 पम्पोर  जी०  टी०
 जे०  एण्ड के०  थर्मल

 बोबर  झील

 अन्य

 जोड़  जल  विद्युत
 एन०  एच०  सी०  सलाल

 जे०  एण्ड  के०  थर्मल
 जे  ०  एण्ड  हाइड्रो
 प्लेਂ  एण्ड  के०  जोड़

 2  है

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 एच०  पो०  एस०  ई०  बी०
 ।  श््स्सी |

 #2797
 ।

 शिरि  बाटा

 .,  232  |
 बिन्वा

 3558
 |  अन्धा

 1458 |  |  अक्ष॑ंजय
 ज  दि

 ee  के
 2535

 |  एच०पी०एस०ई०बी

 न्‍नेरास्यूल
 हि  हि  प्र०  जोड़  जे  वि  ०

 3973
 |

 5.  हरियाणा
 फरीदाबाद  विस्तार  5

 1481
 पानीपत

 387
 |  हरियाणा  थर्मल

 2748
 बुना

 जोड़  हरियाणा
 6718

 ि

 आर०  एस०  ई०  बी०
 85  कोटा
 85  |  आर  एस०  ई०  बी०  थर्मल

 561  |  आर०पी.०  सागर

 1231  जवाहर  सागर
 792  |  माही  बजाज

 2197  अनूपगढ़

 485  |
 आर०  एस०  ई०  बी०  हाइड्रो

 एस०  £0  बी०  जोड़
 3074  |  एनण्टी०्पी०्सी०  अन्ता
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 कि  सा  1  ह  2

 आर०  ए०  पी०  एस०  न्यूकलीय  1159  |  गंगा  कैनाल  173

 राजस्थान  थर्मल  ह  6122  |  खातिमा  ५27

 राजस्थान  न्यूक्लीय  1159  |  राम  गंगा  347

 राजस्थान  हाइड्रो  1390  |  यमुना  एवं  4  544

 राजस्थान  जोड़  8571  924

 चिला  662
 7.  पंजाब

 |  बोदरी  431

 भटिण्हा  1923  |  मनेरी  भाली  426

 :  रोपड़
 4019

 |  यू०पी  ०एस  ०ई०बी०  हाइड्रो  5547
 पंचाद  बर्मल  5942

 ।
 यू०पी  ०एस  ०ई०बी ०

 जोड़  18208

 यू०  बी०  डी०  सी०  1-3  244  |

 शानन  568  |  7०  पो०  बी०  यू०  एन०  जी०  एम०

 मुकेरियां
 1139  |  ऊंचाहार  770

 आनन्दपुर  साहिब  |  886  |  एन०्टी०पी०्सी०  सिगरोली  14029

 पंजाब  हाइड़ो  2837  |  ऐन०टी  ०पी
 ०सी

 ०  रिहन्द  6522

 पंजाब  जोड़  8779  |  एन>टी०पी ज्सी  ०सी०आर०  )  0

 एन०टी  ०  ओरग्ट  3835
 8.

 उत्तर  प्रदेश  एन०टी  ०्सी०  दादरी  ०

 यू०  पी०  एस०  ई०  बी०  एन  ०एच०पी  ०सी  >  तारापर  ;
 ओबरा  1-5  590

 |
 नरोरा  ए-पी  ०एस  ०

 .
 552

 ओबरा  6-8  1031  |  यू०  पी०  थर्मेल  37817

 ओबरा  9-13  4968  |  यू०पी०  न्यूक्लीय  552

 ओबरा  1-13  6589  यू>पी  ०  हाइड्रो  5547

 पनकी  332  |  यू०  पी०  जोड़  43916

 हरदुआगंज  ख  और  ग  7
 |  2.  पश्चिनी  शेल

 दर  9.  गुजरात

 अनपारा  39
 |  गुजरात  विद्युत  बोर्ड

 टांडा  9  ।  घवरण  2984

 आरग्पी  ०  कानपुर  उकई  4282

 अन्य  6  |  गांधीनगर  2729

 यू०पी ०एस  ०ई  ०  थर्मल  12661  |  वानकबोरी  5834
 fe

 रिहन्द  1260  |  सिक्‍का  564

 ओोबरा  हाइड्रो  446  |  कच्छ  लिग्ताइट  423

 -  भातादिला  107  |  उतराण  233

 के 1]
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 उतराण  जी०्टी०

 गैस  टर्बाइन

 जी०ई०बी०  थर्मल

 उकई  हाइड्रो
 कदाना

 जी०ई०बी०  हाइड़ो
 जी०ई०बी०  जोड़
 ए०ई०  कम्पनी
 साबरमती

 बात्वा  जीज्टी०

 गुजरात  प्राईवेट

 गुजरात  थर्मल

 गुजरात  हाइड्ो

 गुजरात  जोड़

 10,  महाराष्ट्र

 एम०  एस०  ई०  बो०

 नासिक

 कोराडी

 पारास

 भुसावल
 पारली  1-2

 पारली  3-5

 पारली  1-5

 चन्द्रपुर
 खापरखेड़ा

 उरण  जीण्टी०

 एम०एस  ०ई०बी  ०  थर्मल
 कोयना
 कोयना  डेम

 वेतरणा

 पेथॉन
 तिल्लारी
 भिरा  टेल

 301
 835

 18137
 313

 2016

 323
 2652

 19954

 835

 20789

 2925

 27176
 -  3237

 175

 180

 लिखित  उत्तर

 1  2

 भण्डारढारा  14

 भात्सा  3

 स्माल  हाइड़ो  164

 |  एम  ०एस  ०ई०बी  ०  हाइड्रो  4017
 |  एम०एस ०ई  ०बी  ०  जोड़  31193

 ट्रम्बे  6188

 तारापुर  न्यूक्लीय  1710

 टाटा  हाइड़ो  1640

 महाराष्ट्र  थर्मल  33364

 महाराष्ट्र  न्यूक्लीय  1710

 महाराष्ट्र  हाइड़ो  5657

 महाराष्ट्र  जोड़  40731

 बश

 एम०  पो०  ई०बी०

 सतपुरा  4380

 0

 ।  625

 837

 कोरबा  1-3  1462

 अमरकंटक  1071

 कोरबा  वैस्ट  4662

 ।
 एम०पी  ०ई०बी०  थर्मल  11575

 |  गांधी  सागर  509
 |  पंच  286

 बारगी  519

 बाणसा  गर  2

 बिरसिह॒पुर  2
 |  एम०पी ०ई  ०बी०  हाइड़ो  1318
 |

 एम  ०पी  ०ई०बी  ०  जोड़  12893
 ।
 एनण०टी ०सी  ०  कोरबा  13247

 एन  ०टी  ०पी  ०सी०  विन्ध्याचल  6670

 एम०  पी०  थर्मल  31492

 एम०  पी०  हाइड़ो  1318

 एम  ०  पी०  जोड़  32810



 नागाजुन  सागर  आरण्बी०्सी
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 पीकम्पाद

 डॉफाराई

 पेन्ना  अहोबिलम

 माल  हाइड़रो

 ए०फै:एस  ०ई०बी०  होईडी

 ए०पीं०एस ०ई  जोड़

 एन  ०पी  ०सी  >  राभगुण्डम
 ए०  पी७  अमल

 ए०  पी०  हाइड़ो

 Toke  फी०  जीड़

 9833

 18915

 11291

 20373

 9833

 30306

 णग

 वि
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 1  तमिलनाडु  तमिलनाडु  हाइड्रो  हाइड्रो

 टी०  एन०  ई०  बी०  |  तमिलनाडु

 एन्नौर  |  4.  पूर्षो  क्षेत्र

 तुतीकोरिन
 3896  |  बिहार

 मँत्तूर  3579
 पतरातु

 नॉस्मिीनम  0  बरोनी

 टी०  एन्‌०  बी०  अर्मल  93587  मुजफ्फ़रपुर
 प्रईकारा  डेम  34%  |  बिहार  ब्मल

 मोयार  |  कोसी

 कुण्डाह  |  सुचर्णरेला
 सुख्लियार  $9%

 |  बिहार  हाइड़ो

 अक्षियार
 -

 |  ब्रिरा  जोड़

 मैत्तूर  -625
 |  ॥+  उड़ौसा

 एल०  प्ैत्तूर  355

 पेरियार  तसकबैंरਂ

 परॉफ्तासाम  |  न चमेला

 सरकारपथ
 व

 हा  328
 |  अर  कोलाब

 कोडाया  र  266

 सरवलार  35  उड़ीसा  हाइड्रो
 उड़ीसा  जोड़

 कृदम्पाराई  4

 स्माल  हाइड़रो  49  तमिलनाडु  कश्चिम  बंगाल

 टी०एन०ई०बी०  हाइड्रो  4425
 |  इस्ट्यू०  बं।०  एस०  ई०  बो०

 टी>एन०ई०बी०  जोड़  4425
 ।  बन्देल

 4030  |
 सस्थालडीह

 4054
 |  टे्जाइन

 नैवेली  जोड़  89084  ह
 कालपक्‍कम  न्यूक्लीय  13782  |  डब्ल्यू बी०  एस०ई०  बी०

 थर्मल

 तमिलनाडु  थर्मल  2164  |  डब्ल्यू  बी०  एस०  ई०  बी०  हाइड़रो

 तमिलनाडु  न्यूक्लीय  9964  |  इब्ल्यू०  बी०  एस०  ई०  बी०  जोड़
 लीन  गन  जनननननगननन  ने  "2  स्‍नननगनगननगगनाफनाननानन  निगरानी  ००  ५  ०००



 लिखित  उत्तर  27  अप्रैल  1992

 ॥

 1  1  2

 प०  बंगाल  बिलछुत  विकास  निगम
 5.  उत्तर  पुर्यों  क्षेत्र

 कोलाघाट  21.  झ्रसम

 डी०  पी०  एल०  अर्मल  चन्द्रपुर  240

 मुलाजोर

 क्‍

 304

 एम०  कोसिपुर
 बोंगईगांव  399

 शत
 गस  टर्बाइन  145

 असम  थर्मल  1088
 कया  जौंग्टी०

 सी०ई०एस०सी०  टोटल  22.  सेघालव

 एन  ०टी  ०पी  ०सी  ०  कइरदमकला  194

 प०  बंगाल  थमंल  108

 पृ०  बंगाल  हाइड्रो  60

 पृ०  बंगाल  जोड़  0

 19.  डो०  थबो०  सी०  उम्तरू  60

 बत्पुर
 खाण्डोंग  239

 दुर्गापुर  कोपिली  584

 बोफारो  जोड़  1245

 मंथोन  जी०टी०  23.  बिपुरा

 शत  पर्मन  बारामुरा  जी०  49
 मा

 पचेट
 रोखिया  जी०टी०  31

 तिले  या
 जोड़  जी०  दी०  80

 डी०व  ०सी०  हाइड़ो  गुम्टी  हाइड़रो  56

 डो०वी०>सी०  जोड़  त्रिपुरा  जोड़  136

 20.  सिक्किम  24.  सबलिपुर

 ह्प्डो

 04

 लोकतक  एन०  एच०  पी०  542
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 क्षेत्र/राज्य  प्रणाली

 व््-रपरः़

 उत्तरी  क्षेत्र

 अण्डीगढ़

 दिल्ली

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  काश्मीर

 एन०  एफ  ०  एफ०  सहित

 *  पंजाब

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 कुल  योग  क्षेत्र )

 पश्चिमी  केत्र

 गुजरात
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 गोवा

 लिखित  उत्तर

 विवरण--वा

 झ्प्रेल  1991  से  मार्च  1992  के  दोरान  वास्तविक विद्युत  सप्लाई को  स्थिति

 आंकड़े  में मि०  यू  ०

 उपलब्धता  कमी  (%)

 2  3  4  5

 657  657  0  0.0%

 9347  9255  92  1.0%

 10326  10123  203  2.0%

 1456  1446  10  0.7%

 3345  2984  361  10.8%  8%

 16177  1061  6.  20

 13030  190  1.4%

 31540  28280  3260  10.3%  3%

 81952  5177  5.9%

 25505  24417  1088  4.  3%

 21115  19942  1173,  5.6%
 42070  40166  1904  4.5%

 683  683  0  ०:०%

 89373  85208  4165  04.7९

 24015  22415  1600  6.7%

 20350  15550  4800  23.6%
 7440  7197  243  3.3%

 23210  22086  1124  4.8%

 10.4%  4%

 67248 7767



 सिंखित  उत्तर
 29

 अप्रैल  1992

 1  ह  2  3  &  5

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार  7415  5215  2200...  29.7%
 डी०  वी०  सी ०  7455  6087  1368  18.4%  4%

 उड़ीसा  8065  7499  566  7.0%
 पश्चिम  बंगाल  11140  10140  1000  9.0०%

 कूल  योग  34075.  28941  5134  15.1%

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  3382  3083  299  8.  8%

 मंखितल  भारत  288974  .  266432  22542  7.8%
 ee  a

 शास्य  विद्युत  बोछों  से  लो  जाने  बालो  ब्याज  को  दर

 8032.  प्रो०  प्रम  घल्ल  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री  यह  बताने  की  ऋंधा  करेंगे

 क्या  ग्रामीण  क्लितीकरण  निमम  द्वारा  राज्य  विद्युत  बो्डों  से  ली  जाने  वाली  वज्यर्ज

 की  करों  में  बरद्धि  कर  दी  रई  है  ;

 आदि  तो  तत्खलम्बन्धी  ब्योस  क्या

 कया  ग्रामोण  विश्युतीकरण  निगम  ने  100  करोड़  रुपये  क्ल  साभ  कमाबा

 क्‍या  हस  वृद्धि  से  राज्य  विद्युत  बोड़ों  की  वित्तीय  हालत  और  लक  छोने  को

 झम्भावना  ओर

 यदि  तो  इस  हम्बन्ध  में  सरक्वार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिश्वत  धो र  गर-परम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ  :

 घब्लेर  क्य  1991-92  के  दोरान  ग्राम  विद्युतीकश्ण  निमम  ई०  स्री० )
 द्वारा  न्यूनतम  अश्रृश्यकता  कायंक्रम  और  सामान्य  पिछड़ा  क्षेत्र  स्कीमों  के  अन्तगंत  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 वाधिक  ब्याज  दर  10.7%  से  बढ़ाकर  11.2%  2%£  की  गई  थी  जबकि  मालसूची  ऋण  पर  ब्याज

 दर  1.  5  बढ़ाई  गई  इसके  निगम  द्वारा  1-1  0-9  से  राज्य  बिजली  बोडों  सकल  ब्याज

 गर्जेन  के  32:  की  दर  से  नया  ब्याज  क्र  सगक्‍क्‍या  गया

 से  वर्ष  1991-92  के  सम्बन्ध  में  श्रार०ई०  सी०  के  लेखों  को
 अभो  अंतिम  _

 रूप  दिया  जाना  चुंकि  ब्य,ज  दर  में  उक्त  निधियों  के  अर्जन  सम्बन्धी  लागत

 के  सन्दर्भ  में  मामुली  और  अपरिहाय  अतः  इससे  राज्य  बिजली  बोर्शों की  व्तीय  स्थिति  पर

 अत्यक्ष  रूप  से  कोई  प्रभाव  पढ़ने  की  सम्भावना  नहीं  हे  ।
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 झ्ांप्नप्रदेश  में  जेब  गेस  सं  पंख

 8033.  प्रो०  उम्मा  रेडिड  बेंकटेश्वरलु  :

 कमा  लिच्चत  झोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  श्लोत  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आमन्ध्र  प्रदेश  में  कितने  जैव-गंस  संयंत्र  हैं  ;
 ,

 (a)  पिछली  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  इनमें  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  भौर

 इस  क्षेत्र  में  छितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 विद्युत  झ्रो  र  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ल्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  वर्ष  1991-92  तक  बायोगंस  विकास  और

 सामुदायिक  तथा  संस्थागत  बायोगस  संयंत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कूल  1.11  लाख  से  भधिक
 पारिवारिक  आकार  के  बायोगस  संयंत्र  तया  68  सामुदायिक  तथा  संस्थामत  बायोगेस  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  1988-89,  1989-90,  1990-91  तथा

 1991-92  की  अवधि  के  दौरान  क्रमशः  लगभग  9040,  8080,  2650,  8100  तथा  12450

 पारिवारिक  आकार  के  बायोगस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  इसी  प्रकार  1987-88,  1988-89

 और  1989-90  की  अवधि  के  दौरान  क्रमशः  केवल  10,  8  तथा  5  सामुदायिक  तथा  संस्थागस
 बायोगंस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  वर्ष  1987/1988  में  राष्ट्रीय  प्रायोगिक  आर्थिक  अनुसंधान
 परिषद्‌  ,  मई  दिल्ली  द्वारा  किए  गए  पिछने  मूल्यांकन  सर्वेक्षण  अध्ययन  से  पता  चला  कि  जिन  लगभग

 $3%  स्रंयंत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  वे  काम  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ऊर्जा  सागत  धो  र  म॒त्य  शावोग

 ”  8034.  शी  राम  कृष्ण  कॉताला  :

 शो  जाजं  फर्नान्डोज  :

 कमारो  कडुमुला  प्ममभ्री  :

 क्या  बिय्युत  झौर-गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक्‍प्रा  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  ऊर्जा  लागत  जौर  मूल्म  जाबोग  स्थापित  करने  का

 ब्रस्ताब

 वदि  तो  तत्सम्बस्धी  और

 (1)  1990-91  के  दोरान  प्रति  किलोवाट  विद्युत  उत्पादन  लागत  तथा  राज्य  विजनी

 बोर्डों  द्वारा  वधूल  गई  प्रति  किलोवाट  औसत  दर  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 बिद्युत  झो  र  गे र-परम्प  रागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्कभाण  :

 87
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 —_——

 ओर  विद्युत  टेरिफ़  के  सम्बन्ध  में  सामाम्य  सिद्धान्त  संबार  करने  हेतू्‌  केन्द्रीय  स्तर  पर

 राष्ट्रीय  विद्युत  टेरिफ़  बोंड  और  एल०  टी०  प्वांइंट  पर  विद्युत  सप्लाई  की  लागत  के  आधार  पर

 राज्यों  में  प्रत्येक  यूटिलिटी  द्वारा  उपभोक्ताओं  से  वंसूल  किए  जाने  वाले  प्रभारी  का  निर्धारण

 करने  हेत  पांच  क्षेत्रीव  विद्युत  टेरिक  बोर्डों  की  स्थापना  किए  जामे  का  प्रस्ताव  जिनके  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  सिफ़ारिशेंकी  जायेंगी  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपभोक्ताओं  के

 ब्रत्मेक  समूह  से  वसूल  किए  जाने  वाली  विद्युत  सम्बन्धी  लागत  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  एबं  सप्लाईकी  जोखत  लागत  और

 राज्व  बिजली  बोडों  द्वारा  पेसे/।कि०  बा०  आ०  औसत  वसूली  का  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  बाला

 विवरण  संलब्न

 विवरण

 1990-91  के  दोरान  विद्युत  उत्पादन  एवं  सप्लाई  की  औसत  लागत  और  जओसत  बसूली दर

 ०  कि०

 क्र०  बिजली  बोर्ड  विद्युत  उत्वादम एबं  औसत  वसूली
 सं०  सप्लाई की  औसत  दर

 लागत

 1.  ऑन्‍्श्र  प्रदेश  वि  वि  वि  76.  39  76.  47

 2.  धि  .  दि  ध  159.94  94  83.

 2  बघुजरात  वि  ध  .  वि  116.  31  83.98

 4.  इरिषाणा  वि  नि  .  बे  108,33  33  77.07

 5.  हिमाचल  प्रदेश  कि  वि  वि  70.  85  76.  33

 6.  कर्नाटक  वि  .  ि  धि  90.  52  78.

 केरल  .  नि  ध  थे  73.74  63.  64

 8.  मध्य  प्रदेश  वि  व  .  ध  111.29  99  83.15

 9.  महाराष्ट्र  धि  वि  .  धि  114.78  75  108.98  98

 उड़ीसा  ध  .  . .  93.11  95.46

 11.  .  ि  .  ध  108.56  56  62.  65

 राजस्थान  वि  धि  धि  व  114.75  75  91.05

 13.  तमिलनाडु  मु  *  *  .  114.57  57  858.  34

 उत्तर  ब्रदेर्श  ल्‍  ि  .  190.  84  81.58  58

 प७ बंगाल  ध  न  वि  वि  150.88  88  106.14

 असम  .  .  .  .  .  947.  99  91.72  72

 मेषाबय  .  मु  *  .  .  136.91  59.18
 38
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 ह

 स्ट्रीट  जतइट  के  संजे

 8035.  भी  ध्रनंतराब  देशमुश्ष  :

 क्या  किद्युत  छोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रिहायशी  क्खातों  से  स्ट्रीट  लाइठ  के  खंबों  के  तारों  की  अनिवार्य  न्यूनतम  दूरी
 कितनी

 कया  उत्तर  पश्चिम  दिल्ली  में  स्ट्रीट  लाइट  के  खंबों  के  तारों  को  सुरक्षित  दूरी  पर

 नहीं  लगाया  गया

 यद्धि  ढो  कया  डेशू  को  इस्र  बारेझें  उत्तर  पश्चिम  दिल्ली  के  निवासियों  से  कोई
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विद्युत  और  गे  र-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  :

 से  भारतीम  बिजली  1956  के  समीपवर्ती  भवन  के  सबसे

 नजदी क  प्वाइंट  से  निम्न/मध्यम  वोल्टेज  लाइन  छवं  सविस  लाइन  की  दूरी  कमसेकम  1.2  मीटर

 रखी  जानी  अपे  क्षित  दिल्ली  विद्युत  श्रदाय  संस्थान  के  अनुसार  उत्तर-पश्चिमी  दिल्ली
 में  स्ट्रीट  लाइट  मेन्स  को  सुरक्षात्मक  दूरी  पर  स्थापित  किया  गया  चूंकि  उत्तर-पश्चिमी  .  दिलों

 का  क्षेत्र  काफो  दूरी  तक  फल  हुआ  शिकायतकर्ता  एवं  शिफायत  करने  को  तारोख  से  संबंधित
 विवरण  उपलब्ध  कराए  जाने  के  बद  ही  डेसू  किप्ती  शिकायत  के  बारेमें  स्थिति  इंगित  की

 जा  सकती  जिन  मामलों  में  भवनों  के  अनधिकृत  रूप  से  विस्तार  के  कारण  वे  स्ट्रीट  लाइट
 के  अधिक  समीप  पाए  जे  वहां  उपभोक्ताओं  को  नोटिस  जारी  किए  जते

 बिहार  झ्रोर  उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादत

 8836.  भझरो  स्‌  कदेश  पासद्ान  :

 मोहम्मद  अली  प्रशरक  कातसी  :

 शी  धार्मुन  सिह  बादव  :

 क्या  बि७्षत्र  और  गंर-बरम्पत्त मत  ऊर्जा  ख्ोत  मंत्री  यह  कशासे की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादन  कार्य॑त्रमों
 के  लिए  कितने  मिलियन  यूनिट  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 इस  लक्ष्य  को  किस  हृद  तक  प्रास  कर  लिया  और

 यदि
 तो  इसके  बया  कारण  हैँ  ?

 89:



 लात  उत्तर  27  27  1992.

 विद्युत  और  मेर-परम्परागत  ऊर्जा  लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ  :

 और  वर्ष  1991-92  के  दौरान  बिहार  एवं  उत्तर  प्रदेश  में  ऊर्जा  उत्पादन  सम्बन्धी

 खद्ष्यों  एवं  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  का  विवरण  निम्नान्‌सार  है  :--
 ह

 मि०  यू०

 राज्य  लक्ष्य  वास्तविक  अतिशत

 डतर  प्रदश  :  हा

 शरल  .  वि  35250  37817  107.3  3

 न्यूक्लीय  मर  .  1370  552  40.3

 हाहड़ो  .  वि  ब  4928
 5547  112.6

 मामा  राम  परम  सोनम  समा  मानना  नमन  नम  नम  ता  नाम  इमाम  न्‍नाा  ना  ता  इमाम  नमन  माना

 गोड़  .  वि  3950  2338  59.2

 बिहार  :

 अमल  .  धि  3950  2338  59.2

 हाइष्डो  .  नि  *  224  246  61.9  8
 ता  सतत  विद्युत

 *  ्ि  -  2584  कार्य-निष्पादन

 बिहार में  कम  विज्युत  उत्पादन  का  मुख्य  कारण
 ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  कार्य-निष्पादन

 अद्धंतोवषजनक  होना  था  '

 झर्जा  पारवषण  प्र  जालो

 8037.  थी  सुधीर  गिरि  :

 क्या  बिचुत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पूर्वी  जोन  की  उत्तरी  जोन  को  जोड़ने  वाली  ऊर्जा  की  पारेषण  प्रणाली
 परियोजना  को  तैयार  करने  तथा  क्रियान्वित  करने  हेतु  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 प्रस्तावित  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 बिल्ुत  झो र  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्ोत  मंजालय  के  राज्य  मंज़ी  कल्यताथ

 (१)  से  566.  85  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  १२  उत्तरी  क्षेत्र  प्रदेश  में

 और  पूर्षी  क्षेत्र  में  बिहार  के  बीच  अन्तःक्षेत्रीय  लिक  की  स्थापना  हेतु  एच०  बी०

 डी०  सी०  बैक-ट-बैक  पारेषण  प्रणाली  का  कार्यान्वयन  किए  जाने  के  लिए  एन०  टी०  पी०  सी०

 द्वारा  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  है  ।
 ह

 परियोजना  को  एच०  दी०  डी०  सी०  उपर्करों  हेतु

 ठेका दिएं आने की तारीख से 48 भहीने को भषधि के सीतर चालू किए जाते की सम्भाषता 9७-
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 राजस्थान  के  चुरु  जिले  में  टो०  बो०  टावर  और  दूरदर्शन  रिले  केस

 8038.  श्री  राम  सिह  काष्या  :  क्या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 राजस्थान  के  चुरू  जिले  में  किन-किन  स्थानों  पर  टी०  वी  टावर  और  दूरदर्शन

 रिले  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 क्‍या  संरकार  का  विचार  राजस्थान  में  चुरू  जिले  में  और  अधिक  टी०  बी०

 टावर  तथा  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रस(/रण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :

 वर्तमान  में  राजस्थान  के  चुरू  जिले  में  चुरू  और  सरठार  शहर  में  अल्पशक्ति  दूरदर्शन
 ट्रांसमीटर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 जी  हां  ।

 वतंमान  में  चूरू  जिले  में  सुजानगढ़  और  रतनगढ़  सहित  राजस्थान  में
 सात  उच्च  शक्ति  टी०  वी  तेरह  अल्प  शक्ति  टी०  ब्री०  ट्रांसमीटर  और  पांच  अति
 अल्प  शक्ति  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  लगाए  जा  रहे  हैं/लग।ने  की  योजना  है  ।

 इस्टरनशनल  होटल  चेन्स  के  साथ  संयुक्त  उच्चम  के  पश्चात्‌  भारत  पयंटन  विकास  निगम  पर  प्रभाव

 8039.  श्री  लोकमाथ

 अओीमती  गीता  मुश्र्जो  :

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 मया  मामर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  इंटरनेशनल  होटल
 के  साथ  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  होटल  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  संयकक्‍त  उद्यम  को

 कार्यान्वित  करने  के  पश्चात्‌  भारत  पर्यटन  विक्रास  निगम  का  भूमिका  और  उत्तरदायित्व
 क्या  होंगे  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटम  संतों  भी  साधथराव  सिधिया  :  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  संयुक्त  उद्यमों  के  रूप  में  बनाए  गए  होटलों  को  छोड़कर  अन्य  होटलों  को  चलाना  जारी

 और  देश  में  पर्यटन  का  विकास  तथा  संवर्धन  करने  की  दिशा  में  अपनी  वर्तम।न  भूमिका
 निभाता  रहेगा  और  अपनी  जिम्मेढारियां  पूरी  करता  रहेगा  ।

 हवाई  अड्डा  उपस्कर

 8040.  भी  अथण  कमार  पटल  :

 मेजर  जनरल  सेवा  निवृत्त  सवनचगा  खब्डरोीं  :

 क्या  नागर  विभानन  और  पयंटल्र  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1992  के  में  ॥%रक.श्ति

 समाचार  एमरपोर्ट  इक्वीपमेंट  नैग्स  एवीएशस  एन्सपर्टसਂ  की  भोर  आश्ृष्ट  किया  गया

 91



 लिखित  उत्तर  27  अप्रैल  1992

 मदि  तो  तस्तंबस्ी  ब्यौरा  क्यो  है

 दौरान विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  दोषपूर्ण  उपस्करों  के  कारण  विमानों  के  उतरने
 तथा  उड़ान  भरने  सम्बन्धी  दुर्घटनाओं  सहित  हवाई  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा

 उन  अ्रभिकरणों/प्राधिकरणों  के  नाम  कटा  हैं  जिन्हें  विमानन  उल्स्करों  के  अमुरक्षण
 का  कार्य  सौंपा  गया  ओर

 (३)  उपस्करों  के  उपयोग  करने  वाले  कामिकों  को  दिये  जासे  वाले  प्रशिक्षण  की  मुख्य
 विशेषताएं  कया  हैं  ?

 सागर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  सिंधिया  )  हां  ।

 से  दोषपूर्ण  हबाई  अड्डा  उपस्करों  के  कारण  पिछले  तीन  बर्शों  के
 सिविल  विमानों  की  दुघंटनाओं  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  यह  ठीक  है  कि  डदमपुर  और

 अमृतसर  पर  अति  उच्च  आवृत्ति  ओ०  की  निष्कियता  दर  अपेक्षाकृत  ऊंची

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  हवाई  अड्डों  पर  दिक्‍्वालन  और  संचार  उप्रस्करों  के  रख-रखाव
 के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  वह  इन  उपस्करों  के  रख-रखाव  के  लिए  अहुंता  प्राप्त  और  प्रशिक्षित

 कमंचारियों  की  नियुक्ति  करती  अभी  दिक्‍्वालन  सुविधाओं  के  लिए  रख-रखाव  सम्बन्धी

 कार्भमिकों  के  लिए  लाइसेंससिंग  की  कोई  प्रणाली  आरम्भ  नहीं  की  गयी

 (8)  सामर  पिमानन  प्रशिक्षण  इलाहाबाद  बिभिष्न  उपस्करों  के  लिए  प्रशिक्षण

 पारूयक्रम  का  आयोजन  निममित  रूप  से  करता  संयुक्त  राष्ट्र  क्किस  काम्क्रम  के  अछीन
 अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  बिदशों  में  भेजा  जाता  जब  कभी  नम्रे  उपसस्‍्कर  संस्थापरित

 किये  जाते  हैं  तो  अधिकारियों  को  सामान्यता  फैक्टरी  परिसर  में  ही  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 केजिग  तथा  काफपिट  चालक  दल  के  सबस्‍्यों  पर  ज्यब  :

 8041.  श्री  भ्र्जुन  चरण  सेठी  :

 कया  लागर  जिमानत  झोर  पयंटन  मंत्री  यह  क्ताते  की  कुपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  केबिन  तथा  काकृपिट  बालक

 दल  के  सदस्यों  के  गैर-सरकारी  होटलों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  में  ठहरने  पर  वर्षबार

 अलग-अलणश  कितनी  घन  राशि  खर्च  की  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  के  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  इंडियन  एशरलाइन्स  हाश

 गैर-सरकारी  क्षेत्ञ  क ेहोटलों  का  उपयोग  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  !
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 नागर  विमामन  झौर  पयंटन  संत्रो  (eit  माधथराव  सिधिया  ):  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  कर्मीदल  और  काकपिट  कर्मीदल  के  ठहरने  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  खर्भ  की  गयी

 राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 रुपधों

 1988-89  8-89  1989-90  1980-91

 सरकारी  क्षेत्न  कै  होटल  .  1.  30  1.48  2.41

 --

 जहां  कहीं  भी  उपलब्ध  हों  भोर  व्यवहार्य  हो  कर्मीदल  सदस्यों  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 होटलों  में  ठहराया  जाता

 ]  ग्रामोग  क्षेत्रों  में  बायो-गंस  संयंत्र

 8042.  भो  बलभू कण  शरण

 क्या  बिलुत  श्लोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  बामो-मैस  संयंत्र  स्थापित  करमे  के

 लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 मदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍्यां  सरकार  का  विचार  इन  क्षेत्रों  में  बायो-गैस  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  धन  राशि
 उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धन  राशि  आवंटित  की  गई

 बिद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्मा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ

 ओर  सरकार  केम्द्र  द्वारा  त्रायोजित  योजमाओं  नामतः  राष्ट्रीय  बामो-बैस  विकास

 परियोजना  जो  पारिवारिक  आकार  के  बायोगँस  संयंत्र  सम्बन्धी  जरूरत  पूरी  करती  है  और

 सामुद्ययिक  तथा  संख्थागत  बा्योगेस  का्मक्रम  जो  बड़े  आकार  के  सामुदायिक  भौर  विष्ठा

 आधारित  बायोगैस  संयंत्रों  सम्बन्धी  आवश्यकता  पूरी  करता  के  अन्तगंत  ग्रामीण  तथा  शहरी
 क्षेत्रों  में  बायोगैस  संयंत्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देती  चली  आ  रही  है  ।

 हां  ।

 तथा  लाख  पारिवारिक  आकार  के  बायोगस  संयंत्रों  के  लक्ष्म  के  लिए  57.  20

 लाख  रुपए  50  संस्थागत  और  विष्ठा  आधारित  संयंत्रों  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 में बायोगैस  के  लिए  की  50  करोड़  रुपये
 की  बजट  व्यवस्था

 का
 प्रस्ताव  कियां  गयीं
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 बिश्त  थोड़ों  को  घाटा

 8043.  भी  रामपाल  सह  :

 क्या  विद्युत  झोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बता  ap  की
 कूपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  1992-93  के  दौरान  किन  राज्यों  में

 अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  किए  जाने  का  विचार  है  और  कितना  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  होने
 की  संभावना

 क्‍या  विद्युत  चोरी  के  कारण  राज्य  विद्युत  बोर्ड  निरन्तर  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  काय्यंबाही  की  जा  रही  है  और  इसके

 क्या  परिणाम  निकले

 जिसुत  झोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ

 1991-92  के  दोरान  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  और  वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्धारित
 लक्ष्य  के  साथ-साथ  राज्य  प्रणाली  जिनमें  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  किए  जाने  की  सम्भावना  है
 इनके  बारे  में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोडों/बिजली  विभागों  ई०  बी०/विद्युत
 में  हो  रही  अत्यधिक  हानियों  के  लिए  उत्तरदायी  घटकों  में  एक  घटक  अत्यधिक  पारेषण

 एवं  वितरण  हानियां  होना  है  ।  ऊर्जा  की  चोरी  समेत  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  को  कम  करने

 के  लिए  विभिन्‍न  तकनीकी  एवं  प्रशासनिक  उपाय  किए  गए  इनमें  ये  शामिल  हैं  :--

 (1)  हानियों  की  अधिक  मात्रा  के  लिए  प्रणालीगत  उत्तरदायी  तत्वों  का  पता  लगाने  के  लिए
 राज्य  बिजली  बोडों|बिजली  विभागों  द्वारा  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  किए

 (2)  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  पारेषण  एवं  वितरण  प्रणाली  को  सशक्त  बनाने
 के  लिए  प्रणाली  सुधार  स्कीमें

 (3)  केपेसिटर्स  अधिष्ठापित  करने  राज्य  बिजली  बोर्डों/बिजली  विभागों  की  बिद्युत
 प्रणालियों  में  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  पद्धति  लागू

 (4)  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  संज्ञेय  अपराध  घोषित  किया  गया  और

 (5)  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  मात्ना  को  कम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  स्कीम

 लागू

 राज्य  बिजली  बोडों/बिजली  विभागों  द्वारा  इन  उपायों  का  प्रभावी  रूप  से  क्रियाम्बयन

 किया  जाना  हानियों  को  कम  करने  में  सहायक
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 विवरण

 1991-9 2  के  दोरान  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  त्था  वर्ष  1992-93 के  लिए  निर्धारित
 लक्ष्य  का  राज्यवार|प्रणालीवार  ब्यौरा  :

 मिलियन  यूनिट

 राज्य|प्रणाली  का  नाम  1991-92  का  1992-93  1991-92  के

 वास्तविक  विद्युत  लक्ष्य  पश्चात्‌  संभावित

 उत्पादन  अतिरिक्त  विद्युत

 ___
 उत्पादन

 दिल्ली  ि  दि  ि  6718  905  ।

 हिमाचल  प्रदेश  दि  ि  1856  1875  19

 हरियाणा  .  धि  धि  3556  3790  234

 पंजाब  वि  वि  गि  8779  10390  1611
 उत्तर  प्रदशश  .  धि  वि  43916  47720  3804

 गुजरात  धि  वि  वि  20789  24100  3311

 महाराष्ट्र  नि  .  व  40731  42260  1529
 मध्य  प्रदेश  .,  वि  व  32610  34030  1220

 आन्ध्र  प्रदेश  .  गि  ि  30206  30335  129

 कर्नाटक  वि  वि  .  12867  12935  68

 केरल  वि  वि  वि  5327  5350  23

 वि  कि  24030  25765  1735

 बिहार  .  वि  .  2584  4375  1791

 पण्बंगाल  .,  वि  वि  13789  15295  1506

 डी०वी>सी०  वि  ि  5338  63350  1012

 सिक्किम  रि  दि  36  45  9

 असम  वि  .  वि  1088  1660  572

 अरुणाचल  प्रदेश  .  0  15  ,  15

 त्रिपुरा  .  136  150  14

 कवास  में  गेस  पर  झ्राधारित  भारत-फ्रांस  विद्युत  परियोजना

 8044.  भ्रो  सी०  पी०  मुदालगिरियष्पा  :

 क्या  विशद्वत  भौर  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  गुजरात  में  कवास  में  हजीरा  जगदीशपुर  पाइपलाइन  के  निकट  गैंस  प्र
 आधारित  राष्ट्र  की  पहली  भारत-फ्रांस  विद्युत  परियोजना  के  बहुत  जल्दी  शुरूहों जाने  की  सम्भावना

 और
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 बिशुत  झोर  गर  परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्पनाथ

 )  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  क्वास  गेस  आधारित  परियोजना  की  पहली  गैस

 टरबाईन  यूनिट  को  22-2-92  को  समकालित  किया  गया  थ्रा  ५  शेष  गैस  टरबाईन  और  स्टीम
 को  निम्नानुसार  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  :--

 लिखित  उत्तर

 गैस  2  1992
 गैस  3  1992
 गेस  |

 !  1992
 स्टीम  1993
 स्टीम  सितम्बर  1993

 इंडियन  एयरलाइंस  के  विमान  के  इंजन  में  खराबी  होने  के  मामले

 8045.  भोमती  कृष्णेन्न  कौर  :

 शोमतो  दोषिका  एच०  टोपीवाला  :

 क्या  सागर  बिममन  झोर  पथंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइस  के  विमानों  के  इंजनों  में  खराबी  होने  की  दर  में  वृद्धि
 हो  रही  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  इंजन  खराब

 कुल  कितने  विमान  अभी  भी  वारंटी  की  अवधि  में
 हैं  और  क्‍या  इस  मामले  को

 उत्पादकों  के  साथ  उठाया  गया  और

 यदि  तो  विमान  यात्रियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे

 नगर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माघवराव  :  और  वर्ष  1989

 1990  और  1991  के  दोरान  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानों  में  प्रति  1000  इंजिन  घंटे

 की  तुलना  उड़ान  गतइंजिन  बन्द  होने  की  दर  निम्न  प्रकार कार  रहीं  है  :--

 इंजिन

 1989  1990  1991

 सं  दर  सं  दर  दर

 जे०टी०  1  0,029  2  0.051  4  0.110

 8  0.106  10  0.014  2  0.030

 सी  एफ  ०  6-5002  3  0.057  1  0.020  3  0.067

 2  0.139  0.086  2  *0.051
 *  1991  तक )
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 न  अनानानी  अवियओं ं  5  +औी++  -  ee  ++-++  -  >>  न+  क  अल्ताजउनता  बाज

 बी०  2500  इंजिनों  के  सिवाय  एयरबस  ए  320  बिमानों  में  लगे  सभी  इंजिन
 अब  वारंटी  के  अंतग  त  नहीं  हैं  ।  सभी  प्रकार  की  खराबियां  तिर्माता  के  ध्यान  में  लाई  जाती  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानों  पर  लगे  सभी  इंजिनों  की  खराबियों  की  जांच  की

 जाती है  और  जब  कभी  आवश्यक  निर्माता  की  राय  ली  जाती  सुरक्षा  को  बढ़ाने  की  दष्टि
 से  इंडियन  एयरलाइंस  दर्घटना  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  भी  करती  है  :--

 ——  घटना  जांच
 --  विमान  क्षेत्र  निरीक्षण  कार्यक्रम  ।
 ——  काकपिट  संसाधन  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  ।
 --  विमानचालकों  और  इंजीनियरों  को  ऐसी  सुरक्षित  स्थितियां  |कारंबाईयों  की

 सूचना  देने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  जिससे  हो सकती  हो  ।

 मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादन

 8046.  श्रो  सत्यन।रायण  जटिया  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  बिजली  उत्तादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी

 सहायता  राशि  प्रदान  की  और

 मध्य  प्रदेशमें  कौन-कौन  से  विद्युत  केन्द्र  हैं  जो हजीरा-बीजापुर  तथा  जगदीशपुर
 गैस  पाइप  लाइन  की  सहायता  से  चलाए  जा  रहे  हैं  और  प्रत्येक  विद्युत  केन्द्र  को  कितनी  गैस  दी

 जा  रही  है  ।

 विद्युत  झ्ौर  गेर-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पन/थ  :

 (®)  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  अनुदान  के  रूप  में  गाडगरिल  फार्मुले  के  अनुसार  उप्लब्ध

 कराई  जाती  1991-92  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  विद्युत  क्षेत्र  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा

 758.  52  करोड़  रुपये  के  णरि“यय  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  कोई  भी  ऐसा  विद्युत  नहीं  है  जोकि  बीजापुर  और

 जगदीशपुर  की  गैस  उपयोग  कर  रह

 स्पीड  पोस्ट  कार्पोरेशन
 8047.  कुभारों  उम्रा  भारतो  :

 भी  एम०  बो०  बो०  एस०  म॒ति  :

 अं।मती  राजश्वरी  :

 भ्रो  म॒त्युंजय  न/'यक  :

 झो  जो०  मा  गौड़ा  :

 थ्रो  गोविन्द  निराम  :

 श्री  श।बल्लभ  पाणिप्रह|  :

 क्या  संचार  मंत्ती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 )  क्‍या  स्पीड  पोस्ट  कार्पोरेशन  बनाने  का  कोई  प्रस्थाव

 श्
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 -  यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  निगम  के  कब  तक  कार्य  शुरू  करने  की  सम्भ  गवना  है  7?  ;

 ह  संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  वो०  रंगम्या  नायडू  ):  जी

 इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  हाल  में  एक  विभागीय  समिति  गठित  की  गई  इस  समिति

 ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैँ  जो  विभाग  के  विचाराघीन  है  ।

 टो०  बो०  कार्यक्रमों  के  निर्माण  के  लिए  निर्माताशों  को  प्रत्पायित  करना

 8048.  श्रो  झर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 सरकार  कमीशन  आधार  पर  कायंत्रमों  का  निर्माण  करने  वाले  निर्माताओं  को  प्रत्यायित

 करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाती

 ऐसे  कार्यत्रमों  के  निर्माण  ढ॒तु  प्रत्याशित  निर्माताओं  की  संख्या  कितनी  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनके  द्वारा  बनाए  गए  कार्यत्रमों  का  तथा  इन  कार्यक्रमों  क ेलिए

 दूरदर्शन  द्वारा  वहन  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झो  र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिजा  व्यास  )  :

 से  दूरदर्शन  के  लिए  कमीशन  कार्यत्रमों  का  निर्माण  करने  हेतु  प्रतिष्ठित  निर्माताओं

 का  चनल  बनाए  की  अवधारणा  की  शुरुआत  .17-3-92  को  जारी  किए  गए  मार्ज॑दर्शी

 सिद्धान्तों  में  की  यई  ।  प्रारंभिक  पैनल  में  723  निर्माता  और  58  निदेशक  शामिल  हैं  ।  इस
 पैनल  में  और  नाम  शामिल  करने  के  मानदंड  विवरण  में  संलग्न  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के

 अन्तगंत  अभी  तक  कोई  कायेक्रम  सौंपा  गया  है  ।

 विवरण

 कमीशंड  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  निर्देशक|निर्माता  के  पेनल  में  नाम  जोड़े  जाने  के  मानदंड
 हि 1  फिल्‍म  और  टेलीविजन  माध्यम  में  पूर्व  अनुभव  ।

 2.  भारतीय  फिल्‍म  और  टेलीविजन  पुणे  तथा  फिल्‍म  ओर  टेलीविजन
 मद्रास  से  फिल्‍म  निर्देशन  में  डिप्लोमा  ।

 3.  जामिया-मिलिया  का  स्नातक  और  राष्ट्रीय  नाट्य  विद्यालय  के  डिप्लोमार्धारक  जिन्होंने
 उपाधि  प्राप्त  करने  के  पश्चात  फिल्म/टिलीविजन  माध्यम  में  कुछ  कार्य  किया  हो  ।

 केरल  में  स(बंजनिक  टेलोफोन  बूथ
 3049  :  श्रो  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि

 केरल  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  बूथों  क ेलिए  आज  तक्र  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित
 पड़  हूँ  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  स्थानों  पर  कब  तक  यह  सुविधा  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  वो०  रंगय्या  नायड० )

 केरल  में  1-4-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  सार्वजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने

 के  लिए  2297  आवेदन  लंबित  पड़े  हैं  ।

 लंबित  आवेदनों  का  जिलेवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 तिवेन्द्रम  400

 क्यूलोन  35

 पटनमथिट्टा  25

 अल्लप्पी  5

 कोट्‌टायम  460

 एर्नाकुलम  25

 इदुक्‍्की  10

 त्रिचूर  135

 पालघाट  40

 कालीकट  420

 मालापुरम  660
 52

 कन्नानौर  20

 कासरगोड  10

 यह  एक  सतत  प्रक्रिया  1992-93  के  दौरान  विभिन्‍न  स्थानों  पर  लगभग  1000

 सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  बकाया  मांगों  को  तकनीकी  व्यवहार्यंतः  और  स्विचन
 क्षमता  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  उत्तरोत्तर  रूप  से  पूरा  किया  जाएगा  बशरतें  कि  इस  संबंध
 में  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  कर  लिया  जाए

 पश्चिम  बंगाल  को  बाढ़  नियंत्रण  योजन(एं

 8050.  श्रों  जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  कोई  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना
 मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  और
 :*

 इस  परिवोजना  स्वीकृति  देने  हेतु  क्या  कर्म  उठाए  गए  हैं|उठाने  का

 विचार  है  ?
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 जल  संसाधन  विद्याचरण  :

 से  पश्चिम  बंगाल  से  प्राप्त  53  करोड़  रुपए  की  लागत  फी  8  वाढ़  प्रबंध  स्कीमों
 में  से  5.88  करोड़  रुपए  की  लागत  की  चार  स्कीमें  निवेश  स्वीकृति  के  वास्ते  अनुमोदित  की
 गयी  हैं  ।  अन्य  4  स्कीमों  पर  टिप्पणियां  अनुपालना  हेतु  राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गयी

 स्कीमों  की  स्वीकृति  का  समय  मख्य  रूप  से  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  राज्य
 सरकार  कितनी  जल्दी  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती

 पयंटकोन्नसस  वोडियो  कंसेटें

 8051.  भ्रो  वाई०  एस०  राजशेखर

 क्या  नागर  विम/नन  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  विचार  विशेषतौर  पर  विदेशी

 पर्यटकों  को  आकंषित  करने  हेतु  भारत  की  ऐतिहासिक  तथा  धामिक  विरासत

 प्रदर्शित  करने  वाले  पर्यटकोन्मुख  वीडियो  कैसेट  बनाने  का
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  म।धवराव

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  एक  वाणिज्यिक  संगठन  होने  के  नाते  अपने  होटलों  एवं

 संबद्ध  सेवाओं  का  संवर्धन  करने  के  लिए  विडियो  फिल्में  तैयार  करता  है  ।

 हं  डियन  एयरलाइंस  की  उड़ान  में  बिसम।न  का  बाल-बाल  बचना

 8052.  श्री  मनोरंजन  भक्‍तः

 क्या  नागर  बिम/नन  और  पबंटन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  4  1990  को  इंडियन  एयरलाइंस  का  बोइंग  विमान  ढाका

 से  कलकत्ता  की  उड़ान  पर  बंगला  विमान  से  कलकत्ता  लौटते  समय  आकाश  से  सीधी

 टब्कर  होने  से  बाल-बाल  बचा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  ज'च  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विम/नन  और  पयंटन  मंत्रों  माधबराब  लिधिया  ):  से  अस्पष्ट ए०
 टी०  सी०  अनदेशों  के  कारण  4-3-90  को  कलकत्ता  से  ढ़ाका  की  उड़ान  संख्या  आई  सी  223

 ढ़ाका  से  कलकत्ता  के  लिये  परिचालन  कर  रही  बंगला  देश  विमान  उड़ान  के  साथ
 एयरमिस

 घटना  हो  गई  थी  ।  नागर  विमानन  महानिदेशालय  द्वारा  की  गई  जांच  के
 फलस्वर्प

 इस  भूल

 चूक  के  लिये  ए०  टी०  सी०  अधिफारी  के  खिलाफ  फायेवाई  की  गई  इंडियन  एशरलाइंस  उड़ान

 के  विमानचालक  को  भी  सावधानी  बरतने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 100



 7  1914  लिब्वित  उत्तर

 8053.  ओर  काशी  शाम  राणा  :

 क्या  नागर  विमानन  और  वयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 विमानों  की  खरीद  के  क्या  मानदण्ड  हैं  ;

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  व्रिमान  खरीदे  गए  ;

 क्‍या  खरीदे  गए  कुछ  विमानों  का  कई  महीनों  तक  उपयोग  नहीं  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधबराव  लिधिया  )  :

 यातायात  में  वृद्धि  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  विमान  क्षमता  में  वृद्धि  करने

 और  पुराने  विमानों  को  बदलने  के  लिये  बिमानों  की  खरीद  की  जाती

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  एयर  इंडिया|इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  खरीदे

 बिमानों की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 खरोदे  गय  विमानों  को  संख्या  झो  र  प्रकार

 वर्ष  एयर  इंडिया  इंडियन  एयरलाइंस

 1987-88  न  —

 1988-89  2  747-337  सी  न

 1989-90  310-300  15-320
 1990-91

 1991-92

 और  14  1990  को  बंगलौर  में  हुई  विमान  की  दुर्घटना  के

 यात्री  जनता  के  मन  में  उपजी  आशंकाओं  के  बाद  विमान  बेड़े  का  परिचालन
 19  1990  से  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  इंडियन  एयरलाइंस  ढ्वारा  28  अक्तूबर  1990

 से  अन्तराष्ट्रीय  सेक्टर  पर  और  3  दिसम्बर  1990  से  अंतर्देशीय  सेक्टर  पर  इस  विमान-बेडे
 को  पुनः  सेवा  में  लगा  दिया  गया  था  ।

 गंगा  के  ऊपरो  झोर  नोखे  के  खोत  से  पानो

 8054.  रो  तरित  वरण  तोषदार  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 फरकका  से  पहले  गंगां  के  ऊपरी  ख्लोत  से  अधिकतम  और  न्यूनतम  पानी  की

 ७  लब्धता  अवधि  के  दौरान  तथा  हुगलो  के  साथ  साथ  बहने  वाली  धारा  से  कितनी  मात्रा  में

 '
 पानी  बह  जाता  ओर

 101
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 अधिकतम  और  न्यूनतम  पानी  की  उपलब्धता  अवधि  के  दौरान  हुगली  के  साथ

 साथ  बहने  वाली  धारा  से  कितनी  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  हो  सकेगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  और  हाल  ही  में  प्रक्षेपित

 आंकड़ों  के  आधार  पर  जल  की  न्यूनतम  उपलब्धता  अवधि  से  तथा  जल  की

 अधिकतम  उपलब्धता  वाली  अवधि  से  के  दौरान  फरकक्‍का  से  पूर्व  गंगा  नदी  की
 ऊपर  स्ट्रीम  से  निष्कासित  जल  की  मात्रा  22.  68  मिलियन  एकड़  फुट  एवं  279,42

 मिलियन  एकड़  फूट  है  ।  जल  की  न्यूनतम  उपलब्धता  और  अधिकतम  उपलब्धता  अवधियों

 के  दोरान  हुगली  के  डाउनस्ट्रीम  पर  निष्कासित  जल  की  मात्रा  क्रमशः  9.47  मिलियन

 एकड़  फूट  और  11.93  मिलियन  एकड़  फुट  है  ।  जल  की  भावी  स्वरूप  में

 भिन्‍नताओं  के  अध्यधीन  वही  रहने  की  संभावना  है  ।

 सोने  और  होरों  का  उत्पादन

 8056.  थओ्री  भाग्य  गोवर्धन  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-99  के  दोरान  क्रमशः  सोने  और

 हीरों  का  स्वदेश  में  हुए  उत्पादन  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 इनके  मूल्य  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  सोने  और  हीरों  की  खुदाई  के  लिए  कितनी  घनराशि

 दी  गई  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिये  कितनी  राशि  रखी  गई  है  ;

 कथा  सरकार  का  विचार  खुदाई  में  विदेशी  कम्पनियों  की  सहायता  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  !

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :

 से  (३)  जानकारी  एकत्न  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  का  कमला  वालान  बांध

 805.  भरी  मोहम्मद  पलों  श्रशरफ  फातसी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्‍या  सरकार  ने  बिहार  के  कमला  वालान  बांध  का  विस्तार  कार्य  शुरु  करने  का  निर्णय

 फिया  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रो  विज्ञाचरण  शक्ल  )

 से  बिहार  में  कमला  वालान  नदी  पर  कोई  बांध  नहीं  है  ।  भारत  में  जयनगर
 र्‌

 से  दारजिया  तक  सीमा  पर  दोनों  ओर  इस  नदी  पर  तटबंध  बना  दिए  गए  हैं  ।  1991  में  '.
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 नापत++  5  +  -  3

 नेपाल  के  प्रधान  मंत्रो  के  भारत  दौरे  के  दौरान  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  सयुकत  विशेषज्ञ

 दल  भारत  की  वित्तीय  सहायता  से  तत्काल  क्रियान्वयन  के  लिए  जयनगर  से  मिरचियां
 तक  इन  तटबंधों  का  विस्तार  करने  के  वास्ते  लागत  के  अनुरूप  लाभ  प्रदान  करने

 वाली  स्कीम  की  सिफ़ारिश  करेगा  ।

 एयर  इंडिया  को  रामल्टी  का  भुगतान

 8057.  भावना  चिखलिया  :

 क्या  नागर  विभ/नन  झ्ौर  पथंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  एथर  इंडिया  कुछ  अंतराष्ट्रीय  मार्गों  पर  अपनी  विमान  सेवाएं  चलाने  के  बजाय

 अन्य  अंतर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  से  रायल्‍टी  वसूलती  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 एयर  इंडिया  की  रायल्टी  का  भुगतान  करने  वाली  अंतराष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  घिमामन  और  पर्यटन  साधबराब  सिधिया  )  :  से  ऐसी  वाणिज्यिक

 व्यवस्था  में  शामिल  होना  एक  सुस्थापित  अंतर्राष्ट्रीय  परिपाटी  है  जहां  किसी  एक  देश

 की  राष्ट्रीय  एयरलाइन्स  ऐसे  किसी  दूसरे  देश  के  लिये  सेवा  करा  परिचालन  करती  है  जो

 उस  प्रश्नतत  देश  के  लिए  परिचालन  नहीं  करता  ।  एयर  विमान  बेड़ा  संबंधी

 अवरोधों  तथा  वाणिज्यिक  कारणों  से  विदेशों  में  अपने  यातायात  अधिकारों  का  पूरा  उपयोग

 नहीं  कर  है  ।  उपजब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1991-99  के  दौरान  एयर  इंडिया  को
 रायल्टी  के  रूप  में  17  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  आय  हुई  जिन  विदेशी  लाइनों
 से  रायलटी  प्राप्त  होने  की  अभशा  वे  इयोपियन  चेकोसलोवाकिया

 संबीना  सीरियन  विमान  लॉट

 तुर्की  इजिप्ट  रायल  जोरडनियन  कवेत  और  तरोम

 एयरलाइन  )  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  सिंगम  को  संसाधनों  की  कमी

 8058.  अ्र(मतो  गोता  मुखर्जो  :

 लोकनाथ  चोधरी  :

 क्या  सागर  बिमानन  झौर  ययंटन  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  विगत  दो  वर्षोंसे  अभी  तक  संसाधनों  की
 अत्यधिक  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ;  और

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 सागर  बिमालथ  ओर  मंत्री  (अं/स/ध्षयरावर्नसशिया  )

 जौर  भारत  पर्यटन  विफास  निगम  की  लाभप्रदता  को  विगत  2  वर्षों  में  धक्का

 पहुंचा  है'जितके  कारण  हैं--खाड़ी  युद्ध  और  उसके  देश  के  कुछ  भागों  में  आन्तरिक

 बड़ी  कुछ  देशों  द्वारा  यह्‌  घोषित  करते  हुए  पर्यटन  परामशिकाएं  जारी  करना  कि  भारत

 असुरक्षित  गंतव्य  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  की  घटनाएं  आदि  ।

 भारत  परयंटन  विकास  निगम  द्वारा  अपने  वित्तीय  तिष्यादन  को  सुधारणे  के  लिए

 उठाए  गए  कदमों  में  अन्य  कदमों  के  साथ-साथ  उत्पाद  व्यय  पर  विशेष  पेंकेज

 छूट  द्वारा  प्रोत्साहन  विपणन  एवं  आरक्षण  समझौते  शामिल  है  ।

 टेलघिजन  के  चिंश्ापन

 8059.  भरी  माणिकराब  होडल्या

 क्या  श्रूजना  और  प्रसारण  मंज्ञी  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :---

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीविजन  पर  दिश्ाये  जाने  वाले  विज्ञापनों  का  जनता  पर  पड़ने  वाले

 प्रभाव  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराथा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजा  व्यास  )  :

 और  दूरदशन  द्वारा  देश  में  टी०  वी०  विज्ञापनों  के  सामाजिक  प्रभावों  का

 अध्ययन  करसे  का  कार्य  मीडिया  एक  पेशेवर  समूह  को  सोंपा  गया  यह  कार्य  दी  चरणों

 में  पूरा  किया  जाएगा  |  पहला  चरण  दिल्‍ली  तक  सीमित  है  और  दूसरे  चरण  में  देश  के

 अन्य  भाग  आयेंगे  !

 ]  हिन्दी  फोचर  फिल्सों  का  दूरदर्शन  प्रस।रण

 8060.  भ्ो  भीम  सिह  पटल  :

 क्या  घूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :---

 घामिक  और  स।म।जिफ  हिन्दी  फीचर  फ़िल्मों  और  दूरदर्शन  धारावाहिकों  के  प्रसारण

 के  क्‍या  मानदण्ड  है  और  उनकी  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 1999-93  के  दौरान  दिखाई  जाने  वाली  घाभिक  और  सामाजिक  हिन्दी  फ़ीचर

 फिल्मों  और  दूरदर्शन  धारावाहिकों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बुद्ध  धर्म
 से  संबंधित  धारावाहिंकों  और  फीचर  फिल्मों  के

 प्रसारण  का  औ

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  क्या  है  ?
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 सूचना  झौर  प्रस/रण  मंजालय  में  उप  मंत्र  (कुम/री  गिरिजा  !  नीति  के  तौर
 पर  दूरदर्रोन  द्वारा  केवल  घामिक  विश्रथ  वस्तु  वाले  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  किए  जाते  ।

 लेकिन  दूरदरगन  का  यह  प्रथास  है  कि  सार्वभोमिक  मूल्यों  सुस्थापित  परम्पराओों  और
 स/म।जिक,  सॉह्कृतिक  विषयों  पर  हिन्दी  फीचर  धारावाहिकों  और  कार्यक्रम

 प्र4/रित  फिए  जाएं  और  धामिक  सहिष्णुता  और  साम्प्रदायिक  सौहार्द  को  ऊंचा

 जाए  ।

 )  फीचर  फिल्मों  और  धारा।वाहिकों  का  व।स्तविक  सम4-समय  पर  दूरदर्शन  की

 कार्यक्रम  अओेशाओं  पर  निर्भर  है  ।  पूरे  वर्ष  के  लिए  कार्यक्रमों  की  अग्रिम  सूची  तैयार  नहीं
 की  जती  ।

 और  यदि  बौद्ध  धर्म  के  घिद्धान्तों  पर  आधार्शित  धारावाहिफ  और  फीचर

 फ़िल्मों  का  प्रक्त  के  लिए  प्रस्ताव  किया  जता  है  तो  दूरदर्शन  कार्यक्रम  सम्बन्धी  अपनी

 आवश्यक्रताओं  के  अनर  उन  पर  विचार  फिया  जाएगा

 आरनश्र  प्रदेश  के  निर्मल  मंहल  में  कम  शक्त  व/ल[टी०  वी०  प्रस।रण  केगा

 8061.  आऔी  ए०  इस्ककरण  रेडडी  :

 झ्रों  :  प्रध.रण  मं  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  --

 आन्भ्र  अ्रदेश  के  आएिलाबाद  जिले  में  निर्मेल  मंडल  के  लिये  एक  कम

 शक्ति  वाले  प्रस।<ण  केन्द्र  की  मंज्री  दी  गयी  और

 (4)  यदि  तो  परियोजना  कब  तक  पुरी  हो  ज।येगीਂ  और  इस  वित्तीय  वर्ष  में  इसके  लिए

 घन  दिये  ज।नें  का  अनुमान  है  ?

 और  प्रस(रण  मंत्रालय  में  गिरिजा  व्यास  )  :

 और  दूरदर्गन  की  1992-93  की  वार्षिक  में  आंध्र  प्रदेश  के  आदिलाबाद

 जिजे  के  निर्मल  मंडल  में  एक  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांधभीटर  लगने  का  कार्यक्रम  है  ।  ऐसे  ट्रांसमीटरों
 की  स्थापना  में  स्कीम  का  औपचोरिक॑  अचुमोदन  कर  दिए  जाने  के  बाद  इसे  पूरा  होने  में  करीब

 1  1/9  स/ल  का  समय  लग  जाता  है  ।  दूरदर्शन  के  1992-93  के  वार्क्कि  बजट  अनुमान
 अन्य  योजत।ओं  के  से  थ-प/थ  देश  में  नए  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  के  लिए  120  लाख  रुपये  की

 व्यवस्का  की  गई

 ह/०  प्रस्बेडकर  पर  इ/क  टिकट

 8063.  थओरो  रहेशन्त  लाल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह_्  बतफ्नी  की  कृपा  करेंगे-कि  :--

 क्‍या  सरकार  को  संविधान  निर्भाता  के  रूप  में  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  सम्मान

 में  संविधान  दिवक  की  पूर्व  अर्थात्‌  36  नवम्बर  1992  को  एक  स्म।रक  डाक  टिकट  जारी

 करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;
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 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  प०  बं।०  म(यड़ू  ):

 जी  नही ं।

 उपयंक्‍्त  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 27  1992

 विद्युत  मंत्रियों  फा  सन्‍्मेलन

 8063.  श्री  रविराय  :

 श्री  सनत  कमर  मंडल  :

 क्या  विद्युत  शोर  गेर-प  रम्परागत  ऊर्जा  छ्लोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्या  अप्रैल  1999  के  प्रथम  सतह  में  राज्य  विद्युत  मंत्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित
 गया  था  ;

 यदि  तो  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  सम्मेलन  में  कया  निणंय  लिए

 उस  पर  कार्यबर्ह  की  गई  ?

 बिखुत  और  गे  र-प  रम्प  रगत  ऊर्जा  खोत  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पन/थ  राय  )  :

 जो

 उक्त  सम्मेलन  का  आयोजन  योजना  के  प्रारम्भ  के  सन्दर्म  में  किया  गथा था  भौर

 इसमें  विद्युत  क्षेत्र  के  सामने  आरही  समस्याओं  के  बार ेमे ंविचार  किया  था  तथा  विचार-विमर्श
 के  राज्य  बिजली  बोड्डों  एवं  समभ्र  क्षेत्र  के  कार्य  निष्पादन  एवं  प्रबन्धन  में  सुधार
 किए  जाने  को  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  सम्मेलन  में  कोयले  की  सथ्लाई  एवं  दुलाई
 पर्यावरण  एवं  वन  सन्बन्धी  स्वीकृति  से  सम्वन्धित  समस्याओं  पर  प्रकट  की  गई  थी  और

 जल  विद्युत  के  भाग  को  बढाए  जाने  पर  वल  गया

 सम्मेलन  में  निम्नलिखित  चार  संकल्प  पारित  किए  गए  थे  :  के  आधार

 1.  राज्य  बिजली  बोर्डा  द्वारा  उपयुक्त  वाणिज्यिक  सिद्धान्तों  पर  कार्य  किया  जाना  और

 विद्युत  )  अधिनियम  1948  में  निर्धारित  किए  अनुस।र  3  प्रतिशत  व।धिक
 सांविधिफ  न्यूनतम  ल।भाश  अजित  फिया  जाना  ।

 9.  न्यूनतम  राष्ट्रीय  क्रषि  टैरिफ  50  पैसे  प्रति  कि०  वा०  आवर  निर्धारित  किया
 ह

 3.  राष्ट्रीय  टैरिफ  बोई  एवं  क्षेत्रीय  टैरिफ  बोर्ड  की  अविलम्ब  स्थापना  किया  जाना  ।

 4.  जल  विद्युत  विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  ज।ना  और  अगले  दशक  के  दौरान

 25000  मे०  व०  जल  विद्युत  क्षमता  जोड़ा  जाना  ताकि  जल  चिद्युत  ताप  विद्युत

 अनुपात  में  सुधार  किया  सर  और  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  अधिकतम  समृपयोजन
 किया  जा  सके  एवं  विद्युत  प्रणालियों  को  अधिक  विश्वसनीय  बनाया  जा  सके  ।
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 सम्मेण्षन  में  लिए  गए  निर्णयों  का  कार्यान्वयन  क्रेम्द्रीय  सरकार  एवं  राज्य  सरकारों

 ढ्ारा  किया  जायेगा  ।

 राजकोट  में  न(रबी  सें  कम  शक्ति  का  दांसनीठर

 8064.  ओऔी  शिवलाल  नं(गर्ज/भाई  केक/रिया  :

 और  प्रस/रण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 कया  सरकार  का  विचार  गुजरात  के  राजकोट  जिले  में  नारवी  में  एक  कम  शक्ति

 का  द्रदर्शन  ट्रांसमिशन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 झोर  प्रस/रण  मंत्रालय  में  उप  गिरिजा

 झौर  जी  गुजरात  के  राजकोट  जिले  में  न/रवी  में  एक  अल्प  शक्ति  टी०  बी०

 ट्रांससीटर  लगाया  जा  रहा  है  ।  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  इस  ट्रांसमीटर  के  1993-94  के

 दौरान  चालू  होने  की  संभावना  है  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 में  टेलीफोन  प्रणालो

 8065.  ४४०  कातिकेश्वर  पत्र  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  के  मथूरभंज  और  बालासौर  जिलों  में  दूरसंचार  प्रणाली  के  आरे  में

 कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ;  और

 इस  बारे  में  जरक।र  द्वारा  क्र  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संच(र  मंजालथ  में  उप  प०  वं।०  :

 1992  के  दौरान  के  ब।लाध्षौर  और  मधूरमंज  जिले  में  सेवानों

 संबंधी  कूल  मिल।फर  4  शिफावतें  प्राप्त  हुई  ।  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए

 की  गई  आवश्यक  निवारक  एत्रं  सुधारात्मक  करंवाई  के  ब्यौरे  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 विवरण  कਂ

 उड़ोसा  के  बलातोौर  और  म[रभंज  जिलों  में  द्रसंचार  सेवाओं  संबंधी  शिरायतें

 1.  बेटनोटी  में  टेलीफ़ोत  काम  न  करने  और  तारों  के  विलम्ब  से  प्राप्त  होने  के  संबंध  में

 माननीय  संसद  सदस्य  डा०  कार्तिकेशवर  पात्र  की  शिकायत  ।
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 3.  चांद  बल्ली  स्थिति  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  में  गहब्ड़ी  के  संबंध  में  चाँद  बल्ली  के  उपभोगतजों

 की  शिकायत  ।

 3.  बार  करांजिवा  द्वारा  कशांजिया  एक्सचेंज  प्रणाल  कक  शिकायत  ।

 4.  एन  उर्चेज  के  उपभोक्ताओं  द्वारर  स्थित  टेलीफ़ोन  प्रणली  की  शिकायत  ।

 विवश्ण  थक

 की  गई  आवश्यक  निवारक  एवं  सुधारात्मक  कार्रवाई  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :---

 शिकायत  संख्या  1  :

 मयूरगंज  में  बेटनोटो  और  बोईसिंगा  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिफ  एक्सचेंजों  में  बदल  दिया  गया

 है  ।  दोनों  एक्स॑चेंजों  में  लगभग  30  किमी०  तक  ओप॑न  वायर  प्रणाली  की  दुंक  लाईनें  हैं  ।

 लाइनों  का  सही  ढंग  से  रख-रखाव  किया  गया  है  और  अब  ये  एक्सचेंज  संतोषजनक  ढंगਂ  से  कार्य

 कर  रहे

 शिकायत  संख्या  2  :

 चांदबलली  एक्सचेंज  को  128  पोर्ट  इलेक्ट्रॉनिक  सी-डाट  एक्सचेंज  में  बदल  दिया  गया

 है
 ।  इस  एक्सचेंज  में  54  किमी०  तक  ओपन  वायर  की  ट्रंफ  लःइनें  इन  लाइनों  का  सही

 ढंग  से  रख-रखाव  गया  है  और  ये  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  नवम्वर  1992

 से  एस०  टी०  डी०  सुविधा  शुरू  कर  दी  गई  है  और  1999-93  के  दौरान  और  चाँदबल्ली

 के  बीच  रेडियो  मीडिया  की  व्यवस्था  करने  का  भी  कार्यक्रम  है  बशरतें  कि  उपस्केर  उपलब्ध

 भरद्रक  और  चाँदबल्जी  के  बीच  तार  सेवाओं  को  फ़िर  से  सक्रिय  कर  दिया  गथा  है  ।

 संख्या  3

 एफ  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  है  ।  एक्सचेंज  क्षमता  में  विस्तार  किया  गषा

 इस  वर्ष  एस०  टी०  डी०  प्रदान  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  1799-93  के  दौर।न  और

 कियोंझर  के  बीच  रेडियो  की  व्यवस्था  करने  का  कार्यक्रम  है  ||

 ज्ञिकायत  संख्या  4  :

 यह  एक  एम  ए  एक्त  ।]।  एक्सचेंज  है  जिसमें  मी०त  के  ट्रंक  लाइनें  1999-

 93  के  दौर।न  इस  एक्सवबेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सर्यज  में  बदले  ज।ने  का
 क  यंक्रम  है  ।  योजना

 के  दौरान  टडियो  शुरू  करके  से  बारीपाडा  तक  में  सुघार  करने  का

 भी  कार्यक्रम

 का  मिर्भाण

 8066.  क्रो  बी०  शोभन/त्ीश्वर  राव  वाड्ड  :

 क्यो  ल(गर  विभत्नन  और  पर्यटम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :--

 स/कार  का  विचार  डिज्नी  वल्डे  की  भांति  देश
 में  प्यंटक

 स्थ्लों  को

 दर्शाने  हेतु  दिल्ली  में  (360  का  निर्माण  करमे  का
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 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण हैं  ?

 सागर  विभ/नत  और  पमंठन  साध्षबराव  :

 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 छोटे  और  बड़े  समाच(र-पत्रों  विज्ञापन

 8067.  श्री  मानवेस्र  शाह  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  सरकार  छोटे  और  बड़े  समाचार-पत्रों  को  60:40  के  अनुपात  में  विज्ञापन
 ?  .

 यदि  तो  छोटे  और  बड़े  समाचार-पत्रों  को  कितने  विज्ञापन  दिये  गये  तथा
 इसका  अनुपात

 है  ;

 सरकार  ने  सम।च।र-पत्रों  को  छोटे  और  बड्ठे  समाचा  र-पत्नों  की  श्रेणियों  में  वर्गीकरण
 के  लिए  परिच/लन  मानदण्ड  में  हाल  में  परिवर्तन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  गिरिजा  :

 नही

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  जी  नहीं  ।  मझौले  तथा  बड़े  समाचार  पत्रों  की  श्रेणियों  के  वर्गीकरण
 के  लिए  प्रस।र  मःनदंडों  की  अंतिम  पुनरीक्षा  1-4-8 9  से  की  गयी  थी  जो  निम्नानुध्तार  है  :--

 छोटे  समाच,र  पत्र  935,  000  प्रतियां  तक

 मसौले  समे।च।र  पत्र  25,000  से  अधिक  और  75,000  तक

 बड़े  समायार  पत्र  75,000  प्रंत्तियों  स ेअधिक  ।

 ]  गुजरात  में  सोर  ऊर्जा

 8068.  श्री  चन्दू  भाई  देशमुख  :

 क्या  विद्युत  श्रौर  गेर-प्ररंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 सरकार  ने  गुजरात  में  सौर  उर्जा  के  उत्पादन  हेतु  कोई  योजना  और

 यरि  तो  इस  योजना  में  शामिल  किए  गए  गांवों  का  जिलावार  ब्यौरा  क्‍या.है  ?

 विद्युत  और  गेर-प<म्प्द्रगत  ऊर्जा  स्रोत  मंज्राकन  के  राज्य
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 कल्पनाथ  :

 (x).  झौ८  अ  उर्जा  स्त्रोत  विभाग  के  प्रदर्शन  तथा  विस्तार  कार्यक्रमों  के

 अलातत  प्रकाश  व्यजत्या  जले  जल  गरम  खाना  पकाने  और  विद्युत  उत्पादन  जैसे

 विभिन्‍न  प्रयोगों  के  लिए  सौर  उर्जा  प्रणालियां  गुजरात  सहित  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 लगाई  गई  है  ।  ऐसी  लगभग  22000  प्रणालियां  गुजरात  के  विभिन्न  जिलों  के  अनेक  गांवों  में

 लगाई  गई  है  जिपमें  400  अविद्युतीकृत  गांवों/पूरबों  में  लगाई  गई  लगभग  1500  सौर

 प्रकाश  वोल्टीय  सड़क  प्रकाश  प्रणालियां  शामिल  हैं  ।

 ]

 झंतर्राष्ट्रीय  किरायों  का  बिभियंज्रण

 8069.  आओ  गुरूदास  फामस  :

 क्या  नगर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्या  देश  ते  उड़ात  पर  भर  रहो  अन्तराष्ट्रोय  एयरलाइन्स  ने  अंतराष्ट्रीय  बायु
 किरायों  के  विनियंत्रण  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमामन  और  पप्वंटन  माथवराव  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पवन  विशुत  संयंत्र

 8070.  डा०  आर०  मसल्‍ल  :

 क्या  विद्युत
 और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  गुजरात  में  हाल  ही  में  किसी  पवन  विद्युत  संयंत्र  को  चालू  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 देश  में  पहले  से  कार्य  कर  रहे  पवन  विद्युत  संयंत्नों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैँं/उठाने  का  विचार  है  ?

 वजिशुतर  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 कल्पनथ  :

 भ्ौर  हां  ।  गुजरात  स्थित  लम्बा  में  स्थापित  10  मे०  वा०  की  पवन  फार्म

 परियोजना  24  सितम्बर  1991  को  समपित  की  गई

 1”
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 भौर  देश  में  कुल  40  मे०  वा०  पवन  विद्युत  क्षमता  स्थापित  की  गई  है  ।  राज्यवार
 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 तमिलनाड्‌  90.94  में०  वा०

 गुजरात  14.74  74  में०  वा०

 महाराष्ट्र  1.19  में०  वा०

 उड़ीसा  1.19  में०  वा०

 मध्य  प्रदेश  0.64  में०  वा०

 आन्ध्न  प्रदेश  0,  55  में०  वा०

 कर्नाटक  0.55  में०  वा०

 गोवा  0.11  मे०  वा०

 केरल  0.10  में०  वा०
 इसके  17  मे  ०  वा०  क्षमता|की  पवन  विद्युत  परियोजनाएं  इस  समय  उपर्युक्त

 राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  आठवीं  योजना  के  दौरान  जिसे  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना
 पवन  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  400  मे०  वा०  की  वद्धि  के  लिए  भ्रस्ताव  भी  किए  गए  स्थापना
 के  वर्ष  में  100  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़े  हुए  उत्पाद-शुल्क  और  पवन  विद्युत  जनरेटरों
 के  चरणबद्ध  विनिर्माण  के  लिए  विनिदिष्ट  संघटकों  पर  सीमा  शुल्क  में  छूट  जेसे  कर  सम्बन्धी  लाभों
 को  उपलब्ध  करके  पवन  विद्युत  उत्पादन  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने
 के  लिए  कदम  उठाए  गए  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  विकास  संस्था  के  जरिए  निजी  उद्यमियों  को  ब्याज
 की  रिय।यती  दर  पर  ऋण  भी  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।

 कतिपय  राज्य  बिजली  बोड्ड  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पवन  विद्युत
 योजनाओं  से  उत्पन्न  ऊर्जा  के  चक्रण  और  संचय  तथा  उचित  दरों  पर  अधिशेष  ऊर्जा  की  खरीद
 जेंसी  विभिन्‍न  सुविधाएं  दे  रहे  अतः  उद्योग  राज्य  में  किसी  पवन  वेग  वाले  स्थल  पर  पवन

 विद्युत
 का  उत्पदन  कर  सकते  हैं  और  म।मूली  संचरण  प्रभारों  को  काटने  के  बाद  अपने  विकल्प

 के  किप्ती  स्थान  पर  उत्पन्न  ऊर्जा  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार  उत्पन्न  ऊर्जा  को  कतिपय

 अवधि  के  लिए  ग्रिड  में  संचय  भी  किया  जा  सकता  है  और  उसे  बाद  में  परिहायं  लागत  पर  बिल
 समायोजन  के  साथ  लिया  जा  सकता  कुछ  राज्य  पूंजीगत  आथिक  सहायता  और  बिक्रीकर

 से  छूट  भी  देते  हैं  ।

 संसद  सदस्यों  के  कोटा  से  बिहार  में  ठेलीफोन  कनेक्‍्शन्स

 8071.  शथ्रो  कड़िया  मुण्डा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ससद  सदस्यों  द्वारासिफारिश  किए  गए  टेलीफोन  कनेकक्‍्शनस  के  मामले

 मुख्य  दूरसंचार  मण्डल  बिहार  के  पास  लंबित  पड़े  हैं

 के  थे

 4 -..96.55/93
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 यदि  तो  तत्संबंधों  क्या  और

 इन  टेलीफ़ोन  कनेक्शन्स  को  जारी  करने  के  लिए  सरफार  ने  क्‍या  कायेवाही  की  है
 अथवा  करने  का  किचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  बी०  रंगय्या  :  से  जी
 संसद  सदस्यों  के  कोटे  से  बिना  बारी  के  आधार  पर  दिए  गए  टेलीफोन  कनेक्शन

 लगाने  कीं  कारंवाई  शीघ्रता  से  करते  के  लिए  पहले  ही  अनुदेश  जारी  किए  जा  चुके
 हैं  और  एम  टीं  एन  एल  और  बिह/र  सकिल  सहित  देश  के  सभी  द्रसंचार  सक्षिलों  द्वारा  इन

 अनुदेशों  के  अनुपालन  के  लिए  हर  तरह  के  प्रयास  किए  जा  रहे  बिहार  13-4-99 2  की  स्थिति
 के  अनुप्तर  संतद  सदस्यों  के  कोटे  से दिए  गए  173  टेलीफोन  कनेक्शन  अभी  लगाए  जने  हैं

 जिन्हें  शीघ्र  लगाए  जाने  की  कारंवाई  चल  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  गेस  टर्बाइन  परियोजना

 8072.  प्रो०  के०  जी०  थामस  :
 ई॒

 क्या  बिद्यत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  फवास  में  एक  गंस  टर्बाइन  परियोजना  की

 स्वीकृति  दी

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  लागत  कितनी  है  ;

 क्‍या  ग्ेस  की  अनुपलब्धता  के  कारण  यह  परियोजना  बेकार  पड़ी  और

 यदि  तो  इसके  कया  क/रण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का

 कचुत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्रालध  के  राज्य  संत्री  कल्पन।थ  :

 भोर  फवास  में  650  वा»  की  एक  संमुक्त  साइकिल  गैस  आघारिते
 परियोजता  स्वीकृत  की  गई  जिसका  कार्यान्‍्दयन  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ढ्वारा  किया  जाना

 है  ।  1991  की  तीसरी  तिमाही  के  मूल्य  स्तर  के  आधार  पर  परियोजना  की  अनुमानित  लागत
 1153.96  96  करोड़  रुपए  है  ।

 झौर  इस  परियोजना  के  लिए  पेट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गैस  मंत्नालय  ने  2.  25

 मिलियन  क्यूबिक  मीटर  प्रति  दिन  के  प्राकृतिक  गैस  लिंकेज  की  पृष्टि  की  है  ।
 निर्धारित  कार्यक्रम

 के  एक  गेंस  टर्बाइन  विद्युत  उत्पासन  यूसिट  चालू  किया  जा  चुका  है  और  इसके
 करण  सम्बन्धी  कार्य  किया  जा  रहा  है  |  अन्य  यूनिटों  को  भी  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चालू
 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  अब  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  उपर्युक्त  किए
 के  लिए  गेस  की  उपलब्धता  के  मामले  में  फ़िसी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं  आई  है  ।

 112
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 मत्रास  और  कलकत्ता  में  श्लोफोल  डायरेक्टरियां

 8073.  अं  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मद्रास  और  बंगलौर  के  टेलीफोन  अधिकारी
 नवीनतम  टेलीफोन  डायरेक्टरियों  को  निर्धारित  समय  से  प्रकाशित  नहीं  करा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 नवीनतम  टेलीफोन  डायरेक्टरियों  के  प्रकाशन  कार्य  में  तेजी  लोॉनें  के  लिए  क्‍यों

 कायंवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  बो०  रंगय्या  :  से  जी
 यद्यपि  बम्बई  टेलीफोन  डायरेक्टरी  के  प्रकाशन  में  कुछ  देर  हुई  है  फिर  भी  इसे  हाल

 ही  में  प्रकाशित  कर  दिया  है  और  26-2-92  से  वितरण  किया  जा  रहा  मद्रात  और

 बेंगलूर  टेलीफ़ोन  डायरेक्टरियां  समय  से  प्रकाशित  कर  दी  गई  तथापि  कलकत्ता
 टेलीफोन  डायरेक्टरी  के  मामले  में  इसके  प्रकाशन  के  लिए  अनुबंधित  ठंकेदार  इसे  छपवाने  में

 असमर्थ  रहा  और  इसके  शीघ्र  प्रकाशन  के  लिए  ठेकेद।र  के  साथ  मामले  को  उठाया  जा  रहा  है  ।

 कर्बाटक  में  डाकधर  भवनों  व  स्टाफ  क्वाटरों  का  निर्भाण

 8074.  अभी  एस०  बी०  सिदनाल  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  जिलावार  कितने  डाकघर  भवन  व  स्टाफ  क्वार्टर  मौजूदा  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  में  डाकघर  भवनों  ब  स्टाफ

 क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजनाथं  जिलावार  कितनी  धनराशि

 का  नियतेन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  पी०  बी०  रंगय्या

 (=)  कर्ताटक  में  डाकघर  भवनों  और  स्टाफ  क्वार्टरों  की  जिलावार  संख्या  ञ्

 दी  गई  है  ।

 जी  हां  ।

 1992-93  के  दोरान  घनराशि  आदि  उपलब्ध  होने  पर  जिलावार  जितने  डाकषरों

 और  स्टाफ  क्वार्टरों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  उनकी  संख्या  विवरण-ना

 में  दी  गई  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  घनराशि  के  आवंटन  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  डिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पक्ष
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 तमिलमाड  में  लखु  इस्पात  संयंत्रतोें  को  स्थापना

 8075.  ओओ  झार०  धनषकोड़ो  झादित्यन  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  कुछ  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  ये  संयंत्र  कहां-कहां  स्थापित  किए  और

 इनमें  से  कितने-कितने  संयंत्र  निजी  क्षेत्र[संयुक्त  क्षेज्ष  तथा  साबंजमिक  क्षेत्र  में  स्थापित

 किए  जायेंगे  ?

 हस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  तमिलनाडु
 अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  सरकारी  क्षेत्र  में  लघु  इस्गत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  1991  में  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  तहत  लोहे  और

 इस्पात  को  सरकारी  क्षेव  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची  से  निहाल  दिया  गया  है  और

 इसे  अनिवाय॑ं  लाइसेंसिंग  की  अपेक्षाओं  से  भी  छूट  दे  दी  गई  है  ।  निजी/संयकत  क्षेत्र  में  लघु
 इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  लिए  सरकार  की  अनुमति  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  बशर्ते  कि  संयत्र

 1991  की  जनगणना  के  अनुसार  10  लाख  से  अधिक  की  आबादी  वाले  शहरों  की  सीमा  से

 25  फि०  मी०  की  दूरी  के  अन्दर  स्थित  न  हो  ।

 पंजाबी  और  गुजरातों  फोचर  फिल्मों  का  उत्पादन

 8076.  श्री  महेन्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :

 क्या  सूचना  झरैर  प्रसारण  मंत्रों  यह  क्ताने  की  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरन  पंजाबी  और  गुजराती  फ़ीचर  फ़िल्मों  के  उत्पादन
 में  कमी  आई  और

 पिछले  तीन  क्यों  के  दौसन  केन्रीथः  फिल्म  प्रमाणीकरण  बोड  द्वारा  कितनी

 पंजाबी  और  गुजराती  फ़ीचर  फिल्मों  को  प्रमाणीकृत  किया  गया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  निरिजा

 और  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  भुख्यतः  निजी  क्षेत्र  में  होता  है  ।  केन्द्रीय  फिल्‍म
 प्रमाणन  बोड  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रमाणित  की  गई  पंजाबी  तथा  गुजराती  की
 फिल्‍मों  का  ब्योय  इस  प्रकार  है  :--

 1989  2  9
 1990  7  14
 1991  9  16
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 केरल  में  ताप  भौर  जल  विद्युत  एकक

 8077.  भ्री  थाइल  जान  अंजलोज  :

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  _

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  कुछ  ताप  और  जल  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और  इन
 योजनाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए  अन्य  अत्तर्राष्ट्रीय  स्रोतों  से  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई

 और के

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पन/थ  :

 श्रौर  रष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  टी  पी  द्वारा  केरल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 कायमकुलम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  210  मे०  वा०

 के  दो  युनिट  श!/मिल  परियोजना  की  अनुम।नित  लागत  1145.11  करोड़  रुपये  है  ।

 एन  टी  पी  सी  की  कशयमकुलम  एवं  बंगलौर  परियोजनाओं  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  के  मैथन

 दांया  तट  ताप  विद्युत  केद्र  के  लिए  770  मिलियन  रूबल  राशि  के  एक  समेकित  क्रेडिट  के

 सम्बन्ध  में  पूर्व  सोवियत  संत्र  के  स.थ  समझौता  हुआ  केरल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंजल  विद्युत
 परियोजना  स्थापित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष  1992-93  के  लिए  5.00  करोड़  रुपये  का

 परिव्यय  अनमोदित  किया  गया  है  ।

 विमान  किराये  के  लिए  राज  सहायता

 8078.  श्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  सरकार  का  विचार  पोर्ट  ब्लेयर  से  मुख्य  भूमि  तथा  मुख्य  भूमि  से  पोर्ट  ब्लेयर

 तक  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  विमान  किराए  के  लिए  राज  सहायता  प्रदान  करने  का

 है  ;

 कक्‍्य  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कराण  है  ?
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 नागर  विमानन  और  परथ्थटन  संत्रो  माधवराव  :

 औछਂ  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  बाद  में  घोषित  की

 जाने  वाली  तारीब  से  मुख्य  भूमि  और  अंडम/न  तथा  निकोबार  द्वीपसनूह  के  बीच  याक्षा  के

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  प्रचलित  किरा।ए  ढांचे  की  घटी  दरों  पर  किराए  कः  शुरू  करेगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सोयाबोन  प्रसंस्करण  उच्योग

 8079.  श्री  रामचन्द्र  मरोतराव  धंगारे  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 1990-91  और  1991-92  के  दौर/न  सोयाबीन  प्रसंस्करण  संयंत्र  लगाने  के

 लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले  से  कितनी  प्राइवेट  प/टियों  अथवा

 सहकारी  समितियों  के  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए
 हैं  ;

 दिए  गए  लाइसेंसों  का  जिले-वार  क्या  और

 सोयाबीन  असंस्करण  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 सोयाबीन  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  ब्ष

 1990-91  और  1991-92  के  दौर/न  महाराष्ट्र  से कोई  आवेदनपत्न  प्राप्त  नहीं  हुए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सोया  पर  आधारित  उत्पादों  को  में  शामिल  किया  गया  है  |  जुलाई
 1991  में  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  की  प्रेस  नोट  सं०  10  (1991  सीरीज )

 के  अनुत्तर  यह  उद्योग  प्रतिशत  तक  विदेशी  इक्विटी  भागीदारी  के  विदेशी  सहयोग  के  लिए
 स्वतः  अनुमोदन  के  पात्र  है  ।  इसके  अल/वा  सोया  पर  आधारित  उत्पादों  के  लिये  कुछ  वित्तीय

 प्रोत्स।हन  भी  प्रदान  फिए  गए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दूरसंच।र  परियोजनाएं

 8080.  कमारोी  पुष्पा  देवो  सिह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  शहरों  और  कस्बों  में  दूरसंच/र  की  मिर्माणाधीत  परियोजनाओं
 की  संरुषा  फितनी

 इन  परियोजनाओं  को  किस  वर्ष  में  शुरू  किया  गया

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 वर्ष  1992-93  में  कितनी  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 119
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  बो०  रंघम्पा

 से  सूचना  एकत्र  की  जरही  है-जिसे-सदन  फ्टल  पर  रख  बविद्धाःजायेचा  ।

 हहिष्दी ]
 जिला  बिंहार  सेंਂ  शाखा  ४(कींपेर

 8081.  श्री  भोगेख  झा  :

 क्या  संचार  मंत्री  कह बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  जिले में  खेलने  का

 .  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 है

 और  ये  किन-किन  स्थानों  पर  खोले

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  !

 संचार  मंत्रालय  में  उप'सेंड्री  :

 .  जी  हां

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  शाखा  डाकघर  खोलने  की  मंजूरी  जःरी  की  गई  है  :--

 1.  रूचीली

 B.

 खपता
 4.  मलिन  बेलहा
 5.  बनकटा  उरेन

 -6.  लालपुर

 को  महेनजर  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता  ।.

 दक्षिण  राज्यों  में  जल  संकट

 8082.  भी  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  दक्षिणी  राज्यों  में  जलश्संकंट  को  "  करने  करने

 का  विचार  और

 इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  को  कितना-कितना  जल  उपलब्ध  कराया  ज/बैगा  ?

 जल  संतरधन  मंत्री  विश्ालर्ण  :

 और  सरकार  द्वार/तिथार  कीਂ  मेयी  जल  संसाधन  पविफांस  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य

 में  अल  वाले  बेसिनोंसे
 "

 हल  की  कभी  बेसिनों  में  जल  के  अन्तरंण  के
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 मद  जज  ः

 लिए  प्रायद्वीपीय  नदियों  की  बृहृद  नदियों  के  बीच  तथा  हिमालयी  नदियों  के  बीच

 अन्तर-सम्पर्कों  की  परिकल्पना  है  ।  जल  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  अध्ययन  करने

 और  प्रारंभिक  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  कार्य  जल  संसाधन  मंत्रालग्रः  अग्लीक  राष्ट्रीय  कुक  विकास

 अभिकरण  को  गया  है  ।  सरकार  द्वारा  स्थापित  कृष्णा  औछ  गोदाकरी  जल  छ़ित्राद  अधिकरणों
 ने  अपने  पंचाट  पहले  ही  दे  दिए  हैं  ।  बेसिन  राज्यों  के  बीच:कावेड़ी  ब्रिकाक्  के  अधिनिर्णय

 के  लिए  1990  में  एक  अधिकरण  का  गठन  किया  है  ।;  खष्ट्रीक्षुजल  विफोस
 अभिकरण  ने  जल.पंचाटों  को  ध्याज़  में  ख्वकर  अध्ययत  शुरू  क़रिए  हूँ  ।

 गासਂ  के  घिझान

 8083.  अर  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :

 ऋगर  विमानन  मंत्री  यह  बताते  की  कि  :

 क्‍या  स्थित  सेवा  दा  बत।रख  से  का  ;
 यदि  तो  तरसंबंधी  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नगर  विमानन  झौर  पथंटन  मंत्र  माधवराव  मे

 नहीं  ।

 अश्तः  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वतमान  अवस्था  में  किसी  मये
 स्टेशन  को  हवाई  सेवा  से  जोड़ना  संभव  नहीं  हैं  ।

 ]

 कर्नाटक  में  पकक
 8084.  भय  छकुछणाः  राख  :

 खा  प्रसंस्कान  उद्योग  वताने  वृसा  करेगे  :

 क्या  सश्कार  को  कर्माटक  के  कोल।र  जिला  में  खाद्य  प्रसंस्करण  लगामे  हेतु  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  हैं  क्योंकि  इस  जिला  में  आम  झौर  इमली  पर्याप्त  मात्रा  में  पैदा  होती

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्य  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रथानः
 की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  गिरिधछः  गोमांग्रो  :

 आर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ]

 पथंटन  स्थल  को  विकास  हेतु  पट्टे  पर  देने  का  प्रस्ताव

 8085.  भरो  देवों  बकस  सिह
 आल  राम  सिह  काध्वा  :

 झो  बलराज
 ः

 भरी  छत्नपाल  सिह  :

 क्या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य्रा  कुछ  चुने  हुए  पर्यटन  स्थल  विकास  हेत  गर-सरकारी  पटटाधारियों  को  आवंटित

 किये  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 है

 ?

 गर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  और  थिनाककारा

 और  जे  रियान  नामक  दो  द्वीपों  को  जिनका  क्षेत्रफल  लगभग  41.  8  हेक्टेयर  और  45.  5  हेक्टेयर

 मंतर्राष्ट्रीय  *  प्रतियोगी  प्रस्तावों  के  आधार  पर  दीघंकालिक  पट॒टे  पर  देने  का  विचार  है  ताकि

 पयंटफ  विहार-स्थलों  का  विकास  किया  जा  सके  ।

 बिहार  के  डाकधघरों  में  सावंजनिक  टेल'फोभ  को  सुविधा
 8086.  झो  नंवल  किशोर  राय  :

 का

 क्या  संचार  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  ऐसे  कितने  डाफघर|उप-ड्टाकधर  हैं  जहां  सार्वजनिक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध

 नहीं  है  |
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  डाकघरों/उप-डाकघरों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने

 का  और

 यदि  तो  कब  तफ  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पो०  बी०  रंगय्या  :  29--2-92  की  स्थिति

 के  अनूसार  बिहार  के  7921  डाकघरों  में  सावजनिक  टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं

 ओर  सभी  ड.कघरों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  की  सुविधा  प्रदान  करने का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  ऐसे  सुविधाएं  प्रदान  करते  समय  सार्वजनिक  स्थानों  को  प्राथमिकता  दी  जी  है
 जिसमें  डाफथर  भी  शामिल  होते  हैं  ।

 ]
 केरल  में  स्वर्ण  श्लोर  लौह  प्रयस्क  संडार

 8087.  भ्री  था०  एच्त०  विजयराधबन  :

 क्‍या  खाल  मंत्री  25  जुलाई  1991  के  अंतारांकित  प्रश्न  संख्या  599  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 जया  उन  क्षेत्रों  के आश्कि  देहन  के  ल्यि  कई  व्य्वह  यंता  अध्ययन  घराया  गया  है

 कहाँ  स्र्ण  और  लोह  अयस्क  के  भंडारों  का  पता  लगा  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  और  खनिज  गवेषण

 निगम  लिमिटेड  ने  मरूदा  स्वर्ण  निक्षेपों  का  विस्तृत  गवेषण  किए  ज॑,ने  की  योजना  बनाई

 राष्ट्रीय  खनिज  विफास  निमम  द्वारा  लौह  अयस्क  भंडारों  के  गवेषण  आंकड़ों  अध्ययन  किया

 गया  है  और  पूर्व-साध्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  जो  केरल  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन

 सातवों  योजना  में  भारतोय  विद्युत  ग्रिड

 8088.  श्रीमतो  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  विद्युत  झोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  भारतीय  विद्युत  ग्रिड  में  एक  मैग।वाट  विद्युत  क्षमता  की  वृद्धि

 करने  पर  कितनी  औसत  लागत  आई  ;

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  मैगावाट  कितनी  श्रौसत  लागत  अनने  क्रा  अनुम,न
 प्रौर

 आठवीं  पंचवर्षोंय  योजना  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  मे ंनिवेश  लागत  में  कमी  करने  के  लिए
 क्या  दीघंकालिक  उपाय  झौर  नीतियां  अपनाने  का  विचार  हैं

 :

 विद्युत  भोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  कल्पमाथ  :

 से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मध्य  प्रदेश  में  वायुद्ृत  सेजाशों  का  स्थगित  किया  जाना

 8089.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 आ  विलासराय  मागनाथराव  गुंडबार  :

 क्या  सागर  विमानन  और  प्रयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  किन  स्थानों  में  व/युदृत  सेवाओं  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  श्रौर
 उसके  क्‍या  कारण  और

 मुख्य  कस्बों  में  वायूदृत  सेवाओ्रों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने

 का  विचार  है  ?

 मागर  विमानन  झोर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  अं६  वाणिज्यिक  और
 गरिचालनात्मक  कारणों

 ग्वालियर  और  इन्दोर  के  लिए  वायुद्ृत  की  सेवाएं  बन्द  कर  दी  गई  इन्हीं  कारणों
 से  इस  समय  वयुदृत  की  इन  स्टेशनों  को  सेवाओं  को  अ।रम्भ  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।
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 राजध्ागों  पश्नंटकों  के  लिए  सुब्रिशषाएं

 क्या  सरक!/र  कः  विचार  सड़क  से  यत्ना  करने  वाले  रात

 में  यात्रा  करने  वालों  को  अधिकाधिक  में  अकषित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर

 पर्यटकों  के  लिए  सड़क  के  कितारे  सुविधा  युक्‍्र  मोटल  स्थाप्रित  करने  के  लिए-गैर-सरकारी  क्षेत्र

 को  प्रोत्स।हन  देने  का  हैं  हु  ॥॒

 यदि  तो  ब्यॉटा  क्या  ओर

 र  ष्ट्रः्य  राजमार्गों  पर  एसे  मोटलों  की  स्थापना  करन  हेत्‌  सरकार  का  क्या-क्या हे

 स्‌विधाएं  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  से
 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  की  राष्ट्रीय  राजमर्गों  पर  मार्गस्थ  सुविधाओं  का  निर्माण  करने  के

 लिए  एक  स्कीम  है  जिसके  तहत  निजी  उद्यमियों  को  पेट्रोल  तथा  डीजल  रिटेल  आउटलेंट्स  जैसे

 प्रोत्स'हन  दिए  जतते

 तमिलनाडु  सें  पर्यटन  का  विकास

 8091.  के०  दो०  तंगकाबालू  :

 क्या  नागर  विमानन  श्रौर  पथंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  :

 तमिलनाडु  सरकार  से  राज्य  में  पर्यटन  के  के  विस्तीत्तਂ  सहक्लता  हेतु
 केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुए  और  केन्द्रीय  के  पास  ब्यौरा

 क्या  और

 इन  प्रस्तावों  १र  क्‍या  कारंव।ई  की  जा  रही  है  ?

 नागर  विमानन  झ्रौर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  तमिलनाड़  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  दस  परियोजना  प्रस्तावों  में

 74.04  लाख  रुपये  की  राशि  की  आठ  पश्ियोजताएं  स्वीकृत  कह  दी-सई  हैं  ।

 1991-92.  के  दौरान  दो  प्रस्ताव  उधगमण्डलभ  भें  सवा  नस  केन्द्र

 में  फर्क  कुटीरं  राज्य  सस्कपर  से  पूरे  परियोजना  नहीं  मिलते  से

 नहीं  किएःजा  सके  ।  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  प्रधतुताकरने  का  अकुरोध:क्रिधा
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 तमिलनाडु  किश्त  ओोड  द्वारा  कोक्‍ले  ग्राचात

 8082.  '  श्री  और०केव  राजन

 आर  जोरव्परथ्बरागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री  यह  बतने  की  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  बिजली  बीड्ड  के  प्रत्येक  त।प  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  पिछले तीन  वर्षों

 के  प्रति  कितने  कोयले  की  अ/वश्यफता  थी

 क्‍या  बोड  ने  केन्द्रीय  सरक/र  से  अन्य  देशों  से  कोयले  का  अ.यात  करने  कीःअनुनति
 देने  का  अनुरोध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  जया
 है

 ?

 विद्युत  झोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पन/थ
 वर्ष  198  से  1991-92  तफ  अ््रधि  के  दौरान  तमिलनाडु  बिजली  बोड  के

 विद्युत  केन्द्रों  हेतु  कोयले  की  आवश्यकता  का  संयंत्रव/र  ब्यौरः  इस  प्रकार  है  :--

 विद्युत  केख  का  नम  एवं  वर्ष  प्र/वश्वकला
 :

 एस्तौर  '1989~90  1940

 1990-91  2166

 1991-92  2145

 मेत्तर  1989-90  2755

 1990-91  316  0

 999  3550

 तूृतीकोरिन  1989-90  2866

 1990-91  3206

 1991-92  357

 से  तमिलत-डु  बिजली  बोर्ड  द्वारा  कोयले  का  अयात  किएज,ने  की  मंशा

 इंगित  की  गई  कोयले  ओपन  जतरल  लः.इसेंस  जी०  के  तहत  किया

 सकता  है  ।

 टेलीविजन  प्रस्ताव

 “8093.  दोषिका  एच०

 श्री  बलराज  पसी  :

 ब्लूछना  प्लौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सख्कर  का  विचर  देश  में  टेलीविजन  पत्रकारिता  को  प्रोत्ताहित  करने
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और॑  ॥
 1992-93  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  फितनी  राशि  आवंटित  की  गई

 लूचना  और  प्रतारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  (4)  देश

 को  प्रोत्साहित  करने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्त।व  नहीं  है  ।

 ओर  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  विदेशों  में  रेस्तरां  खोलना

 8094.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शीला  गोतम  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  विचार  अमरीका  और  खाड़ी

 दंशों  में  रेस्तरां  खोलने  का

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बाजार  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 नगर  विमानन  और  परथंटन  मंत्री  माधवराबव  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  वार्षिक  1992-93  में  विदेशों  में

 रेस्तराओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  स्कीम  शामिल  नहीं  हूँ  ।

 नहीं  ।

 |  |  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 [  अनुवाद ]
 सत्य  प्रदेश  में  ग्राम  पंचायतों  को  टलीफोन

 8095.  श्री  भवानों  लाल  वर्मा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 उनके  मंत्रालय  ने  1995

 तक  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  खावंजनिक  टेलीफोन
 देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश
 के  बिलासपुर  जिले  में  ऐसे  ग्राम  पंचायतों  की  संख्या  कितनी

 है  जहां  19  1992  तक  साव॑  जनिक  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  और  कितने
 शेष  बचे  हैं  तथा  वहां  उक्त  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई  और
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 टेलीफोन  लगाने  तथा  कालों  के  लिये  धन-राशि  के  भुगतान  पर  व्यय  को  पूरा
 करने  के  लिए  क्यो  व्यवस्था  की

 संचार  मंत्रालय  नें  उप  मंत्रो  पी०  बी०  रंगय्या  :

 )  जी  संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  31  मार्च  1995  बुक

 मध्य  प्रदेश  में  अब  तक  324  ग्राम  पंचायतों  को  यह  सुविधा  प्रदान  की  गई  है
 और  संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  शेष  ग्राम  पंचायतों  में  31-3-1995  तक  सार्वजनिक

 टेलीफोन  लगा  दिए  जाएंगे  ।

 ४8वीं  योजना  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध

 कराई  जाती  है  चाहे  विभाग  को  कोई  लाभ  हो  या  न  हो  कालों  का  भुगतान  प्रचलित  टैरिफ
 ढांचे  के  अनुसार  किया  जाता  है

 दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र

 8096.  श्र  बी०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 श्री  विलसराव  नागनाथराव

 श्रीमती  दिल  कुम।रीं

 श्रीमती  महन्द्र  कुम।री  :

 प्रो०  रीता

 श्रीमती  कृष्णन्द्र  कौर

 श्रो  बलराज  पंसो  :

 क्या  सूचना  और  प्रस।रण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  राज्यवार  कितने  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  कार्यरत

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  और  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण

 केन्द्र  खोलें  जाने  का  विचार

 यदि  तो  कहां-कहां  पर  और  इन  पर  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 और

 ये  केन्द्र  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 सूचना  शोर  प्रस।रण  मंत्रालय  में  उप  गिरिजा  :

 देश  में  कार्यरत  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  और  उन  केन्द्रों  का  राज्यवार

 जिनका  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 और  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  सातवीं  योजना  की  स्कीमों  के  भाग  के  रूप

 में  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  किए
 जा

 रह्  न्‍्थायपित  किए  जाने  की  योजना  है  और

 जिनके  आठवीं  योजना  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  आशा  अनुमोदित  परियोजना  लागत  सहित
 में  दिए  गए  हैं  ।

 शर्म
 ।
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 विवरण-ता  में  उल्लिखित  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापना  कार्य  पूरा  होते  और  वहां
 पर  कार्यक्रम  निर्माण|प्रचालन  और  रखरखाब  के  लिए  अपेक्षित  स्टाफ  के  तैनात  होते  ही

 चालू  कर  दिये  जाएंगे  ।

 ऋ्र०  सं०  राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  इस  समय  उन  दूरदर्शन  कार्यक्रम

 दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  की

 निर्माण  केन्द्रों  की  संख्या  जिनके  लिए

 संख्या  अपस्थापना  कार्य  पूरा
 कर  लिया  गया  है

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  1  -

 2...  असम  1  2

 3...  बिहार  2  1

 4.  गुजरात  2  न

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  1  —

 6.  कर्नाटक  1  1

 7.  केरल  न

 8.  मध्य  प्रदेश  नन-+  2

 9.  महाराष्ट्र  2

 10.  मणिपुर  —  1

 11.  मघालय  न  2

 12.  नागालेण्ड  —
 13.  उड़ीसा  —

 14.  पांडिचेरी  _
 15.  पंजाब  1  न

 16.  राजस्थान  बन

 17...  तमिलनाडु  1  नज-+

 18.  त्रिपुरा  1

 19.  उत्तर  प्रदेश  2  न

 20.  पश्चिम  बंगाल  1  —

 21  गोवा
 22.  दिल्‍ली  1*  -

 एन
 20  12

 केन्द्रीय  निर्माण  केन्द्र  दिल्ली को  छोड़कर  ।
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 विवरण-ता

 _.  सातवीं  योजना  के  भाग  के  रूप  में  क्ार्यान्वयनाधीन  जाने  के  -

 नर  केच्
 लगाये  लिए  परिकल्पित  कार्य

 ६  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  की  स्थिति  अनुमोदित  लागत  (२०  लाख  में  रा  रा

 है  ।.  विजयवाड़ा  लागत  अनुमोदित  की  जानी  है  ।
 ह

 2.  ईटानगर  गेर-परम्परागत ऊर्जा  स्रोत  की  लागत

 3.  डाल्टनगंज  686.  00  की  लागत

 4.  हिसार  लागत  अनुमोदित  की  जानी  है  ।

 5.  शिमला  30  की  लागत

 6.  जम्मू  606.  90

 7.  ऐजवाल  की  लागत

 8.  भुवनेश्वर  79

 9.  गंगटोक  388.  45  की  लागत

 इलाहाबाद  लागत  अनुमोदित  की  जानी

 7  बरेली  630.  24  की  लागत

 सिलीगुड़ी  70

 पोर्टब्लेयर  467.  65

 चण्डीगढ़

 ]
 प्रामीण  विशद्युतीकरण  मिगम  द्वारा  राज्यों  को  झ्रावंटित  धनराशि

 8097.  कुमारों  कुडमला  पदसभी  :

 भी  रामकृष्ण  कोताला  :

 क्या  विश्वत  झौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  सामान्य  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  वर्ष  तक  में

 विभिन्‍न  राज्यों  की  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  ओर

 क्ृषिकार्यक्रम  की  विशेष  परियोजना  के  अन्तगंत  मंत्री  कल्पनाथ  तक  कितने

 पम्प  सेटों  को  विद्युत  सप्लाई  की  गई  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ  :

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  सामान्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  के

 दौरान विभिन्‍न राज्यों को आबंटित निध्चियां दर्शाने वालो विवरण संलरन है ।



 लिछित  उत्तर  27  1992

 गत  उपलब्ध  सूचना  के  अनसार  1991  के  अन्त  तक  देश  में  कूल  मिलांकर

 89  09.110  पम्पसेटों  का  ऊर्जन  किया  गया  जिनमें  विशेष  क्षि  परियोजना  कार्यत्रम  के

 झन्तग  त  ऊजित  पम्पर्तट  शामिल

 विवरण

 बर्ब  1991-92  के  दौरान  ग्राम  विद्युतोकरण  निगय  कार्यक्रम  के

 प्रस्तगंत  वित्तीय  प्र/बंटन  का  राज्यवर  ब्यौरा

 ऋण्सं०  राज्य  रुपये  )

 जा
 रणण०्णणणणण

 आन्ध्र  प्रदेश  170

 2.  अरुण।चल  प्रदेश  80

 3.  असम  50

 4...  बिहार  400

 5.  गोवा  90

 6.  गुजरात  860

 7.  हरियाणा  900

 8.  हिमाचल  प्रदेश  170

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  60

 10.  कर्नाटक  1500

 11.  केरल  430

 12.  मध्य  प्रदेश  3010

 13.  महाराष्ट्र  1000

 14.  मणिपुर  130

 15.  मेघालय  50

 16.  मिजोरम  0

 17.  नागालैण्ड  85

 18.  उडीसः  1560

 19  पंजाब  860

 30.  र।जस्थान  1000

 21.  सिफिक्म  215

 92.  तमिलनाडु  530

 23.  त्रिपुरा  355
 24.  उत्तर  प्रदेश  1065

 25.  प०  बंगाल  1000

 '  जोड़  :  15500
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 ताप  विद्युत  परियोजमायें

 8098.  श्री  एमं०  जो०  रेड्डी  :

 क्या  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  1 991  तक  कितनी  ताप  विद्युत  वरियोजनाओं
 का  काम  पूरा

 इन  परियोजनाओं  की  मूल  लागत  तथा  वंशोधित  लागत  कितनी

 लागत  और  समय  में  वृद्धि  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 समय  अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कंदम  उठाए  गए  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ

 से  एन०  टी०पी०  सी०  द्वारा  1991  तक  पूरी  की  गई  ताप  विद्युत
 उनको  पूरा  किए  जाने  सम्बन्धी  निर्धारित  कार्यक्रम  एवं  उनके  पूरा  होने  की  वास्तविक

 तारीबें  और  जहां  लाग्‌  हो  समय  में  वृद्धि  आदि  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 इन  परियोजनाओं  की  यथा  अनुमोदित  मूल  लगत  और  संशोधित  अनुमानित  लागत  तथा  लागत  में

 वृद्धि  के  प्रमुख  कारणों  का  ब्यौरा  में  दिया  गया

 स्थानीय  प्रशासन/राज्य  सरकार  की  सहायता  से  औद्योगिक  सम्बन्ध  से  सम्बन्धित
 समस्याओं  पर  नियंत्रण  पा  लिया  गया  उपस्करों  की  गर-क्रमवार|विलम्ब  से  आपूर्ति
 सम्बन्धी  भामलों  के  बार  में  ठेकेदारों  के  साथ  उच्चतम  स्तर  पर  कार्यवाही  की  गई  थी  ताकि  इनकी

 आपूर्ति  शीघ्र  हो  सके  ।
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 . हा

 दिल्लो  टेलोफोन  विभाग  को  प्रावास  का  स्थानान्तरण

 8099.  श्री  राम  टहल  ।

 श्री  सुखदेव  पासवान  :  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  लाल  बाब  राय  :  |

 क्‍या  दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  अपने  पूल  के  आवासों  का  स्थामान्तरण  अन्य  पूलों  में

 करने  की  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  करता  है

 दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  में  कार्यरत  कितने  अधिकारियों  को आवास  आबंटित  किये

 गये  हैं  ,
 ये  आवास  किन  पूलों  के  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दिल्‍ली  टेलीफ़ोन  विभाग  द्वारा  अन्य  विभागों  से  कितने  आवासों  का  आदान -  प्रदान

 किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पी०  वी०  रंगय्या  :

 टिल्ली  टेलीफ़ोन्स  पूल  से  अन्य  पूलोंको  आवास  स्थानातरण  फिए  जा  सकते

 ढिल्ली  टेलीफ़ोन्स  में  230  अधिकारियों  को  आवास  आबंटित  किए  गए

 230  क्वार्टरों  में  से  224  कर्वाटर  दिल्‍ली  टेलीफ़ोन  पूल  और  6  क्वार्टर  सामान्य

 पूल  के  हैं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]
 लक्षद्वीप  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार

 8100.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  लक्षद्वीप  में  टेलीफोन

 एक्सचेंजों का  विस्त।र  करने  का  है

 यदि  हां
 ,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रत्येक  द्वीप  को  इस  काये  के  लिए  1992-93  के  दौरान  कितनी  राशिआबंट्रित
 की  गई  है  !

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  बो०  रंगम्या  :

 जी
 1992-93,  दौरान  अमीनी  कलपेनी  किल्टन

 और  कावारती  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  प्रत्येक  में  128  पोर्ट  की  अतिरिंक्त  यूनिटों
 की  संस्थापना  करते  विस्तार  करने  की  योजना  बनाई

 134
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 वनिय  दयथयय  पा  प/भ।झ  पेय  -  पे  पथ  यू  जय  जन

 इम  एक्सचेंजों  का  और  अगाती  तथा  अंदरोध  स्थित  अन्य  एक्सचेंजों  का  और  अधिक

 विस्तार  मांव  दर्ज  होने  और  संस।धन  उपलब्ध  होने  पर  निर्मेर  |  ग्रानीण  और  जनजातीय  क्षेत्र

 और  छोटी  टेलीफ़ोन  प्रणालियों  में  मांग  करने  पर  वास्तविक  रूप  से  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने

 के  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  मसौदा  उद्देश्य  के  अनुरूप  विस्तार  करने  की  योजना  बनाई  जायेगी  ।

 महू  अनुमान  है  कि  1992-93  में  इन  एक्सचेंजों  के  विस्तार  के  लिए  करीब
 77  लाख  रुपये  कौ  घनराशि  की  अवश्यकता  होगी  ।  वास्तविक  आवंटन  को  अभी  तक
 मंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 तमिल  भाषा  के  धारावाहिकों  शौर  फिल्‍मों  का  दूरदर्शन  पर  प्रसारण

 8011.  थी  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :

 क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  से  वर्ष  1992  में  अब  तक  तमिल  भाषा  के  कूल  कितने  घारावाहिकों
 प्रौर  फिल्‍मों  का  प्रसारण  किया  गया

 क्‍या  दूरदशेन  द्वारा  तमिल  फ़िल्मों  और  घारावाहिकों  को  वह  महृत्व  नहीं  दिया

 थाता  जिसमें  वे  हकदार  हैं  ;  और

 सरकार  ने  दूरदशंन  पर  और  तमिल  फ़िल्मों  और  धारावाहिकों  के  प्रसारण  के  लिए
 क्यो  कदम  उठाये  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  प्रादेशिक  भाषाओं  की  फ़ीचर  फिल्में  ही  प्रसारित  की  जाती हैं  ।

 इस  वर्ष  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  अब  तक  दो  तमिल  फीचर  फिल्में  प्रसारित  की  मई  हूँ  ।

 जी  नहों  ।

 दुरदशन  के  भिन्‍न-चेनलों  पर  प्रसारित  होने  वाली  तमिल  फिल्‍मों  और  धारावाहिकों
 की  संख्या  पर्याप्त  समझी  जाती  है  |,

 खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  हेतु
 नई

 सुविधाएं

 8102.  श्रो  जगमोत  सिह  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्यासरकार ने  देश  में  नए  खाद्य  प्रसंस्करण  स्थापित  करने  को  बढ़ावा देने  हेतु

 कुछ  नई  सुविधाएं  प्रदान,करने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  आठवीं  पंचवीय  योजना  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ?
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  गिरिधर  :
 औझौर  में  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  और  पेय  अल्कोहल  को  की  स्थापना  के  लिए  किसी

 गिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  बशर्ते  वह  स्थान  संबंधी  शर्तों  को  पूरा  करते  हों  और|या
 तैयार  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  वस्तुएं  लघु  सेक्टर|सरकारी  सेक्टर  के  लिए  आरक्षित  न  की  गई

 औद्योगिक  अनुमोदन  सचिठालय  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट  संख्या  सूची में रखा  में  ज॑सा  कि
 उल्लेख  किया  गया  है  दुग्ध  माल्ट  युक्त  आहारों  और  आटा  आदि  को  छोड़कर  सभी  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  की  सूची  में  रखा  गया  है
 और  वह  विदेशी  प्रौद्योगिकी  करार  के  स्वतः  अनुमोदन  और  निर्धारित  विदेशी  इक्विटी  अनुमोदन
 की  स्वीकृति  पाने  के  योग्य  हैं  ।  अनिवासी  भारतीयों  और  ओवरसीज  कारपोरेट  निकायों  को

 दौरान  तक  विदेशी  इक्विटी  सहयोग  की  स्वीकृति  है  ।

 यद्यपि  आठवीं  योजना  के  लिए  कोर्ट  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  परन्तु
 यह  आशा  की  जाती  है  कि  उद्योग  और  व्यापार  तथा  वित्तीय  नीतियों  को  उदार  बनाने  से  योजना  के

 दौरान  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उद्योगों  में  तेजी  आएगी  ।

 कोका  कोला  द्वारा  उत्पादन

 श्री  एम०  रसन्‍ना  राय  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्‍या  कोका  कोला  कम्पनी  को  देश  में  उत्पादन  शुरू  करने  की  अनुमति  प्रदान  कर

 दी  गई

 उक्त  कम्पनी  द्वारा  पहले  अपना  कारोबार  बंद  कर  देश  छोड़कर  चले  जाने  के  क्‍या

 कारण  ओर

 सरकार  ने  देश  में  लघु  शीतलपेय  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर

 )  प्रसंस्कृत  एक्सटडेड  नाश्ता  प्रसंस्कृत  जल्दी  खराब  न  होने  वाले

 चिप्स  और  गैर-एल्कोहालिक  बेससुगन्ध  को  तैयार  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  के  एक  पिछड़े
 जिले  में  फूड्स  प्रा०  लि०ਂ  नामक  एक  नई  कंपनी  द्वारा  एक  यूनिट  की  स्थापना के  लिए

 60%  अनिवासी  भारतीय  इक्तव्रिटी  शेयर  वाली  हांगकांग  स्थित  एम०  आर>०  पी०  कं०

 लि०  और  40%  इक्विटी  वाली  अमरीकी  कोका  कोला  कम्पनी  की  धूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक
 कम्पनी  कोका  कोला  साऊथ

 एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेन्सी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है ।
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 कंपनी  ने  पहले  अपना  कारोबार  बंद  कर  दिया  था  और  देश  छोड़  दिया  था  क्‍योंकि
 सरकार  द्वारा  रखी  गई  शर्तें  उन्हें  स्वीकार्य  नहीं  थीं  ।

 मृद  पेय  उद्योग  लाइसेंसमुक्त  है  और  अधिक क्षमता  बढ़ाने  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 लघु  और  ग्रामीण  उद्योमों  को  बढ़ावा  देने  और  उन्हें  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार  ने  भी

 6  1991  को  नीति  उपायों  की  घोषणा  की  है  ।

 स्राकाशवाणी  से  तुलु  भाषा  में  समाचार

 8104.  श्री  वो०  घनंजय  कुमार  :

 क्या  खजना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आकाशवाणी  मंगलोर  से  तुलु  भाषा  में  समाचारों  का  प्रसारण  करने  के  लिए  उठाए

 गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तुलु  भाषा  में  समाचारों  का  प्रसारण  कब  से  शुरू  किय  जाने  की  संभावना

 सूचना  झोर  प्रस,रण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :

 से  हाल  मंगलौर  से  तूलू  भाषा  में  समाचार  बुलेटिन  आरम्भ
 करने  के  लिए  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  प्रकार  का  बुलेटिन  आरम्भ  करने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  सम्प्रेषण  की  दृष्टि  से  इसके  लिए  अनिवायंता  प्रतीत  नहीं
 होती  और  बंगलौर  से  कन्‍नड़  के  प्रादेशिक  समाचार  बलेटिनों  में  कर्नाटक  के  सभी  हिस्से  कबर

 हो  जाते  हैं  ।

 भारत  पयंटन  विकापत  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतसमान  के  संबंध  में
 मिआ  श्रायोग

 8105.  प्रो०  झ्शोक  अ्रानंद  राव  देशमुख  :

 क्‍या  मागर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  परयंटन  विकास  निगम  के  कमंचारियों  और  अधिकारियों  को  मिश्रा

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और

 सरकार  का  मिश्रा  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागूकरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने
 का  विचार  है

 !

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  लिधिया  )  :

 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  जिन  कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों  के

 वेतनमान  केन्द्रीय  महंगाई  भत्ता  पैटने  पर  आधारित  हैं  और  जिनकी  नियुक्ति  निगम  में  दिनांक
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 न्‍अनन्‍मनननननन-मझनननननान

 27  1992

 1-1-1989  से  पहले  हुई  उनके  वेतन
 मान  उच्चाधिकार-म्राप्त

 समिति  की

 सिफारिशों  के  अनुसार  1-1-1986  से  संशोधित  करदिए  गए  हैं  ।

 भारत  पयेटन  विकास  निगम  में  दिनांक  1-1-1989  को  या  उसके  पश्चात  नियुक्त  किए

 गए  कमंचारियों  और  को  औद्योगिक  महंगाई  भक्त  और

 सम्बद्ध  संशोधित  वेतनमान  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 कलकता  तथा  धुंवनेश्वर  से  राऊरकेला  के  लिए  देनिक  उड़ान  :

 8106.  कुमारी  फ्रिड  तोपनों  :

 क्या  नागर  विमानन  झौर  पर्षटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  तथा  भुवनेश्वर  से  राऊरकेला  के  लिए  दैनिक  उड़ान  को  पुनः  आरंभ

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  कब  तक  आरंभ  कर  दिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पथंटन  मंत्री  माधवराव  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वायुदृत  को  पूरे  देश  में  अपने  नेटवर्क

 में  भारी  कटोती  करने  के  लिए  विवश  होना  पड़ा  मौजूदा  स्थिति  में  राऊरकेला  के  लिए  पुम:ः
 सेवा  शुरू  करना  संभव  नहीं

 राज्यों  के  टेलोफोन  बिल

 8107.  भोमती  महेख  कुमारी  :

 प्रो०  रोता  वर्मा  :

 शो  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  आं७  उत्तर  बिहार  ओर  मध्य

 प्रदेश  में  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  बिलों  में  अनुचित  वंद्धि  के  संबंध  में  अब  तक  प्राप्त  की

 शिकायतों  की  संख्या  क्‍या

 इस  संबंध  में  इनमें
 से

 प्रत्येक  राज्य  में  दोषी  पाए गए  अधिक्रारियों  की  संख्या  क्‍या

 और

 भविष्य  में  ऐस ेकदाचार  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाय  ग्रये  हैं  ?

 138



 7  1914  लिखित  उत्तर

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगय्वा  :

 से

 संबंधित  फील्ड  यूनिटों  से  जानकारी  मांगी  गई  है  और  यथाशीघ्र इसे  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  जाएगा  ।

 कलकसा  टेलोफोन  के  पझ्ंत्गंत  टेलोफ़ोन  सुविधाएं

 8108.  श्री  रूफयक्‍तद  पाल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  टेलीफोन  के  हावड़ा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  टेलीफोन

 सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पी०  वी०  रंगय्या  :  जी  ।

 1992-93  में  हावड़ा  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  मियाद  समाप्त  और  घिसे  पिटे

 एक्सचेंजों  को  बदलकर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  हैं  :--

 --  चिन्सुरा  66  और  69)

 —  स्रिबेणी

 --  और

 —  उलबेरिया

 मान  फ़रड  इंडस्ट्रीज  सिसिटेड  द्वारा  विभिन्त  वस्तुप्रों  का  उत्पादन

 8109.  श्री  राजवबीर  सह  :

 डा०  लाल  बहावूर  राबल  :

 थी  पी०  सी०  थामस  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 1989-90  तथा  1990-91  के  दोरान  मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  लिसिटेड  की

 विभिन्‍न  इकाईयों  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  कितना-कितना  उत्दादन  किया

 इसकी  आय  और  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 5

 ow
 ।

 क्‍या  उक्त  उद्योग  फिलहाल  घाटे  में  चल  रहे  है  और  यदि  तो इसके  क्या  कारण

 और

 इसकी  वर्तमान  इकाईयां  कहां-कहां  स्थित  है  और  पभ्रत्येक  एकक  के  भाटे  को

 पूरा  करने  तथा  उसकी  उत्पादन  क्षमता में  वृद्धि  करने  के
 लिए  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :

 भ्रावश्यक  सूचना  संलग्न  विवरण  मेंदी  गई

 वर्ष  1939-90  और  1990-91  के  दौरान  आय  और  व्यय  के  ब्यौरे  इस  प्रफार

 में  )

 1989-90  1990-91

 (i)  आय  52,79,56,622.  00  57,75,04,  484.  00

 (४)  व्यय  52,40,68,417.  00  59,18,87,037.  00

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  कुछ  यूनिटों  को  घाटा  हुआ है  जबकि

 कुछ  यूनिटों  ने  मुनाफा  कमाया  है  कुछ  यूनिटों  को  घाटा  होने  के  अनेक  कारण  हैं  जैसे  निवेश

 की  लागत  में  असंगठित  सेक्टर  की  बढ़ी  हुई  प्रतियोगिताप्रों  के  कारण  बिक्री  में
 वेतन  बिलों  में  वृद्धि

 विद्यमान  यूनिटों  के  स्थान  इस  प्रकार  हैं  :-+-

 फरोद/बद,  उज्जेन  और  भागलपुर  ।

 निवेश  लागत  को  फम  से  कम  परिचालन  कार्यकुशलता  बढ़ाफर  झौर  यूनिटों  के

 पुनर्गंठन|स्थान  बदलकर  बिक्री  बढ़ाने  के  विभिन्‍न  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  1089-90  झ्लोर  1990-91  के  दौरान  मार्डन  फूड  इस्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 का  यूनिटवार  उत्पादन

 यूनिट  का  नाम  उत्पादन

 1989-90  1990-91  यूनिट

 2  4

 1  बेकरी  यूनिट  1855.63  1982.  54  आंकड़े  लाख

 2.  एक्सट्र्डिड  खाद्य  जयपुर  1143.  .  575  979.  08  मानक  डबल

 मी०  टन  रोटी  में
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 9  3  4

 3.  पेय  फरीदाबाद

 (i)  पेय  सांद्रण  3737.  00  2915.00  यूनिट

 (४)  दूटी  फ्रूटी  10887.  00  न+

 4.  तेल  उज्जन  14734.686  11056.901-  मी०  टन

 5.  फल  रस  दिल्ली

 (i)  बोतलों में  पैक  364959  369522  4.  8  ली  ०  क ेक्रेटों

 की  संख्या

 (1)  खुला  रस  55280  66798  लीटर

 (४४)  200  मि०  ली०  की  थैलियों  15888  11789  संख्या

 में  पक

 6.  फल  प्रसंस्करण  भागलपुर  1606.21  .  कि०  ग्राम  ध्ाा

 7.  रोलर  आटा  फरीदाबाद  4767.  59  2152.  33  मी०  टन

 ग्रनुसूचित  जातियों|प्रनुसृचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  का  ह्रारक्षण

 8110.  ओ  राजेश  कुमार  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  उपक्रमों/बोर्डों  औ्नौर  अन्य  संस्थाओं  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कितने  आरक्षित  पदों  को  अभी  भरा  जाना

 ये  पद  कब  से  रिक्त  शोर

 इन  पदों  को  भरने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  सोहन  :

 से  इस्पात  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण/घीन  सःवंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों में
 अनुसूचित  जाति/|अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आ्रारक्षित  पदों  रिक्तियों  की  स्थिति
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कन्सट्रक्शन  में  अधिशेष  जनशक्ति  को

 देखते  हुए  नाम  मात्न  की  भर्ती  की  जा  रही  है  ।  अन्य  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  में

 संभव  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  शेष  रिक्तियों  को
 भविष्य  में  की  जाने  वाली  भर्तियों  के  दौरान  भरा  जाएगा  ।
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 विषरण

 क्र-सं०  साववंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम  अनुसूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति

 के  लिए  आरक्षित  पदों  की  संख्या

 जिसे  भरा  जाना  है

 अ०  जाति  अ०ज०  जाति

 1.  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  821  578

 2.  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  185  983

 3.  मैटल  स््रैप  ट्रेड  कारपोरेशन  लिमिटेड  3  4

 4.  मेटलर्जिकल  एंड  इंजीनिर्यारिंग  कंसलटंट्स

 लिमिटेड  191  111

 5.  नेशनल  मिनरल  डेबलपमेंट  कारपोरेशन  लि  ०  32  29

 6.  भारत  रिफ्रक्ट्रीज  लिमिटेड  5  4

 7.  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  97

 8.  मैंगनीज  ओर  लिमिटेड  1  —

 9.  स्पंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  2  व

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 8111.  श्रो  म॒त्युंज्य  न/यक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  प्राप्त  करने  श्रेणीवार  कितने  फार्म  पंजीकृत
 और

 इन  व्यक्तियों  को  कनेक्शन|कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगण्या  नायडू  उड़ीसा  में

 1-3-92  को  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  श्रेणीवार  प्रतीक्षा  सूची  तथा  टेलीफोन  कनेक्शन

 के  लिए  सबते  पुरानी  लंबित  पंजीकृत  मांग  की  तारीथ  इस  प्रकार  है  :---

 +  अत +  +ा+  |

 श्रेषी  प्रतीक्षा  सबसे  पुरानी  लंबित

 पंजीकृत  मांग  की

 जे  —  कान  —  को  वनिनशीननीी  करा  तारीख

 भो०्वाई०टी०  20  16-9-1991

 नान-ओ >  वाई ०  टी  >  101  15-5-19 91
 नान-ओ ०  बाई  टौ ०  5939  30-4-1990

 योगे  6060

 बतंमान  प्रतीक्षा  सूची  को  अधिकांशतया  पंचवर्षीय  योजना  अबधि  पूर्वाद्ध  में

 निपटा  दिए  जाने  की  आशा

 142



 7  1914  लिखित  उत्तर

 हरियाणा  श्रौर  गुजरात  में  टेलोफोन  कनेक्शन

 8112.  प्रवतार  लिह  भड़ाना  :

 श्रो  शिवलाल  नागर्जाभाई  बेकारिया  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  हरियाणा  के  फरीदाबाद  जिले

 और  गुजरात  के  राजकोट  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  वालों  की  प्रतीक्षा  सूची  में

 श्रेणीवार  कितने  लोग  हैं

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  और  श्रेणीवार  कितने  कनेक्शन  जारी  किए

 उक्त  प्रतीक्षा  सूची  कब  तक  निपट।न  किए  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  उप  पी०  व०  रंगम्या  से  सूचना
 एकत्न  की  जा  रही  है जिसे सदन  पटल  पर  रख  दिया

 ]
 कर्नाटक  में  टेलीफोन  को  देव  राशि

 8113.  श्रंमतो  चत्द्रप्रा  प्र्स  :  क्‍या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 3  1391  तक  कर्नाटक  में  विभिन्न  प्रयोक्ताओं  पर  कुल  कितनी  देय  राशि

 और  ;

 इस  राशि को  वसूल  करने  के  लिए क्या  कदम  उठाए गए  है ं?

 संचर  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  प०  थी०  रंगय्या  नत्यडू):,(क)  कर्नाटक में

 1991  के  अंत  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  उपभोक्ताओं  द्वारा  कुल  देय  राशि  इस  प्रकार  हैं
 :--

 रकम  रुपयों  में  )

 10)  राज्य  सरक/£  11866

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  2486

 (11)  रक्षा  विभाग  6720

 है  (५४)  निजी  उपभोक्‍ता  160104

 बक।यादेय  राशिकी  वधुली  करने  के  लिए  निम्नलिखित उपाय  किए  गए  हैं
 :--

 (1)  भुगतान  नहों  किए  जाने  पर  बिल  जारी  करने  के  35  दिन  बाद  टेलीफोन  कनेक्शन

 काट  देना

 (2)  बकाया  राशि  को  नियमित  रूप  से  की  जा  रही है ंओर  देम  राशि  का  भुगतान  ७

 महीने  से  अधिक  लंबित  हो  जाने  पर  रकम  की  बसूली  के  लिए  स्थायी  रूप  से  कनेक्शन

 कानूनी  कारंवाई  करने  संबंधी  कार्रवाई  को  जाती  हैं  ।
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 राशि  का  भुगत।न  न  करने  वाले  उपभोक्ताओं  से  भुगतान  प्राप्त  न  होने  पर  उसके

 अन्य  चालू  टेलीफोनों  के  कनेक्शन  काट  देना  ।

 (4)  बकाया  देय  राशि की  वसूली  के  लिए  की  गई  कारंव।ई की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  नियमित

 रूप  से  परिसमापन  बोर्ड  की  बैठक  और  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति की  बैठकें  आयोजित
 की  जाती  हैं

 देश  में  बायो-गत्त  ऊर्जा  की  क्षमता

 8114.  श्री|  गंगाधरा  क्‍या  विद्युत
 और  गंर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  देश  में  वायो-गैस  ऊर्जा  की  अनुमानित  क्षमता  क्या  है  ;

 श्रब  तक  जितने  प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  में  ल।ई  जा  रही  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  कितता  निवेश  किया  गया  है  और  लःभभोगियों  को  कितनी  राज  सहायता
 दी  रही  और

 आनन्‍्न  प्रदेश  के  अतन्तपुर  जिले  में  राष्ट्रीय  बयो-गैस  ऊर्जा  परियोजना  के  अन्तर्गत  कितने

 लोगों  को  शामिल  किया  जा  रहा  है
 ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  कल्पनथ  :
 मर  ०  \ देश  में  अगले  10-15  वर्षों  के  दौरान  लगभग  12.  0  मिलित्रन  पारिवारिक  आकार  के

 बायोगैस  संयंत्र  लगाए  जाने  की  अनुमानित  संभावत  है  ।

 प।रिवारिक  आकार  के  बायोगैस  मंयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  वष  1990-91  तक  उपयोग

 की  गई  लगभग  13  ९  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बायोगैस  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  1981-82  से  1991-92  तक  की

 अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकारों  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  एजेंसियों  लाभार्थियों  को  देने  के  लिए

 केन्द्रीय  आर्थिक  के  रूप  में  427  .  76  कथोड़  रुपये  कुल  लगभग  489.  56  करोड़  रुपये
 की  राशि  मंजूर  की  गई  |  एक  अलग  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 सामुदायिक  और  संस्थागठ  बायोगैस  संयंत्रों

 के  लिए  वर्ष  1982-83  से  1991-92  की  अवधि  के  दौरान  कुल  28.  94  करोड़  रुपये की  राशि

 स्वीकृत  की  गई  ।'

 राष्ट्रीउ  बायोगेस  विक/स  परियोजना  के  अन्तगंत  आन्ध्र  प्रदेश  की  नोडल  एज़ेन्सी
 ने  वे  1992-93  के  दौरान  पुर  जिले  में  लगभग  150  ग्रामीण  परिवारों  को  शामिल  करने  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।

 |.

 बिहार  में  करूर  क्षेत्र  का  विकास

 8115.  कमला  रिअ  मधुफर  :  क्‍या  जल  संप्ाधर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नदी  जल  सिचाई  बिकास  हेतु  बिहार  में  कितने  कमान  क्षेत्र  स्थापित  किए  गए
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 पिछले  तीत  वर्षों के  दौरान  कुल  कितने  क्षेत्र  में  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ;

 सिंचाई  सुविधाओं  के  विस्तार  के  संबंध  में  विभिन्न  विशेषतौर  पर  उत्तरी  बिहार  में
 किन-किन  समस्याओं  का  सामता  करता  पड़ा  और

 र  द्वारा  इस  संबंध्र  में  कया  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  )  चन्दन.तथा  उत्तरी

 कोइल  परियोजनाओं  के  कमानों  के  विकास  के  लिए  चार  कमान  क्षेत्र  विकास  अभिकरण  स्थापित  किए
 गए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वहद|मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  मध्यम  से

 सूजित  और  उपयोग  की  गयी  संबंधी  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
 व्गक

 उत्तरी  बिहार  के  क्षेत्रों  में  महसूस  की  गई  मुख्य  समस्याएं  जल  निकास  तथा  जल
 जमाव  की  कोसी  कमान  में  अत्यधिक  गाद  जमा  होने  से  ये  समस्याएं  और  बढ़ी  हैं  ।  कुछ  भागों  में  अनिय*
 मित  मानसून  तथा  सूद्धे  की  स्थितियां  सामान्य  विशेषताएं  हैं  जो  सिंचाई  के  विस्त।र  के  मार्ग  में  रुकावट
 उत्पन्न  करती  हैं  ।

 चत्रीय  जल  आपूर्ति  तथा  किसानों  की  भागीद।री  सहित  जल  प्रबन्ध  पद्धतियों
 में  सुधार  करने  पर  बल  दिया  गया  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तमंत  फील्ड  चेनलों  और  फील्ड

 नालियों  के  भूमि  व।राबन्दी  के  क्रिपान्वप्रन  जैसे  आन  फार्म  विकास  कार्यों  के  निष्पादन
 के  लिए  कार्यक्रम

 में
 शामिल  की  गयी  चुनिन्‍्दा  परियोजनाओं  हेतु  सहायता  भी  उपलब्ध  की  जाती  ताकि

 सम्मान  तया  समय  पर  जल  अतकली  परीक्षण  और  किसान  संघों  को  संगठित  करने

 लिए  राजसहायता  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  बहद/मध्यक्ष  तथा  लघ  सिचाई  परियोहुनाओं
 में  सज्ति  और  उपयोब  की  गई  क्षमता

 हेक्टेयर

 वर्ष  वृहद/मध्यम  परियोजना
 .

 लघु  सिंचाई

 सुजित  उपयोग  की  सुजित  उपयोग  की
 ा  *

 क्षमता
 गयी  क्षमता  क्षमता  गयी  क्षमता

 1989-90  3066  2525
 4428

 4428  3991

 1990-91  3097  2590  4608.  |  4169

 )  ह
 1991-92  3137  2640  4770  4329
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 अध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  प्रणाली  का  विकास  ॥

 8116.  भी  सुरजभान  सोलंकी  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बत।ने की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  टलीफोन  प्रणाली  के  विकास  हेत  योजना  को  अंत्तिम  रूप

 दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  निकट  भविष्य  में  कितनी  अतिरिक्त

 लाइनें  देने  का  विचार  और  कितने  एक्सचेंज  स्थापित  किए

 संचार  मंत्रालय  में  उप  पो०  वी०  रंगय्या  :  और
 आठवीं  योजना  को  ग्रभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  विभाग  की  आठवीं  पंचवर्षाय

 योजना  (1992--97)  के  मसौदे  में  मध्य  प्रदेश  टेलीफोन  प्रणाली  में  लगभग  4  लाख
 स्विचिंग  क्षमता  जोड़  कर  मध्य  प्रदेश  में  आठवीं  योजना  के  दौरान  लगभग  3  लाख  नए  टेली  कोन
 कनेक्शन  प्रदान  करना  शामिल  इसमें  1-4-95  तक  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन
 सविधा  प्रदान  करना  भी  शामिल >

 माही  बजाज  सागर  परियोजना

 $117.  श्री  भ्ररकिन्द  नेताम  :

 श्रोमतो  सुमित्रा  «<

 क्प्रा  जल  संतःधन  मंत्री  यह  बत/ने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार
 बांसवाड़ां  के  निकट  माही  बजाज  सागर  परियोजना  के

 द्वारों  पर  0.  75  फ्लैप  बना  रही  है  जिससे  मध्य  प्रदेश में  सी  हेक्टेयर  प्रतिस्क्‍ति  भूमि  पर  प्रभाव

 यदि  तो  तत्संम्बधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 कया  राजस्थान  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  पूर्वानुमति  ले  ली  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कारव,ई  की  है
 !

 जल  संसाधन  विद्याजरण  :  झोर  राजस्थान  सश्कार

 ने  माही  बज.ज  स,गर  पश्योजना  के  द्वारों  में  0.75  ऊंचा  फ्लैप  उपलब्ध  करा  है  जिससे

 मध्य  प्रदेश  में  लगभग  68  हेक्टेयर  अतिशिक्‍त  भूमि  के  प्रभावित  होने  की  संभावना है

 राजस्थान  सरकार  ने  सम्पूर्ण  जलाशय  स्तर  को  ऊंचा  करने  के  लिए  भध्य  प्रदेश

 सरकार की  सहमति  मांगी  है  लेकिन  चूकि  यह  सहमति  नहीं  दी  गई  है  इसलिए  राजस्थान  सश्कार  ने

 अतिरिक्‍त  ऊंच।ई  तक  जल/शय  को  नहीं  भरने  का  निर्णय  किया
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 तत्कालीन  केन्द्रीय  मंत्री  द्वारा  नई  दिल्ली  में  6-2-1991  को

 मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  के  सिंचाई/जल  संसाधन  मंत्रियों  की  एक  बैठक  अशयोजित  की

 गयी  थी  ।  सर्वप्रथम  संबंधित  राज्यों  के  स.थ  व्यक्तिगत  रूप  से  विच।र-विमर्श  करने  के  केन्द्रीय

 जल  संसंघन  मंत्री  के  सुझावों  पर  बठक  में  सहमति  व्यक्त  की  इसके  बाद  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  सूचित  किया  कि  मध्य  प्रदेश  के  मंत्री  प्रथमतः  शाजस्थान  में  अपने

 प्रतिस्थानी  के  साथ  इस  मुद्द  पर  विचार  विमर्श-करना  च

 अथरिया  प्रतिवेदन  का  कार्यान्वयन

 8118.  ओऔओ  पी०  जी०  नारायनः  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  अथप्या  पैनल  प्रतिवेदन  को  लागू  करन  ओर  दूरसंचार  विभाग  के  स्थान

 पर  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निगमों  को  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  पर  फितना  खर्च  अ.ने  की  संभावना

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  अब  तक  परिवतंनीय  ऋण  पत्रों  को  जारी

 करने  में  सफल  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पो०  बी०  रंगय्या  :  द्रसंचार  विभाग  के

 पुनर्गंडन  पर  अल्रेय  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विच।राधीन  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है
 कि  दूरसंच।र  विभाग  को  साबंजनिक  निगमों  में  पुन्गंठित  किया  अर्थात्‌  नियंत्रक  कंपनीं

 के  रूप  में  भारतीय  दूरसंच।र  प्रचालन  निगम  4  जिनके  मुख्यालय
 कलकत्ता  और  मद्राप्त  में  हो  तथा  एक  लंब्री  दूरी  का  निगम  जिंतका  मुख्यालय  हैदर:बाद  में  हो  ।

 उपर्यक्त  के  मदनज  प्रश्त  नहीं

 जी  एम०  द्वारा  परिवर्ततीय  डिबेंचर  ज!री  करने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्त।व  नहीं

 उपर्यक्तर  के  मददनजर  प्रश्न  नही  उठता

 ]
 भौर  एककों  को  बन्द  किया  जाना

 8119.  अं  ब्लन्मियानन्द  स्वामो

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्य्र  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  श्रीर  “क्रास-व/र”  एक्सचेंजों  का  निर्माण

 करने  वाली  फंक्टरियों  को  बन्द  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  उप
 मत्नो  पी०  वी०  रंगयया  नायड ू)

 जी  नही  ।

 प्रश्न  नहीं
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 दिल्‍ली  के  साथ  एस०  टो०  डी०  सम्पर्क

 8120.  श्रो  लूर्थ  नारायण  यादव  :

 क्या  संचार  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  तक  सुविधा  के  द्वारा  दिल्‍ली  के  स/थ  जोड़े

 गए  नगरों  की  संख्या है  ,
 क्‍या  सरहार  Tio  टी  डी०  सुविधा  द्वारा  कुछ  और  अ्रधिक  शहरों  को  दिल्ली  के

 साथ  जोड़ने  फा  त्रिचार  रखती  है

 यदि  तो  अशगमी  वर्षों
 के  टी०  डी०  द्वारा  दिल्ली  के  स,थ

 जोड़े  जने  वाले  शहरों  के  नम  क्‍या  और

 इस  पर  अने  व.ली  अनुभ/नित  ल,गत  कितनी  है
 ?।

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पो०  बो०  रंगय्या  न/यडू)  :  31-1-91  तक
 946  शहरों/फस्बों  को  दिल्‍ली  के  स.थ  एस  »  टी  डी  सुविधा  से  जो  जोड़  दिया  गया  1-2-91
 से  31-3-92  के  दौरन  406  शहरों  को  एस»  डी०  के  जरिए  दिल्ली  से  जोड़  दिया
 गया

 और  जी  हां  ।  निम्तलिखित  प्रक्रिया  के  अनुसार  1-4-93  से  31-3-93
 तक  लगभग  600  अतिरिक्‍त्र  शहरों/फस्बों  को  एसं  :

 से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  :

 (0)  जि  मख्य/लय  ।

 तडुसील|विफास  खंड  मुख्य/लयों  के  समतुल्य  उपमंडल  मुख्यालय  ।

 (iii)  1-4-90  की  स्थिति  के  अतुव/र  500  लाइनों  और  अधिक  क्षमता  के  टेलीफोन

 एक्सच ज  ।

 (४)  परयंटन  औद्योगिक  विकास  तीर्थ

 (५)  अन्य  स्वचालित  जितका  परिय/त  के  अधधार  पर  औचित्य  बनता  हो  और
 जो  व्यावहाये  उन  कस्बों|शहरों  का  अभी  पता  नहीं  लगाया  गया  है  जिन्हें  1992-93  के

 दौरान  टी०  सेवा  से  जोडा  जाना  *

 किसी  शहर  को  एस  ०  डी०  से  जोड़ने  पर  होने  बाले  व्यय  को  अलग  से  आंकलित

 नहीं  किया  जता  यह  ट्रंक  स्वचालित  एक्सचेंज  चालू  करने/बदलने  के  एक  भाग  के  रूप  में

 किया  जता

 नथे  डाकघर  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मानदंड

 8121,  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक

 क्या  संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  सरक.र  का  विच/(र  नये  ड,कघर  खोलने  सम्बन्धी  निर्धारित  मानदंडों  में  कोई

 संशोधन  करने  का  है  ;
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  खीरी  और  हरदोई  जिले  में  स्थिद  इन  डःफघरों का  क्या

 है  जिसका  अधिकार  क्षेत्र  च/र  फिलोमीटर  या  इससे  अधिक हूँ  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप
 .

 मंत्री  पो०  वी०  रंगय्या  और  नये  श/खा
 डाकघर  खोलने  के  मानदंड  दिनांक  1-4-91  से  संशोधित  किए  गए  हैँ  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 विभागीय  उप  डाऊघर  खोलने  के  मानदंड  संशोधित  करने  कफ  प्रस्ताव  हूँ  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  खोरी  और  हरदोई  जिलों  में  स्थित  ऐसे  डाकघरों
 के  विवरण  निम्नलिखित  हूँ  :-

 लबीमपुर-खीरी  हरदोई

 प्रधान  डाकघर  1
 कर

 कप
 रा

 विभागीय  उप  ड,कघर  30  35

 अतिरिक्त  विभागीय  उप  ड,कघर  5  5

 अतिरिक्त  विभागीय  श,खा  ड,कघर  275
 हि  विनय  या

 पु
 faa धाराबाहिरों हेतु समिति

 ओ  सरकार  डी/एस>  पास  ई०>डी०  औरे  ई०  ओ*  का  अर्थ  क्रमश
 हेड  पोस्ट  आफित्र  डिप  टेमेंटल  सब  पोस्ट  आफिस  उप  ड  कघर  )
 एक्सट्रा  डिप्रार्टमेंटल सब

 पोस्ट  आफिस  विभार्गय  उप  और  डिप  टंमेंटल
 ब्रांच  पोस्ट  आफिप  विभागीय  श.खा

 प्रायोजित  धारावाहिकों  हेतु  समित्ति

 हरि  केयज  प्रतद  :

 क्या  सूचना  और  प्रत्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के
 पास  प्रायोजित  धारावाहिकों  हेतु  समिति  गठित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और  ॥
 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  दिशा  भ॑  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 है  ।

 सूचना  और  प्रतारण  मंत्रालय  में  उप  :  और
 गठित  की  दूरदर्शन  की  स्कीमਂ  के  अंतर्गत  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के

 प्रसारण  के  लिये  बाहरी  निर्माताओं  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  विचार

 उनकी जांच करने तथा उनका अनमोदन करने के लिये निर्वारित मार्गंदर्शी सिद्धान्तों के अधीन चयन समितियां में गठित को गयी इस समिति में दूरदर्शन के उप महानिदेशक तथा सरकारी सदस्य शामिल हैं ।
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 [  प्रनुबाद ]

 बिजलो  क्षेत्रे  में  निवेश

 8123.  श्रो  हरि  किशोर  लिह  :

 क्या  बिद्युत  और  गेर-प  रम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बिजली  क्षेत्र  में  किए  गए  पूंजी  निवेश  पर  हर  हालत  में

 सोलह  प्रतिशत  की  दर  पर  लाभांश  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :

 और  संशोधित  विद्युत  1948  के  प्रावधानों  के  अन्तर्ग

 अधिष्डांपित  विद्युत  उत्पदन  कम्पनियों  के  केन्द्रों  द्वारा  विद्युत  की  बिक्री  के  लिए  टैरिफ  के

 निर्धा रण  के  सन्दर्भ  में  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  लाभांश  का  परिकलन  किया  वार्षिक  निश्चित

 प्रभारों  का  एक  हिस्सा  होगा

 संथाल  परगना  झ्ो  र  छोटा  नागपुर  में  फल  झ्रौर  प्रसंस्करण  उद्योग

 8124.  शभ्रो  साइमन  मरान्‍्डी
 ॥॒

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्या  बिहार  के  संथाल  परगना  और  छोटा  नागपुर  में  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण

 उद्योगों  को  सयापित  किये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 खाद्य  प्रतं॑स्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्र  गिरिधर  :

 आर  यद्यपि  सरकार  स्त्रयं  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  करती

 परन्तु  ऐसे  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  सरकारी  सेक्टरसंयुक्त  सेक्टर  सहकारी  सेक्टर

 संगठनों  आदि  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय
 ने  अनेक  योजना  स्करीमें  तेथयार  की  हैं  ।  बिहार  राज्य  जन-जातीय  सहकारी  विकास  निगम  को

 रांचो  जिले  के  छोटा  नागपुर  में  खम्बी  उत्पादन  प्रयोगशाला  और  कवक  सब्ट्रेट  पॉलीपैक  उत्पादन

 केन्द्र  की  स्वापना  के  लिए  4.  65  लाख  रुपये  की  अनुदान  सहायता  स्वीकृत  की  गई  छोटा

 नागपुर  के  जन-जातीय  क्षेत्रों  में  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  के  लिए  बंनियादी  सुविधाओं
 के  विकास  हेतु  वितीय  सहायता  की  स्वीकृति  के  लिए  बिहार  सरकार  के  माध्यम  से  जन-जातीय

 हारिता  विकास  निगम  से  एक  दूसरा  प्राथमिक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  बिहार  सरकार  ने

 उपयुक्त  के  जिए  विस्तृत  प्रस्ताव  नहीं  भेजा
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 8125.  श्री  बारे  लाल  जाटवब  :

 क्या  जल  संत्ताधन  मंत्री  28  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1317  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नमंदा  नदी  में  बह  रहे  पानी  की  मात्रा  का  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई
 अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विज्ञाचरण  :

 और  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  किए  जा  रहे  अध्ययन  अभी  तक  पूरे  नहीं

 हुए  हैं  ।

 कहलगांव  ताप  विद्युत  संयंत्र

 8126.  श्रो  ब्रम्हानन्द  संड्ल  :

 क्या  विद्यता  झौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कहलगांव  ताप  विद्युत  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाना  चाहिये
 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इसकी  कल  कितनी  लागत

 इससे  कितने  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  और

 कहलगांव  ताप  बिजली  घर  से  बिजली  की  सप्लाई  से  बिहार  के  किन-किन  स्थानों

 को  लाभ  होगा  ?

 विद्युत  और  गर-प  रम्प्रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  :

 मूल  समयसूची  के  अनुसार  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  को  1993  तक

 पूरा  किया  जाना  यह  1987  संयंत्र  ठेके  के  लिए  मैसर्स  टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट

 यू०  एस०  एस  ०आर०  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  से  पहले  यूनिट  को  48  महीने
 में  तथा  अनुवर्ती  प्रत्येक  यूनिट  को  तत्पश्चात्‌  छः-छः  महीने  के  अन्तसंल  से

 चालू  किए  जाने

 के  कार्यक्रम  पर  आधारित  था  ।

 परियोजना  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  निम्नवत्‌  हैं  :--

 1.  तत्कालीन  यू०  एस०  एस०  आर०  से  सप्लाई  में  विलम्ब

 2.  क्रमिक  रूप  से  सप्लाई  प्राप्त  न  होना  ।

 3.  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  समस्याएं  ।

 1991  की  तीसरी  तिमाही  के  मूल्य  स्तर  के  अधार  पर  परियोजना  के  विद्युत  संयंत्र

 और  सुविधाओं  की  अनुमानित  लागत  1715.  89  करोड़  रुपये
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 परियोजना  की  अधिष्ठापित  क्षमता  840  मेगावाट  होगी  ।

 (४)  इस  परियोजना  में  से  बिहार  को  285  मेगावाट  विद्युत  आबंटित  की  गई

 बिहार  में  विशिष्ट  क्षेत्रों  अथवा  विशिष्ट  उपभोक्ताओं  के  लिए  आगे  विद्युत  आबंटन  किए  जाने  के

 बारे  में  निर्णय  राज्य  बिजली  बोड  द्वारा  लिया  जाता

 क्रोमाइट  को  खानों  को  पट्ट  पर  देना

 8127.  »औी  शओोबल्लव  पाणिग्रहो  :  क्‍या  खान  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कंफ्ती  को  पटूटे  पर  दिया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  यह  पट्टा  किस  आधार  और  किन  शर्तों

 पर  दिया  गया

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निधारित  दिशानिर्देशों

 का  पालन  फिया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :

 से  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  किसी  विदेशी  कंपनी  को  कोई  ओमाइट  खान  पटटे
 पर  नहीं  दी  गई  तथापि  क्रोमाइट  खनिज  के  लिए  निम्नलिखित  भारतीय  कंपनियों  की  खनन

 पट्‌ठे  दिए  गए  हैं  :--

 मैसर्स  टाटा  आयरन  एवं  स्टील  कंपनी  भारतीय  476  हेक्टेयर

 मैसस  फेरो-एलाय  कार्पोरेशन  लि०  373.  476  हेक्टेयर
 (  एफ०  ए०  सी०  ओ०  आर०  )

 मैसर्स  मिश्रीलाल  माइंस  लि०  259.  000  हेक्टेयर

 मैसर्स  इंडियन  मेटल्स  एड  फेरो-एलाय  67.  088  हेक्टेयर
 लि०  एम०  एफ०  ए०  )

 (४)  मैससं  बी०  सी०  मोहन्ती  एंड  सन्‍्स  लि०  088  24  हेक्टेयर

 मैससं  उड़ीसा  माइनिग  कार्पोरेशन  लि  5957.  609  हेक्टेयर

 एम०  सी०  एल०  )

 उपर  से
 )  में  उल्लिखित  खनन  पटूटे  या  तो  कोर्ट  के  न्दिश  पर  अथवा

 खान  और  खनिज  और  Tee या  के  अंतर्शत  पुनरीक्षण  प्राधिकारी

 के  मिदेश  पर  दिए  गए  हैं  तथा  एक  पट्टा  इहस्तान्तरण  द्वारा  दिया  गया  ऊपर  में

 fate



 7  1914  लिखित  उसर

 उल्लिखित  पट्टे  राज्य  सरकांर  के  एक  उपक्रम  के  पक्ष  में  हैं  ।  पट्टे  खान  और  खनिज

 लियमन  और  1957  तथा  खनिज  रियायत  1980  के  प्रावधानों

 सिचाई  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश

 8128.  श्री  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  1952  से  1991  तक  सिंचाई  क्षेत्र  तथा  अति  लघु  सिंचाई  क्षेत्र

 में  कुल  कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया

 इन  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  देश  में  कुल  .  कितनी  सिंचाई  क्षमता  का  सृजन
 किया

 इस  प्रकार  सृजित  क्षमता  का  वास्तव  में  सिंचाई  के  लिए  कितना  उफ्योग  किया

 गया  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विधाचरण  :  1951-52  से  1990-91

 तक  की  योजना  अवधि  के  दौरान  सिंचाई  क्षेत्र  में  40664  करोड़  रुफ्ये  व्यय  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ।

 पझोर  यह  सूचना  मिली  है  कि  इस  अवधि  के  दौसन  सृजित  601.  57  लाख

 हेक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  के  अनुमान  के  इसका  515.  65  लाख  हेक्टेयर  उषमोग  किया

 गया  ।

 । |

 बिहार  के  दूरसंचार  विभाग  में  प्रनुसूचित  जातियों  |

 प्रनुसुचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 8129.  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  दूरसंचार  विभाग  में  विभिन्‍न  पदों  पर  पृथक-पृथक  कुल  कितने  कमंचारी

 कार्यरत  हैं  और  इनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  प्रतिशतता  कितनी

 राज्य  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं
 जहां  पर  जिला  प्रबन्धक  और  डी०  ई०  टी०

 के  कार्यालय  कार्यरत  और

 राज्य  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  है  जहां  पर  प्रशिक्षण  स्टोर  डिपों  और

 बर्कशाप  स्थित  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बी०  रंगयया  :
 का

 बिहार  दूरसंचार  सकिल  में  विभिन्‍न  पदों  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  की  संख्या  और

 उनमें  से  जाति|अनु  >  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  संड्या  इस  प्रकार है
 :-+

 अनु०जाति  अनुसूचित
 को  संख्या  जाति  की  संख्या

 समूह  45  6.66  6.60

 समूह  290  6.20  1.37  37

 समूह  है  7412  13.  30  5.  81

 समूह  1969  19.60  60  8.  28

 उन  स्थानों  के  नाम  जहां  जिला  प्रब्ंधकों  और  मंडल  इंजीनियरों  के  कार्यालय

 कार्य  कर  रहे  हैं

 जिला  प्रबंधक  दूरसंचार  द्वारा  नियंत्रित

 (3)  -  रात

 मडल  इंजोनियरों  द्वारा

 हजारी  बाग

 प्रशिक्षण  केन्द्र

 भंडार  डिपो

 केन्द्रीय  दूरसंचार  भंडार  पटना

 वर्कशाप-शून्य

 [  प्नुवाद  |

 दामोदर  घाटों  निंगन  के  बांधों  को  जलाशय  क्षमता  कस  करना

 8130.  थी  चित्त  बस०  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बतामे की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  गत  36  वर्षों  के  दौरान  दामोदर  घाटी  निगम  के  चार  अर्थात

 पंचेट  और  कोनार  के  जलाशयों  की  क्षमता  20  प्रतिशत  कम  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बालपाहरि  सें  एक  नए  बांध  के  निर्माण

 हेतु  निवेदन  किया  जिसका  निर्माण  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वर्ष  1985  में  पंचेट  जलाशय  तथा  वर्ष  1987  में  मंथन  जलाशय  में  किए  गए
 क्षमता  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  पंचेट  और  मैथन  जलाशयों  में  वर्ष  1956  तथा  1955

 में  किए  गए  मूल  सर्वेक्षणों  की  अपेक्षा  11.  8  प्रतिशत  और  15.  9  प्रतिशत  भंडारण

 क्षमता  की  क्षति  हुई  कोनार  और  तिलैथा  जलाशयों  में  कोई  क्षमता  सर्वेक्षण  नहीं  किए
 गए

 बालपाहरि  के  निर्माण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अनुरोध  नहीं  किया

 यद्यपि  दामोदर  घाटी  निगम  का  इस  स्थल  पर  बांध  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  1988  में  तैयार  की  गयी  विस्तृत  व्यवहायंता
 रिपोर्ट  जिसमें  बालपाहरि  पर  बांध  का  निर्माण  करने  की  परिकल्पना  की  गयी  पर पक्षकार

 राज्यों  द्वारा  सहमति  व्यक्ति  नहीं  की  गयी  यह  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा
 जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  क ेअनरूप  भी  नहीं  पायी  गयी  और  इसलिए  यह  परियोजना
 णियों  की  अनु  पालना  के  लिए  1988  में  दामोदर  घाटी  निगम  को  लौटा  दी  गयी

 भ्रानप्र  प्रदेश  में  प्रियदर्शनो  जुराला  परियोजना

 8131.  श्री  जे०  चोकका  राव  :

 क्या  विद्यात  झोर  गेर-परप्म्परागत  उर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कथा  बिजलो  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  दिसम्बर  1991  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण
 के  एक  पर्यवेक्षक  दल  ने  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  के  महबूबनगर  जिले  में  स्थित  प्रियदर्शनी  जुराला
 परियोजना  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उपरोक्त  दल  ने  क्‍या  टिप्पणियां  की  हैं  और  बिजली  उत्पादन

 योजना  को  कब  तक  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?

 विद्यत  भोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 झौर  नहीं  ।  आन्धप्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  जुराला जल  विद्युत
 परियोजना  (221.  4  मे०  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को

 1991  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  !  परियोजना  की  व्यवहायंता  का  निर्धारण  करने  हेतु  तकनीकी

 आश्थिक  मूल्यांकन  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 मह'्राष्ट्र  के  राजापुर  संशरोय  क्षेत्र  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  और

 सार्वजनिक  टेलीफोन  सेवा-केन्द्र

 8132.  श्री  सथोर  सावन्त  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन-एक्सचेंज  और  सार्वजनिक  टेलीफोन-सेवा-केन्द्र  खोलने  के  लिए

 कोई  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और
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 1992  तक  महाराष्ट्र  के  राजापुर  संसदीय  क्षेत्र
 में

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  और
 सावंजनिक  टेलीफोन-सेवा-केन्द्रों  की  संख्या  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पोी०  बो०  रंगयया  :

 जी  हां  ।

 (४)  किसी  विशेष  स्थान  पर  भुगतानशुदा  रजिस्टर्ड  मांग  दस  अथंवां  इससे  अधिक

 हो  जाने  पर  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोला  जाता  है  ।

 (1)  निम्न  प्रकार  के  सामान्य  सावंजनिक  स्थानों  पर  स्थानीय  पी०सी  ०ओ ०  खोले  जान
 के  बारे  में  विशेष  बल  दिया  जाता  है  ।

 —  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी

 --  पुनर्वास  कोलोनियां

 --  सरकारी  कोलोनी

 —  रक्षा  कमंचारियों  के  फैमिली  क्वार्टर

 विद्यार्थी  हास्टल

 बस  स्टैंड

 --  पयंटन  स्थल
 --  यात्री  केन्द्र

 --  हवाई  अड्डा
 —  रेलवे  स्टेशन

 -+  अस्पताल

 शैक्षिक  सावंजनिक  लाइब्रेरी  आदि  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उन्प्र०  में  इलेक्ट्रॉनिक  टलोफोन  एक्सचेंज
 8133.  ओ  राम  मिहोर  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  तथा  सोनभद्र  जिशों  में  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाए

 गए  है
 ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कब  तक  इन  जिलों  में  यह  एक्सचेंज  स्थापित  कर  दिए  जाने  की  संभावना
 _

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पो०  वो०  रंगयया  :

 से

 |

 सोनभद्र  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  पहले  ही  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।  मिर्जापुर

 के  लिए  2000  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  पहले  ही  आवंटित  कर  दिया

 गया  है  और  इसकी  संस्थापना  का  कार्य  1993-94  के  दौरान  पूरां  हो  जानें  की  संभावना  है  ।
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 ]

 नितिन  व  न  न

 महाराष्ट्र  के  प्रामोण  क्षेत्रों  में  टेलोफोन  एक्सचेंज

 8134.  आओ  धर्मेण्णा  मोंडयया  साधुल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  1990-91,  199-92  श्रौर  1992-93  में  महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  लक्ष्य  रखा  गया

 यदि  तो  अब  तक  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की ओर  कितनी  प्रगति  हुई  भोर

 यदि  तो  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  पो०  वो०  रंगयया
 :

 हां  ।

 चालू  किए  गए  ग्रामीण  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धि

 1990-91  102  128

 1991-92  104  110

 1992-93  125  न

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विमानों  में  सुरक्षा  उपकरणों  का  प्रायधान

 8135.  शी  प्रतापराव  बो०  भोंसल  :

 क्या  नागर  जिमानस  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  एयरलाइंस  द्वारा  परिचालित  नों  में  सुरक्षा  में  उपकरणों  की  कमी  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  और  इसके  कारण  क्या

 इस  संदर्भ  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  परिचालित  विमानों  में  भी  आधुनिकतम  सुरक्षा
 उपकरणों  का  अभाव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  कोन  से

 सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्थटन  मंत्रो  माधवराव  :

 से  सभी  एयरलाइनों  के  परिचालन  कर  रहे  विमानों  को  निर्धारित  नागर

 विम/नन  उड़नयोग्यता  अपेक्षाओं  के  अनुसार  विम-न  में  सुरक्षा  उपकरण  ले  जाने  होतें  हैं  ।

 विमान  के  लिए  के  लिये  उड़नयोग्यता  प्रमाण-पत्र  देते  समय  और  उन्हें  उड़ानों  के  लिये  क्लियरेंस

 देते  समय  इसके  अनुपालन  को  सुनिचित  किया  जाता
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 खान  उत्थनन  हेत  दीघंकालोन  योजना

 8136.  भी  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  लघु  खनन  द्वारा  खनिज  उत्खनन  हेतु  दीघंकालीन  योजना  बनाने  का
 विचार  रखती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  बलराम  सिह  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ह्राई०  सो०  ई०  लि०  के  साथ  समझौता

 8137.  »ओी  मुकल  वासनिक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विशेष  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  वाली  लन्दन  स्थित  इन्तोवेटिव

 कम्यूनिकेशन्स  यूरोप  लिमिटेड  कम्पनी  जल्दी  ही
 भारंतीय  बाजार  में  प्रवेश

 करेगी  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आई०  सी०  ई०  ने  देश  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  सरकार  आई०  सी०  ई०  लिमिटेड  के  साथ  कोई  समझौता  करने  का

 विचार  रखती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पी०  वी०  रंगयया  :

 संचार  मंत्नालय  को  इस  कम्पनी  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 से

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठाता  ।

 जी  नहीं

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठाता  ।

 राजघानों  में  बिजलो  उत्पादन  का  लक्ष्य

 8138.  श्री  मुमताज  अंसारो  :  क्‍या  विद्युत  शोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  राजधानी  में  बिजली  की  दरें  बढ़ाकर  23  करोड़

 रुपये  अजित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  फिया
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 क्‍या  सरकार  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकी

 यदि  तो  किन  कारणों

 क्‍या  सरकार  का  पुनः  बिजली  की  दरों  में  संशोधन  फरने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  के  क्‍या  कारण  हैं  और  निर्धारित  करने  की  प्रस्तावित

 दरें  क्‍या  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-प रम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पन/भ  :

 से  डेसू  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  लिए  बजट  अनुमानों  13-91  से

 विद्युत  टैरिफ  में  संशोधन  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  23.  79  करोड़  रुपये  के  अधिशेष  की

 की  गई  थी  ।  निवेशों  की  लागत  में  वृद्धि  उपभोक्ताओं  के  खपत  स्वरूप  में
 परिवतंन  होने  आदि  के  कारण  डेसू  द्वारा  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया  जः

 न

 विद्युत  उत्पादन  हेतु  अपेक्षित  विभिन्‍न  निवेशों  की  ल/गत  में  वृद्धि  ब.हरी  एजेंसी
 से  विद्युत  को  खरीद  किए  जे  एवं  अन्य  खर्चों  के  कःरण  टैरिफ  में  संशोधन  आवश्यक

 हो  है  ।  इस  सम्न्‍्बध  में  स्थिति  की  डेसू  द्वारा  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  के  अनुमोदन  से  दिल्ली  विद्युत  प्रदन  समिति  दिल्ली  में  टैरिफ  नियत  किए
 जाने  के  लिए  सक्षम  है  ।

 [  प्रनुवाद  |
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 प्रमुख  पयंटन  स्थलों  में  कसोनों  खोलना

 8139.  श्री  के०  एच०  मुनिय्ष्पा  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन्न  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  मुद्रा  संकट  से  निपटने  के  लिए देश  में  प्रमुख
 पर्यटन  होटलों  और  बारों  में  कंसीनों  खोलने  भर

 यदि  तो  इस  क.यें  के  लिए  किन--किन  स्थानों  कः
 चयन  गया  है  ?

 सागर  विमानन  और  परवंटन  मंत्रों  माधवराव  :

 इस  विषय  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठाता  ।

 केरल  में  कोट्टायम  स्थित  विलगन  कार्यालय  े
 8140.  श्रो  रमेश  चेन्नितला  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बत/ने  की  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  कोट्ट/यम  में  विलगन  कार्यालय  को  बन्द  करने  का
 निर्णय  किया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 संचार  संत्रालय  मे  उप  खंत्ती  परे०  वी०  रंसयसा  :

 जी  नहीं  ।  कोट्टायम  में  छंटाई  कार्यालय  बन्द  करने का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 ह

 उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जस्तेदार  चादरों  को  सप्लाई

 8141.  थरो  क्ृष्णदत्त  सल्तानपुरो  :

 कदय  इस्पात  मंज्ञी  यह  बल़ाने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चिलिन्न

 राज्मों  के  लिए  जस्वेदार  चादरों  का  कितता-कितना  कोटा  निर्धारित  किया  गया  त्तथा  उन्हें
 वास्तव  में  कितना-कितमा  कोटा  दिया  मया

 इस्पात  संब्रालख  के  राज्य  मंत्री  संतोष  भोहन  :  विभिन्‍न  राज्यों  को

 जस्तेदार  इस्पात  चादरों  की  सप्लाई  के  लिए  कोटा  भिर्धारित  करने  की  कोई  पद्धति  नहीं

 है  और  इसलिए  कोटे  के  माल  की  सप्लाई  किये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 क्षेत्रीय  भाषाई  फिल्‍मों  का  दूरदर्शन  पर  प्रस्तरण

 के०  राम  भूति  टिड्वनास  :

 क्‍या  सूचना  और  प्रपःरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  महीनों  के  द्ैरान  दिल्‍ली  दूरइशंत्र  के  दोनों  चैनलों  पर  प्रसारित  की

 शई  क्षेत्रीय  भाषा  की  फीचर  फिल्मों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  दूरदर्शन  पर  फीचर  फिल्म  प्रसारित  करने  संबंघ

 नियमों  का  अनुपालन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  अवधि  के  दौरान  द्रदर्शन  पर  तमिल  फीचर  फिल्म  प्रसारित  न  करने

 के  क्‍या  कारण  हैं

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :
 सूचना  ।

 .  दूरदर्शन  दिल्ली  से  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  प्रसारित  प्रादेशिक

 भाषाओं/बोलियों  की  फीचर  फिल्मों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हां  ।

 (m)  भौर  मे  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 है
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 चेनल--॥

 व्वि-संध्या  उजड़्या

 लंबड़दारनी  फंजाबी

 ओरे  ओरू  ऋामीतिलेम  क्तम्लि
 .  सुभाष  चंद्र  बंय्ला  -

 जीवन  ज्योत्ति  कलुगु
 .  उरि  घातु  मलयलम
 -  पियाली  फूकन  असमिया
 .  ताना  रिरि  गुजराती
 .  कंलिक्टो  नायक  क्ंग्ला

 .  सूर्या  कम्नड
 -  घासीराम  कोतकाल  मराठीਂ
 .  चेमीन  मलयालम
 .  चीनामुल  बंगाल

 .  लम्जा  परसुराम  मजिपुरी
 .  गोपाहलेही  साटो  उड़िया
 .  सतलुज  दे  कंडे  पंजाबी

 .  ऊनी  पोल  उख्बनਂ  तमिल

 बोलियों  में  फीचर  फिल्में  :--

 ,  यारी  उमरां  दी  १  पंजाबी

 .  बलमा  नादान  भोजपुरी
 संत  सिघाजी  निमाडी

 .  औखा  पंथ  प्यार  जा  सिंधी

 .  साल  सोलहदबां  चढ़ेया  पंजाबी

 «  भोली  थोटा  तुलु

 सुख  दुख  नेपाली
 .  चंदा  को  तके  चकोरी  भोजपुरी

 ;

 रविवार
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 14-  1-9  2

 21-1-9  2

 28-1-9  2

 4-  2-9  2

 11-2-9  2-9  2

 18-2-9  2

 25-2-9  2

 3-3-9  2

 11  0-3-9  2

 17-3-9  2

 24-3-9  2

 31-3-9  2

 7-4-92
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 सत्यजीत  राय  की  फीचर  फिल्‍मों  का  पूर्वावलोकन

 1.  ई  जीवा  नीनागगी

 2.  हलोधिया  चोराये  असमिया

 बाओ  धनखाई
 3.  नारी  नंदी  नो  वीर  गुजराती
 4.  निसिधा  स्वप्न  उड़िया
 5.  चलचित्र  बंगला

 6.  कलोलं  असमिया

 7.  नारंदा  विजय  कन्नड

 8.  विदापांरयुम  मुम्पे  मलयालम

 9.  अयप्पा  स्वामी  महात्यम  तेलुगु
 10.  बंगमां  वंगमा  मणिपुरी
 11.  चंगे  मंदे  तेरे  बंदे  पंजाबी

 12.  आई

 13.  भाले  अधरूमत्रो  अधरुस्ते  कन्नड़
 14.  वोष  घाया|  गुजराती
 15.  श्रवंती  तेलुगु

 अतिरिक्त  फिल्में  :--

 1.  पाथेर  पंचाली  बंगला
 2.  जल  सागर  बंगला
 3.  देवी  बंगला
 4.  सतरंज  के  खिलाडी  बंगला

 5,  गपी  गाइने  बधा  बाइने  बंगला
 6.  घन  शत्तु  बंगला

 7.
 बन  ->>>  आम  लि

 ध्कोला  में  हकल॑टानि

 8143.  ओ  पौश्रंग  पुंडलिक  पुंडकर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चारूलता  बंगला

 24-  3-9  2

 235-3-9 2
 26-3-92 2
 27-3-9 2
 38-3-9 2

 39-  3-9  2

 30-3«-9 2 जन  वी  न  5  +  अत  न  लनलदिीवितणतत-...-+++  «न  2  >-+->+«-

 एक्सचेंज

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  अकोला  जिले  में  कितने

 इलेक्ट्रानिक  टेलोफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए

 1.62
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 ये  एक्सचेंज  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  और

 यदि  तो  ये  एक्सचेंज  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वो०  रंगयूया  :

 झौर  1991-92  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  11  इलेक्ट्रानिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  गए  हैं  :--

 अन्सिंग

 टेलहरा

 रिसोड

 हिवारखेड

 करंजा

 बरसी-ताकली

 कमारगांव

 मंगरूलपीर

 मेलेगांव

 10.  मुतिजापुर

 11.  अकोला

 प्रश्न  नहीं  ।

 बाढ़  के  पानों  का  प्रयोग

 90

 छ

 9०09

 ०

 ७

 (७

 ४०७

 '+

 फ़

 डा०  विश्वताथम  कंनियो  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरफार  ने  नदियों  के  बाढ़  वाले  पानी  का  भण्डारण  करके  उसे  उन  महीनों
 के  दौरान  जब  नदियों  में  पानी  की  मात्रा  कम  होती  है  उपयोग  करने  हेत  संरक्षित  करने  संबंधी

 फिन्‍्हीं  प्रस्तावों  की  जांच  की  है  और  स्तरीकृति  दी  है

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और

 )  फ़िलहाल  कितने  जलाशयों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  फितने  जलाशयों  का

 निर्माण  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संतघन  मंत्रों  विद्याचरण  :  से  सामान्यतया  सभी

 जलाशथ  परियोजनाएं  बाढ़  प्रवाहों  को  विनियमित  करने  में  और  जल  की  क्रमी  वाले  महीनों  के

 दोरान  प्रयोग  हेतु  वर्षा  ऋतु  के  दोरान  जल  के  भण्डारण की  भी  सूब्रिधाएं  प्रदान  करती  हैं  ।
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 अब  तक  162.  5  घन  किलोमीटर  की  सीमा  तक  सक्रिय  भण्डारण  क्षमता  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  2938  बड़े  बांधों  का  निर्माण  गया  696  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं
 76.7  घत्र  क्रिलोमीटर  अतिरिक्त  भण्डारण  उपलब्ध  कराएगी  ।  उपयोज्य  जल की  उपलब्धता

 को  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  ने  अधिशेष  जल  वाले  क्षेत्रों  से  जल  की  कमी  बाले  क्षेत्रों  को  जल  के
 अन्तरण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  तैयार  किया  है  । दर

 बाढ़  नियंत्रण  सम्बन्धी  श्रधिकार  प्राप्त  समिति

 8145.  श्री  संयद  शाहाबुदीन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों
 में  बाढ़  प्रबंध  की  समस्याओं  पर  विचार  कर  उपचारात्मक  उपाय  बताने  हेत  1987  में

 एक  समिति  गठित  की  थी  और  इसकी  सिफ़ारिशों  पर  शीघ्र  और  समयबद्ध  रूप  से  कार्यव ही
 करने  हेत्‌  इसके  प्रतिवेदन  को  एक  अधिफार  प्राप्त  समिति  को  सौंप  दिया  था  ।

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  अधिकार  प्राप्त  समिति  की  सिफ़ारिसों  को  अनुवर्ती

 कार्यवाही  हेत  संबंधित  राज्य  एजेंसियों  को  जनवरी  1991  में  परिचालित  किया  गया  और

 यदि  तो  मूल  समिति  द्वाथ  की  गई  सिफ़ारिशों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विज्ञाचरण

 और  जीहां  ।

 बाढ़  प्रबन्ध  समिति  की  रिपोर्ट  तथा  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  के  निष्कर्ष

 पर  की  जाने  वाली  श्रनुवर्ती  कारंवाई  राज्य  और  केन्द्रीय  सरकार  के  संगठनों  को  भेज  दी

 गयी  थी  ।  नयी  रकीम  तैय।र  करते  समय  इन्हें  ध्यान  में  रघ्चा  झा रहा  है  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  इस्पात  उल्पादन

 8146.  श्री  जार्ज  फर्नान्ड/ज  ो
 कि  |  +  on  न

 रेप  4  हि
 थी  राम  टहल  चोधरी

 (  :
 क्या  इस्पात  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 शकश्लीी  ललित  उरोव

 si  ब
 इस्पात  संयंत्र  के  लिये

 dt
 20001  (2४7००  9३  जे

 का  कितना-कितना  उत्पादन  लक्ष्य  रंखा  गय  इन  वर्षों  के  दौरान  लक्षय  तुलना

 उसका  कूल  कितना  उत्पादन  हुआ  है

 क्‍या  कम्पनी  द्वारा  बनाए  गए  उत्पादों  का
 कोई  संचय  और

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  उसके  क्‍या  फाशण
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 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  संतोष  मोहन  :

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन  लक्ष्य  तथा  वास्तविक  उत्पादन  निम्नलिखित

 है  :--

 हु  इस्पात  बिकेय  इस्पात

 वर्ष  लक्ष्य  बास्तबिक  लक्ष्य  वास्तक््कि

 उत्पादन  उत्पादन

 ः  डर  3  4...

 1989-90  33.00  26.  54  27.94  23.95

 1990-91  34.00  28.06  28.00  24,  26

 33.00  34.17  27.00  27.  30

 नहीं  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता

 ]

 कोटद्वार  जोशीमठ  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर

 मेजर  जनरल  )

 भुवन  चन्द्र  खब्डूरो  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  कोटद्वार  और  जोशीमठ  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरें  ने  कार्य  करमा
 आरंभकंर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उक्त  ट्रांसपीटर  कब  तक  कार्य  करना  प्रारंभ  कर  देंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्रों  सिरिजा  :

 यह  सवाल  पैदा  ही  वहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कोटटार  के  अल्प  शक्ति  टी०  बी०  ट्रांसमीटर  और  जोशीमठ  के
 अति  अल्प  शक्ति  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  के  1994  के  दौरान  सेवा  के  लिए  चाल  किए  जाने  की
 उम्मीद  है  ।

 ह
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 आंध्र  प्रदेश  में  विजाग  स्थित  वणिज्यिक  प्रसारण  केन्द्र

 8148.  थभ्रो  धर्मभिक्षम  :

 क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आ'ध्न  प्रदेश  के  विजाग  में  विविध  भारती  का  वाणिज्यिक  प्रसारण

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  यह  कब  से  काम  करना  प्रारंभ  कर  देगा  ?

 और  प्रसा/एण  मंत्रालग्र  में  उप  गिरिजा  :

 और  जी  हां  ।  विशाखापत्तनम  में  प्रसारण  सेवा  चैनलਂ  स्थापित

 करने  की  एक  अनुमोदिद  स्कीम  जिसे  आठवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  चालू  किए  जाने

 की  योजना  है  ।

 बाणसागर  और  कनहर  परियोजना

 8149.  थयो  ललित  उरांव  :

 श्ली  रामदेव  राम  ३

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बाणस|गर  और  कनहर  परियोजनाओं  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर

 प्रदेश  की  सरका  रों  के  बीच  कब  समझौता  हुआ  त॑ਂ  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  इन

 नाओं  पर  अलग-अलग  कितना  खर्च  किया  गया  ;

 समझौते  के  अनुसार  संबंधित  राज्यों
 को

 कितना  सिंचाई  जल  तथा  अन्य  लाभ

 मिलने  सम्भावना  और

 गत  क्वीन  वर्षों
 के

 दोर।न  इन  राज्यों  ने  राज्यवार  कितना  लाभ  उठाया

 उस्तर  :

 जल  संसात्रनन  मंत्रों  विद्यायरण  :

 और  विवरण  संलग्न
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 oe  ..........._-...  इक ककं्अक्‍सससस  टबस  इ  सख सअड.सन_न्‍तनृीें _  स्‍ेेंन+

 1992  तक  बाणसागर  और  कनहूर  परियोजवाओं  पर  आया  संचयी  व्यय

 मिम्न॑वत  है  :  ,

 क्रम  परियोजना  का  नाम
 ह  राज्य

 ॥

 OOO  उत्तर  कक्न्‍ॉककमक+  कक  नी  ++ननकन-+  कलम  बिहार
 उत्तर  प्रदेश  मध्य  बिहार

 2.  बाणसागर  बांध  परियोजना  57.30  54,  69

 2.  बाणसागर  नहर  परियोजना  bd  26

 3.  बाणसागर  नहर  परियोजना  कर

 4.  कन्हर  सिंचाई  परियोजना  34.  00  न  द्वारा

 5.  कन्हर  जलाशय  परियोजना

 ॒  तथा  मध्य  परियोजना स्वीकृति  कक  के

 टिप्पण  :  सिंचाई  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  पूरी  तरह  से  राज्य  सरकारों  द्वारा

 किया  जाता  है  ।

 +2,  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  सहित  परियोजना  स्वीकृति  की  ओऔपचारिकताएं

 पूरी  नहीं  की  गयी  हैं  ।

 किसी  भी  राज्य  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  कोई
 लोभ  प्राप्त  नहीं  हुए

 हैं

 विवरण

 बाणसागर  करार  का  ब्योरा  :

 बिहार  और  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  क्रमशः
 मिलियन  को  बाणसागर  परियोजना  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।  करार  के  अनुसार  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  श्रदेश  राज्यों  को  सोन  जल  का  क्रमशः
 7.  75  मिलियन  एकड़  5.25  मिलियन  एकड़  फुट  और  और  मिलियन  एकड़  फुट

 जल  आबंटित  किया  गया  है  तथा  बाणसागर  बांघ  के  4  मिलियन  एकड़  फूट  के  भण्डारण  में
 उनका  हिस्सा  एक  मिलियन  एकड़  2  मिलियन  एकड़  फूट  और  एक  मिलियन  एकड़

 फूट  है  ।  उनके  द्वारा  परियोजना  की  लागत  को  2  :  :  (fae):
 के  अनुपात  में  बांटा  जाना  है  ।  सोन  नदी  के  श्रवाहों  में  कम्री  आने  अथवा  अधिक  होने

 की

 स्थिति में जल आनुपातिक कटोती अथवा बढ़ोत्तरी 5, 25 : 2. 75 : के अनुपात में होगी । 2. कन्हर करार का ब्योरा : उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा ह कन्हर जल के बंटवारे पर किए करार के अनुसार अन्य बातों के 22-.96.55/93
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 अप»  ७3५०७»  «०  बल
 साथ-साथ  उत्तर  प्रदेश  ठथा  ,  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों  को  कन्हर  जल  का  क्रमशः
 0.  43,  0.25  ओर  0.  62  मिलियन  एकड़  फुट  जल  आबंटित  किया  गया  है  ।  यह  सहमति

 हुई  कि  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  बाराडीह  बांध  का  निर्माण  किया  जाए  ताकि  वह  अपने  पूरे
 हिस्से  का  उपयोग  कर  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  यदि  ऐसी  इच्छा  है  तो  वह  प्रस्ताव  कर
 सकता  है  ताकि  इस  परियोजना  से  वह  अपने  हिस्से  में  से  कुछ  जल  का  उपयोग  कर  सके  ।
 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  0.15  मिलियन  एकड़  फूट  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए  किये  गये  प्रस्ताव
 के  अनुसार  बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  अम्बार  गांव  के  पास  बांध  का  निर्माण  करने  के  वास्ते  सहमत
 हो  गए  बाराडीह  तथा  अम्बार  पर  बांधों  के  निर्माण  से  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के

 यातदण्ड  राज्य  सरकारों  के  बीच  आपसी  निर्णयों  के  अनुसार  होंगे  ।

 उतर  प्रदेश  में  टेलेक्स  एक्सबेंज

 8150.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सकिल  में  इस  समय  कार्य  कर  रहे  टेलेक्स  एਂ  का  इनकी

 स्थापित  क्षमता  ब्यौरा  क्या  है  तथा  3  1992  की  स्थिति  अनुसार  एक्सचेंज-वार
 कितने  कनेक्शन  कार्य  कर  रहे

 3  1992  की  स्थिति  अनुसार  टेलेक्स  कनेकक्‍्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  का

 एक्सचेंजबार  व्यौरा  भोर

 एक्सचेंज-वार  उक्त  प्रतीक्षा-सूची  में  शामिल  व्यक्तियों  को  कब  तक  कनेक्शन  मिल
 पं  जायेंगे

 १

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  वी०  रन्गम्या  :

 झोर  टेलेक्स  एक्सचेंजों  के  ब्योरे  ओर  एक्सचेंज-वार  प्रतीक्षा  सूची  संलग्न

 बिवरण  में  दी  गई

 सभी  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  सूची  को  1993  तक  निपटाए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 विवरण

 अनुबंध  व

 ऋ०  का  नाम  सज्जित  चालू  प्रतीक्षा

 सं०  क्षमता  लाइनें  सूची

 1  3  3  4  5

 1.  फ़ैजाबाद  90  10  लनन्

 2...  क्षांसी  20  14  न+

 3.  मथुरा  तोशनल  5  न
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 4.  सीतापुर
 5.  मेरठ

 6.  कानपुर
 7.  लखनऊ

 8.  गाजियाबाद

 9.  नौएडा

 10.  सूरजपुर
 11.  मोदीनगर

 19.  कासना

 13,  आगरा

 14.  इलाहबाद

 15.  गोरखपुर
 16.  रायबरेली

 17.  वाराणसी

 18.  भदोही

 19.  गोपीगंज

 90.  देहरादून
 21.  सहारनपुर
 22.  रूड़की

 93.  मुजफ़फरनगर
 24.  हरिद्वार

 295.  बरेली

 36.  मुरादाबाद
 27.  अलीगढ़

 28.  हलद्वानी
 99.  रूद्रपुर
 30.  नैनीताल  |
 31.  काशीपुर
 39.  रामपुर

 न  |

 3  4  5

 90  च्लन+

 60  55  6

 980  -  447  68

 270  259  ध्ा

 100  80  61

 40  31  85

 39  12°  98

 नोशनल  7  पा

 नोशनल  9  _

 950  215  न

 100  86  न्न+

 40  20  न

 95  15  न

 900  135  न

 40  98  --

 90  8  न

 150  128

 40  28  28  न

 90  8  ना

 20  8  न

 नोशनल
 न

 60  47  न

 260  916  4

 60  38  न

 90  15  5

 20  8  न

 नोशनल  10  [2

 नोशनल  11  8

 नोशनल  14  3
 निज  अं्ननन

 a167 =: 1793  971

 1९9
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 )
 भारत  में  प्रस्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  सम्बन्ध  में  श्रध्ययन  रिपोर्ट

 8151.  आओ  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  नागर  विमानन  झोर  पंयंटस  मंत्री  यहबतानेकी  कृपा  करगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  को  बढ़ावा  सम्बन्धी  अध्ययन  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :

 यद्यपि  पर्यटन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  समय-समय  पर  अध्यन  किए  जाते  हैं  तथापि

 विशेषतया  हाल  के  वर्षों  में  देश  में  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  के  वारे  में  सरकार  को

 कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्राकाशवांणो  भोर  दूरदर्शन  विस्तार  कार्यक्रम

 8152.8  थी  परसराम  भगरद्वाज  :

 [  श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  नेटवर्क  के  विस्तार  के

 लिए  कितनी  राशि  आंबंटित  की  गई  है

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरनन  आकाशवाणी  और  दूरदशेन  केन्द्रों  के  विस्तार  हेतु
 झारंभ  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  आवंटित  की  गई  राशि  पर्याप्त  और

 यदि  तो  नेटवर्क  के  विस्तार  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  वैकल्पिक

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा

 झोर  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए
 आबंटनों  को  अभी  प्रंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  घनराशि  आबंटन  के  पश्चात्‌  ही  अकाशवाणी

 भौर  दूरदर्शन  नेटवर्क  के  विस्तार  को  प्रंतिम  रूप  दिया  जाएगा  ।
 '

 भौर  ये  सवालपैदा  ही  नहीं  होता  ।

 PRO
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 झंतर्राष्ट्रीय  जल  न्यायाधिकरण

 8153.  शो  सनत  कुमार  सम्हल  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में

 अंतर्राष्ट्रीय  जल  न्यायाधिकरण  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  न्यायाधिकरण  के  कानूनी  इसकी  शक्ति

 क्या  है  तथा  राष्ट्रीय  एवं  प्मंतर्राष्ट्रीय  जल  कूपबंधन  क्षेत्र  में  इसके  निर्णय  अथवा  विनिर्णय  का

 ब्यौरा  कया

 क्‍या  इस  न्यायाधिकरण  में  भारत  का  कोई  प्रतिनिधि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (3)  क्‍या  भारत  इस  न्यायाधिकरण  को  कोई  घन  देता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ग्रौर

 इस  न्यायाधिकरण  के  पास  इस  समय  भारत  के  जो  मामले  लंबित  पड़े  हैं  उनका

 ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण

 हां  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  जल  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  भ्रथवा  विनिर्णय  पर  कोई  कानूनी  बाध्यता

 नहीं  है  ।

 भ्रोर  सामाजिक  अध्ययन  ट्रस्ट  संस्थान  की  निदेशिका  श्रीमती  देवकी

 दूसरे  अंतर्राष्ट्रीय  जल  न्यायाधिकरण  की  जूरी-सदस्या  है  ।

 (=)  झौर  नहीं  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  न्यायाधिकरण  को  कोई  नहीं  सौंपा  है  ।

 मम्बई-जयपुर-भागरा-दिलली  उड़ानों  को  निलस्बित  करमा

 8154.  »ओऔी  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  नोगर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आगरा  से  मुम्बई-जयपुर-आगरा-दिलली  उड़ानों  को  निलंबित  करने  के  क्या  कारण

 इस  उड़ान  का  किंस  अवधि  के  दोरान  संचालन  जारी  रखा
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 इस  अवधि  के  दोरान  आगरा  से  जमपुर  भोर  मुम्बई  तथा  वहां  से  आगरा  तक

 फितने  यात्रियों  ने  यात्रा  की

 दिल्ली  से  फितने  यात्री  इस  उड़ान  का  जयपुर  भोर  मुम्बई  तथा  वहां
 से  दिल्ली  के  लिए  प्रयोग  करते  थे

 (४)  आगरा  से  जयपुर  भ्ोर  मुम्बई  के  लिए  आरक्षित  कोटे  का  वज्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरफार  का  विचार  इस  उड़ान  को  पुनः  शुरू  करने  का  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :

 झोर  इस  प्रकार  की  कोई  उड़ान  परिचालन  में  नहीं  इंडियन

 एयरलाइन्स  1986  से  1989  तक  बम्बई-जयपुर-अगरा  झ्ौौर  वापसी  उड़ान

 का  परिचालन  कर  रही  अपर्याप्त  यातायात  मांग  के  कारण  सेवाश्रों  को  बन्द  कर  दिया

 गया

 1987  और  1988  के  दौरान  आगरा  से  जयपुर  झोर  बम्बई  के  लिए  श्ौर  वापसी

 पर  यात्रियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी  (-

 लिखित  ae
 हा

 27  कपल
 — काक  जा»

 लत+  जन्त्नपपपपपतनप-+-+  ्प5+पन+पत8ै  -  ------

 सक्‍टर

 आगरा-जयपुर
 4878...  4753

 आगरा-बम्बई  6065  6275

 जयपुर-आगरा
 4690  4949

 बम्बई-आगरा  5890  :  5906

 वि  प८/ग  आय  ज्््््ब्क्क
 प्रश्न  नहीं

 आगरा  से  जयपुर  भोर  बम्बई  के  लिए  क्रमशः  72  सीटें  भौर

 44  सीटें  अववंटित  की  गई

 ओर  अपर्याप्त  यातायात  मांग  के  कारण  इस  सेवा  को  पुनः  शुरू  करने  की

 कोई योजना नहीं [ अनुवाद ] केरल में फोन के लिए सिस्टमਂ प्रो० सावित्रो लक्मणन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करंग कि क्या केरल में फोन के लिए सिस्टमਂ शुरू कर यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या - हा मे
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 अमल  लक

 यदि  तो  इसे  कब  तक  शुरू  करने  की  संभावना'है  और  इसके  लिए  किन-किन

 स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्रों  पी०  वी०  रंगय्या  नाथड  )  :

 (१)  जी  केरल  के  एर्नाकुलम  में  स्मार्टकार्ड  प्रयोग  करते  हुए
 जनिक  टेलीफोनों  की  शुरूआत  की  गई  है  ।

 एर्नाकुलम  में  स्मार्टंका्ड  द्वारा  प्रचालित  10  पे-फोन्स  क्षेत्र-परीक्षण
 के  लिए  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  से  8  को  एर्नाकुलम  टेलीफोन  प्रणाली  में  संस्थापित  कर  दिया  गया

 इनको  अन्य  शहरों  में  उत्तरोत्तर  रूप  से  शुरू  किया  ज़ाएगा  जो  क्षेत्र  परीक्षण
 के  परिणाम  और  ऐसे  उपकरणों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  होगा  ।

 चिसोड़गढ़॒  ताप  विद्युत  संयंत्र

 8156.  श्रीमतो  बसुन्धरा  राज  :

 क्या  विश्वता  शोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 प्रस्तावित  चित्तौड़गढ़  ताप  विद्युत  पंयंत्र  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 इस  प्रियोजना  को  स्त्रीकूति  देने  के  लिए  सरकार  ने  क  या-क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  इसकी  स्थायना  का  कार्य  वर्ष  1992-93  के  दौरान  आरम्भ  किए  ज,ने  की
 सम्भावना  और

 यदि  तो  इंस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  और  गेर-परस्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ  :

 (%)  प्रस्तावित  चित्तौड़गढ़  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  अनुमानित  पूंजीगत  लागत  1036.  20

 करोड़  रुपये  है  ।

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  चित्तोड़गढ़  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  सम्बन्धित  व्यवह/यंता
 रिपोर्ट  तकनीकी-आथिक  स्वीकृति  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकररण  को  1992  में  भेजी

 गई  है  ।
 पु

 नहीं  ।

 सम  नहीं  उठता  ।

 मृदा  झोर  जल  संरक्षण  काय

 8157.  थश्रो  प्रनादि  चरण  दास  १

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :'

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  ब्रह्मणी
 और  सुवर्ण  रेखा  नदियों  में  मृदा  श्र  जल  संरक्षण  कार्य  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण

 केन्द्र  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (a)  झौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 गोवा  हवाई  अड्डे  पर  यातावात्त  में  वृद्ध

 8158.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदय  :

 क्या  नौगर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गोवा  के  साथ  देश  के  और  अन्य  देशों  के  कितने  हवाई  अड्डे  सीधी  उड़ानों  से  जुड़े

 हुए  हैं  श्रौर  उनके  नाम  कया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  गोवा  से  यात्रा  करने  वाले  तथा  गोवा  के

 लिए  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  फितनी  और

 हवाई  अड्ड  की  यात्री  और  माल  यातायात  दोनों  से  अलग-अलग  भौसतन

 कितनी  वार्षिक  आय  हुई  ?

 नगर  विम/नन  झौर  पयंटन  मंत्रों  माधवराव  !

 गोवा  को  बंगलौर  और  कोचीन  के  साथ  सीधी  विमान  सेवा

 से  जोड़ा  गया  है  ।  जबकि  गोवा  का  किसी  भी  विदेशी  हवाई  अड्डे  से  सीधा  संपकक  नहीं

 परन्तु  गोवा  के  लिए|से  होकर  सिंगापुर
 तेहरान  और  यू०  ए०  ई०  के  लिये  सुविधाजनक  हवाई  संपर्क  उपलब्ध

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोवा  के  लिए  और  मोवा  से  होकर  यात्रा  करने  वाले

 यात्रियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 1989-90 0  3,96,153
 1990-91  3,13,936  936

 3,906,  568

 गोवा  हवाई  भ्रडड  पर  0.  89  लाख  रुपये  यात्री  सेवा  शल्क के  अलावा  1991-92

 के  दौरान  मार्ग  दिक्‍्वालन  उड़ान  प्रभारों  से  22.56  लाख  रुपए  का  यातायात  राजस्व  प्राप्त

 हुआ  था  ।
 ‘

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  कटोतो  करना

 8159.  थी  भूपेस  सिह  हुड्डा  :

 क्या  नागर  विसानत  और  पबंटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कर्मचारियों  की  संझ्या  में  कटौती  करने  भौर  नई  भर्ती

 पर  प्रनिवंध  लगाने  निर्देश  जोरी  किए

 is
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 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  के  प्रतर्गत  आने  वाले  विभिन्‍न  संबधों  में  कर्मंच/रियों  की

 संख्या  में  कितनी  कटोती  की  गई  और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  बचत  हुई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :

 से  कमंचारियों  की  संख्या  में  कटौती  करने  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 जारी  फिये  गए  निदेशों  के  आधार  विभिन्‍न  संगठनों  में  पदों  की  समीक्षा  की  गयी  ।  यह  पाया

 कि  कर्मचारियों  की  संख्या  को  घटाने  की  कोई  गृंजाईश  नहीं

 सिक्किम  को  विद्युत  परियोजनाएं

 8160.  श्रीमती  दिल  कुमारों

 क्या  बिद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेये

 क्या  सिक्किम  की  विद्युत  परियोजनाएं  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 ९्छ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति
 प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 '
 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 से  (३४)  राथोंगच्‌  जल  विद्युत  परियोजना  (3><  10-30  मे०  और

 तीस्ता  जल  विद्युत  परियोजना  (6  »<  20051200  को  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  द्वार  तकनीकी  आथिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  कर  दिया  गया  स्कीमों  के  सम्बन्ध में
 सरकार  पर्यावरण/वन  सम्बन्धी  स्वीकृति  और  निवेश  सम्बन्धी  स्वीकृति  प्रदान  की  ज,नी

 चूंकि  विभिन्‍न  प्रक्रिय/त्मक  एवं  सांविधिक  औपचारिकताएं  पूरी  की  जानी  अतः  परियोजनाओं
 को  अंतिम  रूप  से  स्वीकृत  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  अवधि  निदिष्ट  किया  जाना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 वाराणसो  के  रेल  डाक  सेव  विभाग  में  कथित  घाधलों

 8161.  आओ  ओो  राजन/थ  सोनंकर  शस्‍स्त्नी

 क्या  संचार  मंत्री  12  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6914  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  दोरान  जांच  पूरी  कर  ली  गई
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 जन  जम  कक  -------+++-  ---------_--.  ५  NE अ»»»ममभ  3.  steiner  कार्यवाही की गई  पड

 यदि  घी  निष्कर्ष  है और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 और

 एयरलाइन्स  से  आज  तक  ऐसे  कितने  मामलों  की  रिपोर्टे  मिली

 संचार  मंत्रालय  के  उप  मंत्रों  पो०  बो०  रंगब्या  :

 सहित  जी  जांच-पड़ताल  पूरी  कर  ली  मई  है  ।

 कतिपय  कर्मचारियों  की  गलतियों  का  पता  चला  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध

 अनुशासनिक  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  ।

 से  अब  तक  चार  मामलों  की  रिपोर्ट  मिली

 उड़ान  समय  सारणों  का  श्रकाशन

 डा०  सो०  तिलवेरा  :

 क्या  नागर  विमानन  भौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरल।|इन्स  और  वायुदृत  द्वारा  आवधिक  रुप  से  उड़ान  समय  सारणी

 को  प्रकाशित  किया  जाता

 यदि  तो  प्रत्येक  एयरलाइन  संगठनों  द्वारा  इन  समय  सारणोयों  के

 मास  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रों  माधवराव

 से  सामान्य  रूप  से  इंडियन  एयरलाइन्स  और  वायुदूत  की  समयावलियां

 व  में  दो  बार  अप्रैल  और  नवम्बर  में  घोषित  की  ज।ती  हैं  ।  इसके  वाणिज्यिक  और

 परिचालनात्मक  कारणों  से  समय-समय  पर  समयावलियों  में  संशोधन  किया

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड/|बोकारो  इस्पात  लिमिटेड  द्वारा

 कच्छे  साल  को  सप्लाई

 श्रीमती  गिरिजा  देवों  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बोकारों  इस्पात  लिमिटेड  की  सहायक  कम्पनी  बोकारों  औद्योगिक  क्षेत्र

 विकास  प्राधिकरण  को  कच्चे  माल  की  अधिकांश  सप्ल।ई  भारतीय  इस्पःत  प्राधिकरण

 बोकारो  इस्पात  लिमिटेड  द्वार  की  जाती

 क्‍या  पार्टियों  तक  बोकारों  इस्पात  लिमिटेड  जो  कच्चा

 माल सप्लाई किया जाता है उसकी सप्लाई अचानक रोक दी गई है क्‍या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/बोकारो इस्प/त लिमिटेड बोकारो झौद्यो गिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एककों को लोहे ओर स्क्रेप माल की सप्लाई करने के अपेक्षा बिहार से बाहर की पार्टियों को सप्लाई करना बेहतर समझते और
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 संबंध  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार तर
 यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन

 झौर  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  अपनी  नीति  के  अनुसार  ऐसे  माल  अर्थात

 अस्वीकृत  इन्गाट  माल्ड  और  बाँटम  प्लेट  जो  अधिशेष  हो  जाता  को  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  सर्वप्रथम  बोकारो  औद्योगिक  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  की  इकाईयों  को  देने  की  पेशकश  करता

 तथापि  1990  के  पश्च/त्‌॒  वसस्तविक  रूप  से  अस्वीकृत  इन्गाट  माल्ड  और  बॉटम  प्लेट
 अधिशेष  नहीं  हुई  क्‍योंकि  संयंत्र  में  ही  ऐसी  सामग्री  की  आन्तरिक  रूप  से  आवश्यकता  काफी  बढ़
 गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  विद्यता  परियोजनाएं

 8164.  श्रीमती  वासवा  राजेश्वरी

 क्या  विद्युत  श्रौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  अनिवासी  भारतीय  के  कर्नाटक  राज्य  में  विद्युत  परियोजना  की

 पना  के  लिए  संघ  सरकार  को  प्रस्ताव  भेजा
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  संघ  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  की  संस्थापना  के  लिए  ख्वीकृति  प्रदान  कर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्‍या  श्रौर

 इन  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  झोर  पूरा  हो
 जाने  की  सम्भावना  है

 ?

 विद्युत  और  गेर-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  र/ज्य  मंत्रो  कल्पनाथ

 नही  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तब a
 ल्‍र

 बोधघाट  विद्युत  परियोजना

 8165.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 विद्युत  और  गंर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 मध्य  प्रदेश  के  आदिवासों  बहुल  बस्तर  में  प्रस्तावित  इन्दिरा  सरोवर

 विद्युत  परियोजना  किन  कारणों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी

 और
 हु

 177



 लिखित  उत्तर  27  1992

 यदि  तो  इसे  शीघ्र  मंजूरी  देने  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 बोधघाट  जल  विद्युत  परियोजना  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  16-11-1978

 को  तकनीकी  अधिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  थी  और  योजना  आयोग  ने  24-2-

 1979  को  निवेश  सम्बन्धी  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दिया  परियोजना  को  1979
 में  तत्कालीन  विज्ञान  व्रं  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  पर्यावरणीय  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई

 तथापि  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  थे  कि  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  दौरान  पर्यावरण

 पर  इसफा  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  मामले  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  पर्यावरण

 एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  1985  में  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  पुनः  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 गई  वन  1980  के  अधीन  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा
 को  स्वीकृत  न  किए  जाने  के  कारण  परियोजना  के  क्रियान्वयन  पर  रोक  लग  गई

 )  1988  में  हुई  उच्च  स्तरीय  बैठक  में  इस  परियोजना  पर  विचार  किया

 गया  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  परियोजना  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न

 वरणीय  मुददों  के  बारे  में  निम्नववत्‌  च।र  विषयों  पर  सधन  अध्ययन  कार्य  फिए  गए  थे  :--

 (1)  वनस्पति  आवरण  की  क्षति  के  कारण  परिस्थितिकी  पर  सम्भावित  प्रभाव  का

 अनुमान  लगाना  ।

 (2)  शाल  को  पुनर्जीवित  किए  जाने  की  अपेक्षा  इसके  रोपण  की  व्यवहायेता  ।

 (3)  जल  मनन  क्षेत्र  में  वनस्पति  एवं  जीव  जन्तु  के  बारे  में  अध्ययन  कार्य  करना  और

 संकटग्रस्त  प्रजातियों  का  पता  लगाना  ।

 (4)  जंगली  भैसों  पर  परियोजना  का  प्रभाव  ।

 अपेक्षित  स्वीकृति  प्राप्त  फिए  ज।ने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  अध्ययन  दस्तावेजों
 को  1991  में  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  कर  दिए  गए  हैँ  ।

 रुण्ण  विद्युत  एककों  को  बन्द  करना

 श्री  बलराज  पासो

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया

 श्री  राम  कृष्ण  कुसमरिया  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  रूण  एककों  को  बन्द  करने  का

 श्रौर

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  रूर्ण  विद्युत  एककों  का  ब्यौरा

 क्या  है  जो  घाटे  में  चल  रहे  और  जिनके  बन्द  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 178



 7  1914  ऑलीखित  उत्तर

 विद्यत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छ्ोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :

 और  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  किसी  रुरण  विद्युत  यूनिट  को  बन्द  किए

 जाने  से  सम्बन्धित  मामले  सम्बन्धित  राज्य  बिजली  बोड  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्ताव  क ेआधार

 पर  विचार  किया  जाता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्त।व  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 झ्रजस्ता-एलोरा  गुफाशों  के  लिए  जापान  को  सहायता

 8167.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुंडवार
 :

 नागर  विमानन  औझौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अजन्ता-एलोरा  गुफाझ्रों  की  रक्षा  और  आस-पास के  क्षेत्रों  को  पर्यटन

 स्थल  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  ऋण  देने  का  प्रस्तव  फरने  वाली  जापानी  एजेंसियों  का

 ब्योरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  ऋण  उपलब्ध  कराया  है
 यदि  तो  यह  घनराशि  कितनी  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  यह  ऋण  उक्त  सरकार  को  कब  तक

 उपलब्ध  कराये  जाने  की  संभावना  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रों  साधवराव

 अजन्ता  और  एल्लौरा  क्षेत्र  क ेसंरक्षण  और  व्यापक  विकास  के  लिए  विदेशी  आथिक

 सहयोग  कोष  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 9  1992  को  विदेशी  आथिक  सहयोग  कोष  के  साथ  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किए
 परियोजना  की  कूल  लागत  4,406  मिलियन  येन  81.  71  करोड़  है  ।

 से  ओ०  ई०  सी०एफः  ऋण  पहले  नहीं  देता  ।  विभिन्‍न  निष्पादन  एजेंसियों
 को  अपने  संसधनों  में  से  पहले  खर्च  करना  होता  है  और  फिर  प्रतिपूर्ति  का  दावा  प्रस्तुत  करना

 होता  है  ।

 प्राठवीं  योजना  में  विद्युत  स्टेशन  के  लिए  धनराशि

 8168.  श्री  विजय  नंवल  पाटील  :

 डा०  महादोपक  सिह  शाक्य  :

 क्यो  नोतोश  कुमार  :

 श्री  नारायण  सिह  चोधरो  :

 क्या  विद्युत  और  ग्रेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बत.ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  योजना  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  कें लिए  धनराशि
 के  आवंटन  में  काफी  कटौती  की
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  विद्युत  उत्पादन  और  इसके  पारेषण  नेटवर्क  में  कटोती  के  प्रभाव  का

 अनुमान  लगाया  और

 यदि  तो  सरकार  का  बिजली  की  भावी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  श्रोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :
 से  योजना  अ.योग  द्वारा  आठवीं  अवधि  के  दोरान  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  निधियों  के

 आवंटन  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  निदेशक  मंडल

 8169.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  नागर  विमानन  और  परथंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  सरकार  का  भारत  पर्यटन  निगम  के  निदेशक  मंडल  का  पुनगंठन  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निदेशक  मंडल  में  पर्यटन  क्षेत्र|उद्योग[व्यापार  से  जुड़े  केन्द्रीय
 श्रमिक  संघ  प्रतिनिधियों/निताओ्रों  को  प्रतिनिधित्व  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्रो  माधवराव  :  े
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  निदेशक  मंडल  का  पुनगंठन  होना है  ।

 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  निदेशक-मंडल  में  सरकारी/गर:सरकारी
 सदस्यों  की  नियुक्ति  भारत  पर्यटन  विफास  निगम  के  संगम-अनुच्छेद  श्रौर  इस  विषय  में  सरकार

 के  दिशा-निर्देशों  द्वारा  अधिशासित  होती

 ऊर्जा  बचत  केरद्र

 8170.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  एक  ऊर्जा  बचत  केन्द्र  की  स्थापना  कर
 ली

 यदि  तो
 उस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 क्‍या  ऊर्जा  बचत  केन्द्र  ने  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण हैं
 ?
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 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 विद्युत  विभाग  के  नियंत्रणाप्ठीन  1989  में  एक  ऊर्जा  प्रबन्ध  केन्द्र

 ऊर्जा बचत
 की  स्थापना  की  गई

 सरकार  द्वारा  ऊर्जा  प्रबंध  केन्द्र  पर  इसकी  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  खच  की

 गई  कूल  राशि  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष
 ह  लाख  ख्पये  में

 1989-90

 ह
 60.18

 37.  81

 1991-92  40.  85

 और  उपर्यक्त  केन्द्र  की  भारत  में  स्थित  ऊर्जा  सम्बन्धी  विभिन्‍न

 संस्थानों  के  बीच  अनभव  का  आदान-प्रदान  करने  हेत  एक  संगठन  और  ऊर्जा

 संरक्षण  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  कार्यकलापों
 के  लिए  एक  केन्द्र  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  की  गई  ऊर्जा  संरक्षण  की  आवश्यकता  के  बारे  में  आम

 जनता  के  बीच  जागरूकता  पैदा  करने  सम्बन्धी  अभियान  में  भी  केन्द्र  द्वारा  सक्रिय

 दिया  जा  रहा  ऊर्जा  प्रबन्ध  केन्द्र  के  मामले  में  कोई  परिमिणात्मक  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए

 गए  हैं  ।

 फलों  ओर  फूलों  का  मिर्यात

 8171.  श्री  एच०  डो०  वेवगोका  :

 © ५०  श  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :
 क्या  नागर  विमानन  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइन्स|एयर  इंडिया  अथवा  किसी  अन्य  प्र/इवंट  विमान  कम्पनी  द्वारा

 फलों  एवं  फलों  के  निर्यात  के  लिए  प्रत्येक  सप्ताह  कितने  कार्गों  विमान  चलाये  जाते  है

 और  इनका  आयात  कफिन-किन  देशों  को  किया  जता  और

 प्रत्येक  कार्यों  विमान  की  क्षमता  कितनी  है  और  प्रत्येक  सप्ताह  कितने

 फलों  और  फलों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराब  :  और

 इस  समय  फलों/सब्जियों|फूलों  के  निर्यात  के  लिए  क्रोई  समपित  म।लवाही  सेवाएं  नहीं

 इस  प्र  के  शीघ्र  नष्ट  होने  वाले  सामान  को  सामान्य  कार्गों/अनुसूचित  उड़ानों  से  ले  जाया

 जाता
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 साठवों  योजना  में  इस्पात  संयंत्र

 8172.  थी  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  सावंजनिक  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  (
 की  सीमित  उपलब्धता  को  देखते  हुए  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  सावंजनिक

 इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 9
 3

 मध्य  प्रदेश  में  जंब-गंस  संयंत्र

 8173.  श्री  ग्रानन्द  झहिरवार  :

 क्या  विद्युत  झौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  इस  समय  फितने  जंव-गैस  संयंत्र

 1992-93  के  दौरान  कित॑ने  जैव-गंस  संयंत्र  लगाये  जने  का  विचार  और

 ये  संयंत्र  कहां-कहां  लगाए  जाएंगे  ?

 विद्युत  झौर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  राष्ट्रीय  बायोगेस  विकास  परियोजना  और

 सामुदायिक  तथा  संस्थागत  बायोगैस  संयंत्र  कार्यक्रम  के  भ्रंतगंंत  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  1991-92

 तक  कूल  लगभग  45,000  पारिवारिक  अकार  के  बायोगैस  संयंत्र  और  75  सामुदायिक

 तथा  संस्थागत  बायोगस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बयोगैस  विकास  परियोजना  और  सामुदायिक  तथा  संस्थागत  बायोगैस

 संयंत्र  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  1992-93  के  लिए  1. 35  लाख  पारिवारिक  आकार  के

 बायोगस  संयंत्रों  ओर  50  संस्थागत  तथा  विष्ठा  आधारित  बायोगैस  संयंत्रों  के  लक्ष्य

 का  प्रस्ताव  किया  गया  मध्य  प्रदेश  के  लिए  3300  पारिवारिक  आकार  के  बायोगैस  संयंत्रों

 के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  किया  गया  सामुदायिक  बायोगैस  संयंत्रों  का  लक्ष्य  राज्य  द्वारा  बाद  में

 रखा

 ये  संयंत्र  गांरी  संख्या  में  गावों  में  लगाए  जा  रहे  हैं  जिनके  सही  स्थानों  का

 निश्चय  राज्य  सरकारों  तथा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  करने  वाले  अभिकरणों  द्वारर  किया  जता

 है  ।
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 कल  ता  चभतनफफफकटफ8कफ5फ:कफसलकअअ

 भी  यशवंतराव
 शी  गोपीनाथ  गजपति  :

 श्री  गुरूदास  कामत  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  सेल्यूलर  मोब।इल  टेलीफोन  प्रणली  विस्तार  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किन-किन  नगरों  को  यह  सुविधा
 प्रदान  किये  जाने  का  विचार

 सभी  चारों  महनगरों  से  उक्त  सुविधा  प्रदान  करने  हेतु  आज  तक

 पत्न  प्राप्त  हुए  हैं  और  यह  सुविधा  फब  तक  प्रदान  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 क्‍या  सरफार  का  विच।र  राजधानी  एक्सप्रैस  जैसी  लम्बी  दूरी  की  रेलगाडियों  में

 भी  यह  सुविधा  प्रदान  करने  का

 ($)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  फारण  हूँ  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पी०  बी०  रंगय्या

 और  च!र  महानगरों  कलकत्ता  और  में  सेल्युलर
 मोबाइल  टेलीफोन  सेवा  को  फैन्चाइज  फरने  के  लिए  निविदाएं  अ।मंत्रित  की  गईं  और  31-3-92
 को  उन्हें  गया  ।  आठवीं  पंचयर्षीय  योजना  में  इस  सेवा  का  विस्तार  देश  के  अन्य

 भागों  में  करने  के  लिए  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 क्‍योंकि  सेवा  अभी  तक  च।ल्‌  नहीं  हुई  है  यह  संवा  प्रदान  करने  के  लिए  कोई
 आवेदन  पत्र  नहीं  मांगे  गए  है  ।  जैसाफि  उपर्युक्त  (५)  भर  में  उल्लेख  किया  गया

 इस  निविदा  के  आधार  पर  लाइसेंस  प्रदान  किए  जाने  के  बारह  महीनों  के  ब[द  यह  उपलब्ध

 कराए  जाने  की  संभावना  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बिहार  को  जलाशय  योजनाएं

 8175.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  राम  लखन  सिह  यावव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  हजारीबाग  जिले  की  डेंकाली  जलाशय  दोनाईंकला

 तिलैयाधाधर  योजना  और  साईमन  जलाशय  योजना  और  पलामू  जिले  को  केकदावल  जलाशय

 योजना  केन्द्र  सरक।र  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  पढ़ी
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 यदि  तो  ये  योजनाएं  कब  से  लंबित पड़ो  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  योजनाओं  को  कब  तफ  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विश्ञाचरण

 झौर  क्रमशः  नवम्बर  1985  और  अगस्त  1985  में  प्राप्त  हुई  डेंकाली

 जलाशयस्कीम  जीर  दोषाईफला  जलाशय  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  के  बाद

 राज्य  स्कार  को  स्ंश्लेधित  श्पोर्ट  अस्तत  करने  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के

 उत्तर  शामिल  करने  के  लिए  जनवरी  1987%  में  लोटा  दी  गयी  थीं  ।  राज्य  सरकार  से

 घित  रिपोर्ट  आप्त  नहीं  हुई  हूँ  ।  फ्रयमर्शंदात्नी  समिति  द्वारा  तिबय:धाधर  स्क्रीम  पर  मार्च

 1983  में  विचार  किया  गया  और  अतिरिक्त  भण्डःरण  क्षमता  सुजित  करने  के  लिए  जो  स्वीकृति  के

 लिए  एफ  पूर्व  अपेक्षा  दामोदर  घाटी  निगम  के  मंथन  जलाशय  में  अतिरिक्त  भूमि  अधिग्रहण
 का  हल  न  फिये  जाने  के  कारण  परामशंदात्वी  समिति  को  इस  पर  विचार-विमशं

 आस्थगित  करना  पड़ा  ।  अंतर्राज्यीय  मतभेद  कायम  हूँ  क्‍योंफि  पश्चिम  बंगाल  सरफार  ने  उसी

 बेसिन  में  कोनार  परियोजना  को  छोड़कर  इस  परियोजना  की  स्वीकृति  पर  आपत्ति  प्रकट  की

 साईमन  जलाशय  स्कीम  और  केक  शवल  जलाशय  स्कीमें  मूल्यांकन  और  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय
 जल  आयोग  में  प्राप्त  नहीं  हुई  हूँ  ।

 इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  राज्य  सरकार

 फितती  जल्दी  केस्द्रीय  मूल्यंफकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  का  अनुपालन  करती  पर्यावरण

 और  बंतालय  से  पर्यावरण  एवं  वन  स्वीकृति  प्राप्त  करती  है  तथा  अंतर्राज्यीय  मतभेदों  को  हल
 करती  है  ।

 ]

 इस्कत  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 8176.  श्रो  प्मार०  सुरेन्द्र  रेड्डी की

 क्या  इस्पात  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ' toe

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिफरण  लिमिटेड  का  विचार  हस्‍्पात  के  मूल्य  में  वृद्धि
 को  रोकने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? \  ह्‌

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्तोव  सोहन  :  और

 16-1-1992  से  लोहे  ओर  इस्पात  के
 मूल्यों

 पर  श्लेनि  समाप्ल  किये  जाने  क्रे  पश्चात

 स्टील  अथारिंटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  आदान  मूल्यों  में  वृद्धि  ओर  बाज/र  के  रूख  को

 मद्देनजर  रब्षते  हुए  स्वयं  मूल्य  निर्धारित  करने  और  घोषित  करने  के  लिए  स्कतंत
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 बाकवसाइट  के  सण्डार

 8177.  भी  राम  लखन  सिह  यादव  :

 शी  शरत  चन्द्र  पटन/यक

 श्री  लखित  उरांव  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  १र  बाक्साइट  पाया  जाता

 इन  भंडारों  में  अनुमानतः  कितना  बाक्साइट  उपलब्ध

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मेसस  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  को  बोलंगीर

 में  भाणिशंकर  क्षेत्र  से  बाक्स।इट  के  खनन  की  अनुमति  दे  दी  है

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  सरकारी  और  निजी  क्षेत्रों  में  बाक्साइट  पर

 आाधारित  उद्योग  कार्यरत

 क्या  बाक्साइट  की  खानों  के  श्रमिकों  के  लिए  कोई  मजदूरी  बोर्ड  बनामभा  सभा

 थदि  तो  बोड  ने  क्या-क्या  मुख्य  सिफ़ारिशें  की  और

 यक्ि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह

 और  देश  में  क/क्साइट  भंडारों  के  प्राप्ति  स्थलों  और  उनकी  अनुमानित
 मात्रा  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 मंसस  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  (  बालकों  )  के  पास  गंघमर्दम  अश्यद्डट्ट
 निक्षेपों  के  एक  भाग  का  खनन  पट॒टा  जो  के  बोलंनीर  जिले  में  हरिशंकर  मंदिर  से
 लगभग  दूर  इस  समय  कंपनी  इस  क्षेत्र  में  कोई  भी  खनन  कार्य  नहीं
 क्र  रही  है  ।

 बाक्स।इट  का  उपयोग  रस।यन  और  रिफ्रेक्टरी  उद्योगों  में  किया  जक्ला

 है  जो  कि  प्र  देश  में  फैलें  हुए  हैँ  ।  बाक्पाइट  का  उपयोग  एल्यूमिना  और  एल्यूमिनियम
 के  निर्माण  के  लिए  भी  होता  है  ।  मुख्य  एल्यूमिना  और  एल्यूमिनियम  संयंत्र  उड़ीसा  के

 मध्य  प्रदेश  में  कर्नाटक  में  बिह!र  में  उत्तर  में

 केरल  में  अनुपुरस  और  तमिलनाडु  में  मेट्र  में  स्थित  हैँ  ।
 ह

 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विमानपत नों  पर  सुविधाएं

 8178.  श्री  सोमजी  भाई  डामोर

 क्या  नागर  विमानन  और  फ्मंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  की  सभी  क्षेत्रों  की  टिकटों  में  यात्रियों  की  सुविधा
 सम्बस्धी  शुल्क  समान  रूप  से  जोड़  दिये  जाते

 यदि  तो  क्या  देश  के  सभी  असैनिक  हवाई  अड्डों  पर  पर्याप्त  सुविधायें  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है
 ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  से  हवाई

 अड्डों
 पर  साधनों  और  सुविधाओं  में  सुधार  करना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  और  जब  कभी

 कमिमां  ध्यान  में  आती  हैं  तो  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  इन्हें  पूरा  किया  जाता  है  ।  इस
 समय  विशिष्ट  सकक्‍्टरों  के  लिए  50|-  रुपए  और  अन्य  संक्‍टरों  के  लिए  25/-  रुपए  की  दर  पर

 यात्री  सेवा  शुल्क  की  वसूली  की  जाती  है  ।

 बुंदेलखंड  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  केन  की  क्षमता  में  वृद्धि

 8179.  थी  राजन  प्रस्निहोत्नी  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हे
 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  बुंदेलखंड  क्षेत्र  में  टी०  वी०  रिलि

 केन्द्रों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  बुंदेलखंड  क्षेत्र  में  नये  टी०  वी०  रिले  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजाः

 झौर  साधनों  की  उपलब्धता  और  परस्पर  प्राथमिकताओं  को  देखते  हुए

 उत्तर  प्रदेश  के  बंदेलखंड  क्षेत्र  में  बांदा  के  मौजूदा  अल्पशवित  टी०  बी०  ट्रांसीटर  के  स्थान

 पर  एक  उच्चशक्ति  वी०  ट्रांसीटर  लगाने  का  कार्यक्रम  है  ।  मध्य  प्रदेश  के

 बुंदेलखंड  क्षेत्र  में  कायंरत  किसी  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  उत्तर  प्रदेश  के  बंदेलखंड  क्षेत्र  में  कोई  नया  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मध्य  प्रदेश  के
 बुंदेलखंड  क्षेत्र  में  दतिया  में

 इस
 समय  एक  अल्प

 शक्षित  टी०  वी  ट्रांसमीटर  लगाया  जा  रहा  है  ।

 5
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 सिचाई  और  जल  प्राप्ति  परियोजन/झों  के  लिए  क्तीय  सहायता

 ,  प्रो०  राम  कापसे  :
 ह

 री  चन्दृभाई  देशमु|ः

 «  कुमारी  उस्रा  भारतोः

 डा०  ए०  के०

 -  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  ऋण  देने
 '

 संबंधी  कोई
 नई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  थ4ह  नीति  कब  से  कार्यान्वित  कर
 दिये  जाने  की  संभावना

 वर्ष  1991  के  दौरान  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रत्येक
 राज्य  को  परियोजनावार  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  ऑर

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  सहायता  दिये  जाने
 की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण

 और  देश  में  राष्ट्रीय  महत्व  की  कुछ  सिंचाई  जिनमें
 रॉज्यीय  परियोजनाएं  भी  शामिल  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  को  विशेष  केन्द्रीय
 सहायता  प्रदान  करमे  का  विचार  किया  गया  है  ।  ऐसी  सहायता  के  विवरण  और  किस
 समय  तक  यह  कार्यान्वित  हो  उसके  बारे  में  इस  मामले  पर  अंतिम  निर्णय  लेने  के  बाद  ही
 पता  अल  पाएगा  ।  बाह थ  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय
 मान  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  उपलब्ध  करायी  जा  रही  है  ।

 भौर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  प्रदान  की  गयी  केन्द्रीय  सहायता  तथा
 1992-93  के  दौरान  इसके  लिए  किसे  मय  प्रावधान  का  विवरण  इस  प्रकार  है 2)  ७सय>सत

 क्रम  फरिवोजना  का  माम  राज्य  1991-92  के  1992-93  के
 सछ०  दौरान  प्रदान  की  लिए  किया  गया

 गयी  सहायता  प्रावधान

 (aE
 1  2  3  4  5

 1.  सक्लुज  यमुक्ता  सम्पर्क  नहर  पंजाब  और  20.00.  20.0०

 हरियाणा
 2.  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  राजस्थान  27.  80  27.  80



 लिखित  उत्तर  27  1992

 ]

 प्रनसूचित  जातियों|प्रनपूचित  जनआतियों  का  कोटा  भरना

 8182.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 क्या  संबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  का  शेष  कोटा  भरने  हेतु  सरकार  क्या  कदभ  उठा  रही

 संचर  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  बो०  रंगयया  न(यड्‌  )  :

 (1)  नियमित  अंतरालों  पर  विशेष  भर्ती  अभियान  चला  कर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  बकाया  रिक्‍त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  लगातार  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 (2)  समूह  के  शेष  रिक्‍त  स्थानों  के  संबंध  में  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाने  के  लिए  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  को  सूचित  किया  गया  है  जिसमें  वर्ष  1992  में  ही  विशेष  परीक्षा  आयोजित

 करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 दिल्‍लो  में  वोल्टेज  के  उतार-चढ़ाव  के  कारण  हुई  क्षति

 8183.  डा०  रमेशचन्द  तोमर  :

 श्री  राजवीर  सिंह  :

 क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  बिजली  अधिनियम  में  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  उपभोक्ता

 के  लिए  बिजली  के  वोल्टेज  का  उतार-चढ़ाव  5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना
 वोल्टेज  के  भारी  उतार-चढ़ाव  के  कारण  हुई  क्षति  के  लिए  सरकार  का  विचार

 उपभोकक्‍ताओं  को  मुआवजा  देने  का

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  ने  ऐसे  कितने  मामलों  को  उपभोक्ता  दिल्ली

 में  उठाया  और

 इससे  सम्बन्धित  सारे  मामले  कब  तक  निपटाए  जाने  की  सम्भावना  है  !

 विद्युत  और  गेर-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  ऋ्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पशश्चाष्य  फिल्‍मों  और  दूरदशंन  घारायाहिकों  का  झायात

 8184.  आओ  पृथष्वोराज  डो०  चौहान  :

 क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  उपग्रह  केबल  टेलीविजन  नेटबर्क  की  चुनोती  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  दैनिक  आधार  पर  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  के  लिए  पाश्चात्य  फिल्‍मों  और  दूरदर्शन
 घारावाहिकों  का  उदारताप  वेंक  आयात  करने  का  निर्णय  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है

 ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिजा

 जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 बितरण  झोर  पारेवण  क्षति

 8185.  भी  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  विद्युत  झोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्लोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  के  वितरण  और  पारेषण  क्षति  में  वृद्धि  -  हो  रही

 यदि  तो  3  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  तत्सम्बन्धी  राज्यवार

 ध्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  का  इस  क्षति  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 विद्युत  झोर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाय  राय  ):

 से  हमारे  देश  में  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  मात्रा  22  23

 प्रतिशत  तक  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  हानियों  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  अनुबन्ध  में  दिया

 गया  है  ।  ऊर्जा  की  चोरी  समेत  पारेषण  एवं  वितरण  सम्बन्धी  हानियों  की  मात्रा  को  कम  करने
 के  लिए  विभिन्‍न  तकनीकी  एवं  प्रशासनिक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इनमें  ये  शामिल  |"

 (1)  हानियों  की  अधिक  मात्रा  के  लिए  प्रणालीगत  उत्तरदायी  तत्वों  का  प्रता  लगाने
 के  लिए  राज्य  बिजली  बोड्डो/|बिजली  विभागों  द्वारा  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  कार्य  किए

 (2)  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  पारेषण  एवं  वितरण  प्रणाली  को  सशक्त  बताने
 के  लिए  प्राणली  सुधार  स्कीमें

 (3)  केपेसिटर्स  अधिष्ठापित  राज्य  बिजली  बोडॉ/बिजली  विभागों  की  विद्युत
 ब्रणालियों  में  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  पद्धति  लागू  1.

 (4)  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  संज्ञेय  अपराध  घोषित  किया  गया  और

 (5)  पारेषणएवं  वितरण  दह्वानियों  की  मात्रा  को  करने  के  लिए  ओत्साहन  स्कौम

 जाय
 ।

 Rat
 a:

 25...96.98/93
 ,  कि  ६५४१



 े
 साखित

 ल्‍+  की  !.
 उत्तर  27  1909

 नहभोपएणभज/पघपएप्पपजह/8कहे--  भपभपिपप"भ/;:/+:/$।///यथ/ण/.ग

 राज्य  विचत  बोडडों में  रूपान्त  पारेषण  व  वितरण  हानियां

 झ्ादि  जे  सो  बाणिज्यिक  हानियों  प्रतिशतंता

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  988-89  1991-92

 ता  हु  2  3
 ह

 4  5

 हरियाणा  26.62  29.19  37.59  22.  90

 2.  हिमालल  प्रदेश  22.  08  18.74  74  17.51  19,24  24

 3.  जम्मू व  कश्मीर  41.46  49.46.  49.16  50.00

 &.  पंजाब  .  18.32  18.09  19.00  19.00

 5.  राज॑स्थान  25.  34  24.  39  24.  89  21.00

 6.  उत्तर  प्रदेश  27.  41  26.10  26.08  26.00

 7.  गुजरात  19.61  22.  09  22.  05  21.00

 8.  मध्य  प्रदेश  22.07  19.48  18.76  76  18.26  26

 9.  महाराष्ट्र  15.77.  17.60  15.52  52  15.00

 10.  आन्प्न  प्रदेश  19.35  35  20.20  19.60  20.00

 11.  कर्नाटक  21.29.  20.48.  19.60  19.30  30

 केरल  25.23.  22.54.  21.02  02  22.00

 13.  तमिलनाडु  17.66  18.51  18.40  18.  35

 14.  बिहार  23.96.  21.50  21.00  21.50

 15.  उड़ीसा  27.52...  23.96  23.00  23.00

 16.  सिक्किम  21.38  38  23.  36  22.92  22.10

 7.  पं०  बंगाल  23.23  22.69  21.90  20.00

 18.  असम  ;  24.  98  21.58  58  21.00  20.50

 19.  मणिपुर  35.71  20.83.  20.50  20.00

 20.  मेघालय  9.60  10.90  11.35  35  13.27

 21.  नाग्ालैण्ड  29.00  20.93...  22.00  20.00

 22.  त्रिपुरा  30.  57  30.00...  29.00  29.50

 28.  अरुणाचल  प्रदेश  24.  89  27.55  20.00...  [21.00

 24.  भिंजोरमँ  29.65.  29.00  28.00.  27.00

 मर  ८

 २399



 7  1914  लिखित  उत्तर
 कर

 40  0  किलोवाट  की  पारेवण  लाइें

 8186.  प्रो०  प्रेम  धूमल  :
 ह

 क्या  विद्युत  और  गेर-प्रम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  अपनी  विद्युत  पारेषण  के  लिए  की  400

 किलोवाट  की  पारेषण  लाइनों  का  प्रयोग  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  सम्बन्धित  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को
 कोई  विद्यत  पारेषण  शुल्क  देता

 यदि  तो  उसकी  दर  कया  है  झौर  कितना  पारेषण  शुल्क  दिया  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिश्वत  झोर  गे  रम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंज्ो  कल्पनाथ  :

 (१)  ऐसे  कई  राज्य  हैं  जो  एम  टी०पी०  सी०  की  पारेषण  लाइनों  से  सीधे  जुड़े  हुए
 गहीं  हैं  भोर  इन  राज्यों  को  विद्युत  की  सप्लाई  करने  के  लिए  मध्यवर्ती  राज्यों  की  पारेषण

 का  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 से  एन  ०  टी०  पी०  सी»  द्वारा  किसी  भो  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  सप्लाई
 प्रभारों  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा  सप्लाई  जहां  लागू  का  राज्य

 बिजली  बोर्डों  एन०टी०पी०  सी०  द्वारा  विद्युत  सप्लाई  की  जाती  द्वारा  उन  राज्य

 बिजली  बोर्डों  को  किया  जाता  है  जिनकी  प्रणालियों  का  उपयोग  किया  ज़ाता

 ग्रुप  डायलिंग  सुविधा

 8187.  प्रो०  उम्मारेडिड  :

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कः  विचरर  ग्रुप  डायलिंग  सुविधा  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  जिन  स्थानों  के  लिए  विस्तार  किया  जाएगा  उनका  ब्यौरा

 क्या  भोर

 एस०टी०  डी०  की  तुलना  में  इस  प्रणाली  के  प्रमुख  लाभ  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  वी०  रेंगयया  नायडू  ):

 जी  ग्रुप  डायलिंग  सुविधा  पहले  से  ही  कुछ  स्थानों  पर  उपलब्ध

 (@)  डा/थलिंग  सुविधा  देश  भर  में  तहसील  क्षेत्रों  के
 प्रंतगं  त॒प्रदान

 किए  जाने

 का  प्रस्ताव

 .  दृष्टि
 से  ग्रुप  ड/यलिग  तथा  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  में  कोई  भ्रंतर  नहीं

 है  ग्रुप  ड/यलिग  केवल  छोटे  स्थानों  के  लिए  तहसील  सीमा
 के  भीतर

 के  लिए  होती

 193
 er
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 तालचेर  सपर  ताप  परियोजना

 8188.  आओ  राम  कृष्ण  ञ

 |  ६  कया  विद्युत  भोर  गेर  परपरायत  ऊर्जा  जोत
 |

 मंत्रीयह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एम०  जं।०  रेडडो

 करी  बलल्‍लभ  प/णिप्राही

 क्‍या  तालचेर  सुपर  ताप  परियोजना  की  अनुमानित  परियोजना  लागत

 600  करोड़  रुपये  से  बढ़  गई

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या  भ्रोर

 इस  परियोजना  के  कारें  में  तेजी  के लिए  सरफार  ने  क्या  कदम  उठाए

 विद्युत  और  गे  र-प  रम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय  के  राज्य
 मंत्री

 कल्पनाथ  :

 झोर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  तलचेर  सुपर  ताप

 बिश्युत  परियोजना  (2  500  मे  ०  को  1988  की  दूसरी  तिमाही  के  मूल्य  स्तर

 के  अधार  पर  1988  में  1404.04  04  फरोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  अनुमोदित
 किया  गया  था  ।  मूल्य  विनिमय  दर  में  शुल्कों  तथा  करों  आदि  में  वृद्धि  के

 कारण  1991  की  तीसरी  तिमाही  के  मूल्य  स्तर  पर  अनुमानित  लागत  में  734.  41  करोड़
 खूपये  की  वंद्धि  हुई  है  ।

 राख  स्थाई  टाऊनशिप  तथा  मैरी-गो-राउण्ड  रेलवे  जी०

 के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भूमि  सौंपे  जाने  के  कार्य  में  कुछ  विलम्ब  हुआ
 इस  मामले  में  मुख्य  के साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  था  तथा  शेष  भूमि  को

 शीघ्र  सोंपा  जाना  सुनिश्चित  किए  जने  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  अधिकारिक

 स्तर  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  नियमित  रूप  से  समीक्षा  बैठकें  भी  आयोजित  की  जा  रही
 परियोजना  के  लिए  कुल  मिलाकर  36  .  93  एकड़  भमि  में  से  उभी  टक  2436

 एकड़  भूमि  अधिग,द्वित  की  गई

 विशुत  की  कमी  के  बारे  में  विश्व  बेंक  की  रिपोर्ट

 8189.  श्री  सुकदेव  .
 हरी  मोतीश  कमार

 क्या  बिलुत  शोर  गेर-परम्प  रागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ५  (+)  क्‍या  ही  में  प्रकाशित  विश्व  बैंक  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  विद्युत
 के  शौर  वितरण  की  प्रणाली  में  सुधार  करके  देश  में  एक  तिहाई  विद्युत  की  कमी

 को  दूर  फिया  सकता  है

 ध्छ्ः
 194
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 जनजज+न+  जन नपितातमानपपमपपनननयन

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  राष्ट्रीय  विल्युत
 वारेषण  निगम  का  गठन  किया

 यदि  तो  क्या  इस  निगम  ने  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  लाने  हेत  आठवीं  पंचवर्षोय
 योजना  के  लिए  व्यापक  योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्या  है  श्रौर  इसमें  कुल  कितने  निवेश  की  आवश्यकता

 है  तथा  कितना  निवेश  उपलब्ध  कराये  जनने  की  सम्भावना  है  ?

 विश्वुत  भोर  गे  र-प  रम्प  रागत  ऊर्जा  खोत  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ  :

 से  विश्व  बैंक  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  कहा  है  कि  अतिरिक्त  क्षेत्रीय

 ट्रेडिंग  तथा  विद्यमान  ट।;ई-ल।ईनों  का  पूर्ण  समुपपोजन  किए  जाने  के  जरिए  जिन  मांगों  की  पूर्ति
 नहीं  की  सकी  इनमें  कटोती  फिए  जाने  की  सम्भावना  सरकार  ने  क्षेत्रीय  ग्रिडों  के

 विस्तार  ओर  राष्ट्रीय  प्रिड़  के  निर्माण  के  लिए  प्रमुख  रूप  से  ई०  एच०  वी०  ए०  सी०  झौर  एच०
 वी०  डी  सी०  पररेषण  उप  भार  प्रेषण  केन्द्रों  संचार  सुविधाओों  फा  समन्वित
 भौर  प्रभावशाली  रूप  से  निर्माण  किए  जाने एवं  इनके  प्रचालन  हेतु  राष्ट्रीय  विद्युत  पारेषण  निगम

 पी०  टी०  की  स्थापवा  की  है  ।  क्षेत्रीय  ए०  सी०  एवं  एच०  डी०  सी०

 पारेषण  लाइनों  की  स्थापना  किए  जाने  से  विद्यमान  विद्युत  उत्पादन  क्षमताओं  का  अधिक  प्रभाव

 कारी  रूप  से  समृपयोजन  वृद्धि  के  लिए  सुविधाजनक  होगा  परिणामस्वरूप  देश  में  जिन

 मांगों  की  पूर्ति  नहीं  की  जा  सकी  इस  प्रकार  की  मांग  कम  हो  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  विज्ञतत  पारेषण  नियम  पी०टी०  ने  पंचवर्षीय  जिसे

 अभी  ग्ंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  के  लिए  9,566  करोड़  रुपये  के  आबंटन  हेतु  अनुरोध  किए
 जे  के  बारे  में  एक  व्यापफ  स्कीम  तेयार  की  है  भ्ौर  इसे  प्रस्तुत  किया  है  ।  राष्ट्रीय  विद्यत
 पारेषण  निगम  के  आठवीं  योजना  प्रेक्षेपणों  के  बारे  में  व्यपक  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  बिल्ञत  परेषण  निगम  के  भ्राठवीं  योजना  प्रक्षपणों  के  बारे  में  व्यापक  ब्योरा

 करोड़  रुपये

 ऋम०
 .

 प्रस्तावित  परिव्यय

 सं०  (1992--97)

 के  विशुत  उत्वादन  स्कोधों  से  सम्भद्ध  पारेषण  प्रणालो
 1.  एन०  टी०  पी०  खी०  2459

 2.  एन०  एच०  पी०  सी०  2099

 3.  एन०  एल०  सी०  140

 4.  एन०  पी०  सी०  142

 5.  नीपको  647

 6.  .  टी०  एच०  डो०  सी०  ध  450
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 प्रस्तावित  परिव्यय

 9566

 कुल  जोड़  :  9566

 खास  प्रसंस्क रल  उच्योग  में  बाधाएं

 भरी  सुधीर  गिरो  ।  ,
 श्री  हन्‍ता  जोशी  |

 क्या  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रसंस्कृत  खाद्य  की  प्रतिशतता  क्‍या

 अन्य  देशों  की  तलना  में  देश  में  फलों  भ्रौर  सब्जियों  के  कुल
 उत्पादन  की  तुलना  में

 खाद्य-प्रसंस्करण  एककों  में  क्षमता  के  उपयोग  की  क्‍या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  विकतस  में  मुख्य  वाधायें  क्‍या  भौर
 ञ

 प्रसंस्कृत  खाद्य  के  लिए  अपने  देश  में  बाजार  करने  के
 .  लिए  क्‍या  कंदम

 ख़ठाये  गये  हैं  ?

 खत्त  प्रसंस्करण  उच्तोग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  गोमांगो  ):

 मथपि  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ऐसा  अनुमान  है  कि  देश  में

 कुल  फलों  और  सब्जियों  के  लगभग  194
 का  प्रसंस्करण  किया  जाता '  है  ।  ब्राजील  और  अमरीका

 में  घ्रह  लगभग  70%  फिलीपीन्स  में  78%  मलेशिबा  में  837%  और  थाइलेंड  में  30%  है  ।
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 यह  अनुमान  है  कि  तेयार  किये  गये  उत्पांद  के  अनुसार  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिंटों
 का  क्ष  मती  उपयोग  अलग-अलग  30  से  60%  के  बींच॑  है  ।]

 प
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  विभिन्‍न  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  जैसे

 पैकिंग  सामग्री  की  अधिक  बुनियादी  की  अधिक  स्थानीय  अपर्याप्त
 विपणन  फंले  एवं  सब्जी  सेक्टर  में  ल॑म्बे  समय  के  लिएं  उचिंत  दरों  पर  कच्चे  माल
 की  सही  क्वालिटी  और  मात्रा  उपलब्ध  न  मांस  झ्रौर  पाल्ट्री  उद्योग  के  लिए  आधुनिक
 खाद  प्रसंस्क  रण  सु  विधाओं  की  कमी  झौर  सामाजिक  अड़चनें  भ्ौर  मात्स्यिकी  आदि  में
 करण  की  कमी  ।

 इस  मंत्रालय  ने  छोटे  और  कुटीर  स्तर  के  यूनिंटों  के  उत्पांदों  के  लिए  साहित्य
 भ्रौर  विज्ञापन  तेयार  करने  और  उनके  ब्रांड  नामों  के  अधीन  उसके  विपणन  के  लिए  राज्य
 सरकार  के  संगठनों|संयुक्त  सेक्टर|सहकारिताओों|स्वशासी  निकायों  को  विपणन  सहायता  देने  हेतु
 आठवीं  योजना  के  लिए  स्कीम  तैयार  की  है|  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थों  के  लिए  कंत्रलिंटी  चिन्ह  के
 रूप  में  एफ७  पी०  ओ०  चिन्ह  को  बढ़ावा  देने  हेत्‌  भी  सहायता  दी  जाती  है  ।

 शाजस्थान  के  भरू  जिल  में  खनिज

 )  8191.  थी  राम  सिह  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  क्या  सरकार  ने  राज॑स्थान  के  चुरु  जिले  में  खनिज  भंडारों  की  उपलब्धता  के
 बार  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दिमगरगढ़  जिला  चुरु  में  पोट/शियम  भंडारों  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  उपलब्ध  मात्रा  और  उसके  वेर्गीकरण  का  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इन  खनिजों  की  खोजे  भौर  खंनन  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  जांयेगों  ?

 #  खान  संजालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  यादव )  :

 (१)  जी  हां  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप

 देवगढ़  तथा  सेथों  में  जिंप्साइट  के  भंडार  तथा  विदासर  दरीबा  व  बीरमासर  में  तांबा
 अयस्क  के  कुछ  भंडारों  का  पता  चलां  लक्सरं-डूंगरगढ़  शुष्क  बेसिन  चुरु  का  पश्चिमी

 -  में  ड्िलिस  द्वारा  ग्रवेषण  से  निम्न  श्रेणी  के  पोटोशियम  भंडारों  की  पुष्टि

 हुई  है  ।

 ..  ओर  भौॉरंतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वार  29:05  वेग  कि०  मी०  क्षेत्र  में
 है  हा  क्

 पौसत
 हैं

 को  पसस्न  बेड
 >>

 ।
 ॥

 540  मी०  से  900  मीटर  गहुर|ई  पर  7'75%  त  संम्भाव्य  पोटाशियम  के  भिंम्न बरेंड
 iy

 है
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 पोटोशियम  के  28.  26  मिलियन  टन  भंक्।र  तथा  6.  42%  झौसत  के  सम्भावित  पोटोशियम
 के  113.  3  मिलियन  टन  भंडारों  की  पुष्टि  की  गई  ये  भंडार  80%:  लवणयुक्त  बड़े  राक

 साल्ट  निक्षेपों  के  साथ  मिले  हुए  हैं

 (3)  इन  निक्षेपों  के खनन  की  आधथिक  उपादेयता  के  संबंध  पोटाश के  भिम्न  ग्रेष्ठ

 झौर  अधिक  गहराई  पर  होने  को  देखते  इनका  मूल्यांफन  किया  जाना

 शाक  कर्मचारियों  को  कांगें

 8192.  श्री  एन०  जे०  राठवाः  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 क्‍या  डाक  कर्मचारी  आजकल  आन्दोलनरत

 यदि  तो  इनकी  मांगों  का  ब्यौर  क्‍या  भौर

 सरकार  द्वारा  इस  संम्बन्ध  में  क्‍या  कायेवाही  की  गई  .

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगयणा  नाबड  ):

 जी

 भौर  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  भद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झखबारी  कागज  नियंत्रण  1062

 8193.  थ्री  अ्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  रवि  राय  ;

 श्री  एस०  बी०  थोरांत  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  न्यूजपेपर  सोसाइटी  ने  सरकार  से  अखबारी  कागज  निय  त्रण
 1992  को  रदृद  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सूचना  शो  र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मिरिजा

 हां  ।

 ऐसे  मामलों  में  सरकार  का  रुख  -  के
 -  की  रक्षा  करने  तथा  प्रेस  के  स्वस्थ  विकास  को  नीति  के  बनुस्ूप  है  । ल्‍

 २98
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 उत्तर  प्रदेश  में  होटलों  भोर  यात्री  सियासों का  लिर्माण
 है

 8194.  श्री  बज  भूषण  शरण  सिह  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कैन्द्र  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेशਂ  सरंकार को  राज्य  मेंਂ
 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  झौर  राज्य  में  कितने  होटलों  और

 और  यात्री  निवसों  का  निर्माण  किया  गया

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  यात्री  निर्वास  के  निर्माण  के

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव

 से  पर्यटनका  विकास  तथा  संवर्धन  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  160.59

 लाख  रु०  की  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  स्वीकृतकी  गई  राज्य  सरकार  के  अनुरोध
 1991-92  के  दौरान  63.21  लाख  रु  ०  की  लागत  से  अयोध्या  और  चित्रकूट  दो  यात्री

 निव।स  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।  तथापि  ,  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  होटलों  को  निर्माण  करने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  नहीं

 पुरस्कार  बिजेता  भारतोय  फिल्मों  का  दूरदर्शन  से  प्रसारण

 8195.  सी०श्री  पी०  :

 श्री  के०  एच०  :

 वं।०  कृष्ण  राव  :

 क्या  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरे  मुम्बई  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  में  पुरस्कार  पाने  वाली  भारती

 फिल्मों  का  दूरदर्शन  पर  प्रस;रण  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  अब  तक  ऐसी  कितनी  फिल्में  प्रसारित  की  जा  चुकी  और

 तत्संबंधी  ब्यौर  क्‍या

 सुचना  ओर  प्रसारण  संत्रालव  में  उप  मंत्रो  गिरिजा  :

 से  हां  ।  दूरदर्शन  द्वारा  ऐसी  कोई  फ़िल्म  प्रसारित  नहीं  की

 गई  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  साथ  में  सं  युक्त  उच्चम

 8196.  श्री  प्रकाश  बो०  पार्टील  :

 क्या  खाघ  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  भारतीय  और

 विदेशी  कम्पनीयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  गिहरे  समुद्र  में  मछंली  पकॉड़ने  हेतु  संयुक्त  ऊधमों

 लगाने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  अब  तक  स्वीकृति  देदी  गई

 199
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 खास  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  गोमांगो  ):

 अपेक्षित  स ूचना  स  लग्न  विवरण-क  में  दी  गई  है  ।

 विधरण  +

 फ्छिल  तरिन  अधों  के  दो  राम  पहन  समझती  लात्स्थिकों  में  संवक्त  उधसों  को  दी  गई  स्थीक्तियों
 के  व्यौ  रे

 आन  भास्तीय  क म्पनी/प्रस्ताबित  सहयोग  कर  रही  विदेशी  मात्स्यिकी  कम्पनी  का

 सणू  |  का  नाम
 4) #_+

 फिलिंग  फालकाँन  हैदराबाद

 2.  मचेद।इज  लि०  हैदराय[द

 3.  टारगेट  मेरीन  एब्ड  इंजीनियर्स

 नई  दिल्‍ली

 4.  लियो  सी  फड्स
 नई  दिल्‍ली

 5.  फिशरीज  नई  दिल्ली

 5.  सी  ट्रेडिंग  कं०  कलकत्ता

 7.  ग्रीब्स  काटन  लि०  बम्बई

 8.  सी  फूइस  प्रा०

 विशाखापत्तनम

 9.  इंको  फिशरीज  प्रा०  हैदराबाद

 नई  दिरलल

 सी  जाँच  फिशरीज  प्रा०

 कोचीन

 सोबिन  सी  फूड्स  प्रा०  नई  दिल्ली

 चाइला  एक्सपोट्स  प्रा०

 नई  दिल्ली

 4.  इण्डियन  फिशरीज
 नई  दिल्‍ली

 इंदामर  फिशरीज़  प्रा०

 नई  दिल्‍ली

 300

 3

 मैससे  टाई  यून  कारपोरेशन  कं०  लि०  कोरिया

 स्कैनफिश  लि०  डेनमार्क

 सिल्वर  ओसनिक  कं०  लि०  थाइलेण्ड

 डोप  सी  फिशिंग  कं०

 कोरिया

 देवान्ने  मारी रत  तेलरी  एम०  एप्ड
 एण्ड  कं०  काफफेपेचे  ऑफ  फ्रांस

 आल  यूनियन  फिशिंग  कारपोरेशन  एसोसियेशन
 रूस

 फ्राब्ते  फिशिंग  कारपोरेशन  फिलिप।इन्स

 सुपाचोके  क॑  लि०

 डी  ०पीं एनफीके sett, weal रूस  भ्रार७

 थाइलेण्ड

 कं०  सिग्नोल  कोरिया

 स|मवन  फिशरीज  क॑  ०७  कोरिया

 लि०  कोरिया मेरीन  कारपो  ०»

 एनफीके  रूस  एण्ड

 टैको्टं कं० थाइलेण्ड लात्विया कन्सोलीडेटिड सी फड कारपो० एस० ए० हार्टफो्ड ) कं बेक।क
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 आसन  +  व  ना  +  न  «न  नी  नननानन  पननाातगानन  निभाता तल  4  «५८  सनम  ८  नमन  «न  -+  कान  -ee

 भतपूर्य  संसर  सश्स्वों  १९  टेलोक्रीन  जिलों  की  धक्ावा  राशि

 8197.  कुमारों  उमा  चारतो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  नाम  पर  टेलीफोन  बिल
 1992  तक  बकाया  और

 उन्हें  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 सचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  भी  पी०  बी०  रंगयया  और  संबंधित

 फील्ड  यूनिटों  से  सूचना  मांगी  गई  है  और  इसे  यथ्रा  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 झजमे  रटो०  बो०  रिल  केन्द्र शौ  र  श्राकाशवाणो  केर्द्र  को  क्षमता

 8१88.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  क्‍या  झोर  प्रस/रण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 अजमेर  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  और  भाकाशबाशी  केन्द्र  की  बतंमान  प्रसारण  क्षमता

 कितनी

 क्‍या  सरकार  को  इन  केन्द्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राम्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 जोर  सरकार  इस  संबंध  में  कमा  कदम  उछा

 वहां  एक  उच्च  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  और  आकाशबागणी  ट्रॉसमीटर  कब

 तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्‌  झो  र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंढ्ो  (कुम/रो  विरिणा  व्यास  )  :

 इस  समय  अजमेर  में  एक  जल्प  शक्ति  का  टी०  बी»  ट्रांडमीटर  काम

 कर  रहा  आकाशवाणी  जजमेर  के  पास  200  कि०  बा०  मीडियम  बेव  का  उच्च  शक्ति

 ट्रांससीटर  है  ।

 और  अजमेर  के  अल्प  शक्ति  टी०  गी०  ट्रांसमीठर  के  स्थान  पर  उच्च

 शक्ति  ट्रांससीटर  लगाने  के  लिए  विभिन्‍न  पक्षों  से  समय-सममर  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे

 अजमेर  के  बतंमान  अल्प  शक्ति  टी०  बी  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  झक्तित  टी०  बी०

 ट्रांससीटर  लगाने  का  कार्यक्रम  है  लेकिन  यह  पर्माप्त  साधनों  की  उपलब्धि  और

 परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करेगा  ।  परियोजना  स्थल  पर  सिविल  निर्माण  कार्य  शुरू

 हो  जाने  के  बाद  उच्च  शक्ति  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  को  चालू  करने  के  आमतौर  पर  लगश्नग  ३-4

 वर्ष  का  समब  लम  जाता  है  ।
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 आकाशवाणी  अजमेर  .  के  बढ़ंमान  शक्ति  की  शक्ति  बढ़ाने  की  और  कोई

 गुंजाइश  नहीं  .  है  ।

 इस्पात  का  उत्पादन  और  श्रायात

 8199.  री  भाग्य  ग़ोद्धन  :

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  नई  इस्पात  नीति  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  तैयार  इस्पात
 क्री  मांग  और  उत्पावन  का  ब्यौरा  क्‍या  *

 इसी  अवधि  के  दौरान  किए  गए  इस्पात  के  आयात  और  उसके  फलस्वरूप

 की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है,और

 आठवीं  योजनावधि  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  की  स्वेदेशी  उत्पादन
 और  आयात  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  ):

 और  1991  में  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार
 लोहे  और  इस्पात  को  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सची  से  निकाल

 दिया  गया  है  और  इसे  अनिबायें  लाइसेंसिंग  की  अपेक्षओं  से  भी  छूट  दे  दी  गई  है  ।  यदि  यूनिट  दस
 लाख  से  अधिक  की  आबादी  वाले  शहरों  की  25  कि०  मी०  की  सीमा  के  अन्दर  स्थित  हो  और

 किसी  विद्यमान  औद्योगिक  क्षेत्र  हो  तभी  अ्रीद्योगिक  लाईसेंस  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता

 होगी  ।
 ह

 16-1-1992  को  सरकार  ने  इस्पात  और  लोहे  के  मूल्य  निर्धारण  को  विनियन्त्रित
 करने  ओर  इसके  वितरण  को  आंशिक  रूप  से  विनियमित  रखने  की  भी  घोषणा  की  है  ।  अब  मुख्य
 उत्पादक  अपने  मूल्य  स्वयं  निर्धारित  करने  और  घोषित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।  वितरण  के

 मामले  में  इंजीनियरी  माल  के  लघु॒  उद्योग  क्षेत्र  और  उत्तर-यूर्वी  राज्यों
 सप्लाई  करने  में  प्राथमिकता  दी  जाती  रहेगी  ।

 16-1-1992  से  भाड़ा  समकरण  भी  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  अब  मुख्य
 अगयरन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  को  छोड़कर  ह्व  मूल्य  निर्धारित

 कर  हे  हैं  ओर  संयंत्र  दूरी  से  वास्तद्बिक  भाड़ा  अथवा  इस्पात  के  लिए  1080  ०  प्रति  टन
 ओर  कच्चे  लोहे  के  लिए  730  रुपये  प्रति  इनमें  से  जो  भी  कम

 वसूल  रहे

 जि
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 वर्ष  1989-90,  1990-91,  तथा  1991-92  के  दौरान  परिसज्जित  इस्पात
 की  कुल  मांग  और  उत्पादन  निम्नानुसार  है  :--

 लाख

 वर्ष  कुल  अनुमानित  मांग  उत्पादन

 2  3

 1989-90  14.  98  13.00

 1990-91  15.52  52  13.53  53

 ह  16.35  35  14.  20

 परिसज्जित  इस्पात  के  आयात  से  संबंधित  सूचना  निम्नानुसार है
 :--

 _  वर्ष

 ः

 मात्रा  मूल्य

 1989-90  हि  1.46  1562

 1990-91  1.25  1382
 1991-92  0.81  1068

 से  92)

 अउठवीं  पंजवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  परिसिज्जित  इस्पात  की  अनुमानित्त  मांग
 स्वदेशी  उत्पादन  और  सम्भावित  अन्तर  निम्नलिखित  है  :--

 : दस  लाख

 वर्ष  कुल  अनुमानित  अनुमानित  स्वदेशी  अन्तर

 उत्पादन

 1992-93  17.  76  16.  48  1.  28

 1993-94  19.  37  18.  38  ०0.99

 1994-95  5  21..  05  20.  54  0.52

 1995-96  22.  90  22.  21  0.69

 1996-97  25.00  24.  09  0.99

 पंचायतों  श्रौर  धमदय-केन्द्रो ंको टो०  वी०  सेट

 8200.  श्री  बागिकराव  होडल्या  गवीत  :

 श्रीमती  बासवः  राजश्वरी  :

 श्री  बापु  हरि  चोरे  :

 क्या  सुचना  झौर  प्रतारण  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 सस्कार  का  विचर  देश  में  सभी  पंचायतों  और  समुदाय  केन्द्रों  को  टेलीविजन

 सैट  प्रदान  करने  का
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 (m)

 यदि
 तो

 इस  संबंध  में  सातवीं  योजना-अवधि  के  दोरान  आबंटित  की  गई
 धघन-राशि  का  ब्योरा  क्‍या

 ऐसे  गांवों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जहां  अब  तक  टेलीविजन  सैट  नहीं  दिए  गए

 क्‍या  कोई  ठोस  फार्मूला  तैयार  किया  गया  और

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रस।रण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 से  (३)  यद्यपि  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन  नहीं
 लेकिन  सरकार  ने  योजना  की  अवधि  में  13.36  36  करोड़  रुपए  की  लागत  से  पर्वांचल  के

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  लक्षद्वीप  द्वीप  समूहों  में  विशेष  मामले  के  रूप  में
 6258  सामुदायिक  टी०  वी०  सेट  उपलब्ध  कराने  की  स्कीमों  का  अनुमोदन  किया  था  ।  इसके
 अलावा  केन्द्रीय  स्कीमों  के  अन्तग्गंत  सामुदायिक  टी०  वी०  सैटों  के  अलावा  कई  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  भी  सामुदायिक  टी०  वी०  सेट  उपलब्ध  कराये  और  ऐसी  स्थिति
 में  ऐसे  गांवों  के  बारे  में  दूरदर्शन  के  पास  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  जहां  साम्‌दायिक  टी०  वी०  सेट

 उपलब्ध  नहीं  कराये  गए  हैं  ।

 सामदायिक  टी०  वी०  संट  लगाने  और  उनके  रख-रखाव  की  जिम्मंदारी  सम्बद्ध  राज्य
 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  होती  है  और  उन्हें  अपने  साधनों  में  स ेसामदायिक  टी०  वी०

 सैट  उपलब्ध  कराने  के  लिए  समय-समय  पर  अन्‌रोध  किया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  टलोफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो

 S201.  श्री  जोशी  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्वूपा  करेंगे  कि  :

 29  1992  की  स्थिति  के  अनसार  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अंतर्गत

 टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  लिए  महाराष्ट्र  में  जिलेवार  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  सूची  में

 (@)  उक्त  अवधि  के  दोरान  श्रेणीवार  कितने  कनेक्शन  दिये  गये  और

 बाकी  कनेक्शन  शीघ्र  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहें

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बी०  रंगयया  :  से  सूचना  एकल

 की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 सिने  झ्मा्टिस्ट्स  बेलफेयर  फन्‍ड़  श्रॉफ  इंडिया

 8202.  डा०  वाई०  एस०  राजशेखर

 क्‍या  सूचना  आर  प्रस(/रण  म  त्रीयर  ने  की  क्रूपा
 करेंगे

 कि  :

 ‘
 सिने  आश्स्ट्स  वेलफेयर  फंड  ऑफ  इंडिया  का  संचालन  दिसके  प्राधिकार  के

 अंदर्भत  है  ;
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 इसके  लिए  अब  तक  कितनी  घनराशि  एकत्र  की  जा  चुकी

 कलाकारों  को  धनराशि  के  संवितरण  करने  के  लिए  किस  मानदंड  को  अपनाया
 जाता

 इस  कोष  से  अब  तक  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिजा  व्यास  )  :

 सिने  आट्टिस्ट  वैलफेयर  फंड  ऑफ  इंडिया  का  प्रबंध  और  संचालन  इस  फंड  के
 न्यासियों  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 )  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  इस  फंड  के  लिए  बीज  राशि  के  रूप  में  अथवा

 ट्रस्ट  फंड  के  रूप  में  निधि  का  प्रारंभ  करने  के  लिए  10,000/-  रुपए  की  राशि  न्यासियों  के
 नाम  अन्तरित  कर  दी  गई

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सर  रिचर्ड  एटनबरो  राष्ट्रीय  फिल्म  बिकास  निगम  तथा  अन्य  पार्टियों  के बीच  फिल्‍म

 के  सह-निर्माण  और  वित्त  करार  के  अनुसार  फिल्‍म  के  शुद्ध  लाभ  का  5  प्रतिशत  सिने
 आटिस्ट  वैलफेयर  फंड  ऑफ  इंडिया  को  देय  होगा  ।  चूंकि  यह  राशि  अभी  तक  भारत  को  अन्तरित

 नहीं  की  गई  इसलिए  यह  स्कीम  अभी  तक  शुरू  नहीं  हुई
 ।  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  ने

 इस  धनराशि  को  भारत  अन्तरित  करने  के  लिए  उपाय  शुरू  कर  दिए  हैं

 विवरण

 (1)  उन  सिने  कलाकारों  उसके  की  सहायता  करना  जो  बुढ़ापे
 अथवा  किसी  दुर्घटना  अथवा  रोग  के  कारण  अपंग  हो  गए  हों  और  जिन्हें  वित्तीय  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  हो  ।

 (2)  ऐसे  सिने  कलाकारों  और  उनके  आश्रितों  को  डाक्टरी  सहायता  प्रदान  करना  ।

 (3)  ऐसे  सिने  कलाकारों  के  आश्रितों  (2  बच्चों  तक  की  शिक्षा  के  लिए
 व्यवस्था  करना  ।

 (4)  इलाज  संबंधी  आपात  स्थिति  आदि  के  मामले  में  सहायता  प्रदान  करना  ।

 (5)  न्यासियों  द्वारा  अन्यथा  अनुमोदन  के  आधार  पर  किसी  सिने  कलाकार  को  जिसने
 कम  से  कम  5  फिल्मों  में  काम  किया  हो  और  जिसकी  वार्षिक  आमदनी  सभी  स्रोतों  से  24,000/-
 रुपए  से  कम  वह  इस  न्यास  की  उपर्युक्त  किसी  कल्याण  स्कीम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता
 प्राप्त  करने  के  लिए  निर्धारित  प्रपत्ने  में आवेदन  कर  सकता  है

 (6)  कलाकारਂ  से  अभिप्राय  ऐसा  कोई  व्यक्ति  है  जो
 किसी  भी  रूप  में  किसी

 भी  फिल्‍म  में  पर्दे  पर  आया  हो  ऐसी  फिल्‍म  का  निर्माण  किया  गया  हो  तथा  उस  फिल्‍म  को

 रथ
 जनता  को  दिखाया  गया  हो  ।
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 ]

 थी  नीतिश  कुमार  हमने  जो  सव।ल  उठाया  उस  पर  उन्होंने  कहा  कि

 हम  सटे  टमेंट  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  कि  वे  स्टेटमेंट  देंगे  ।  में  आपको  बाद  में  समय  दूंगा  ।

 शो  रामबिलास  पासवान  :  अम्बेड़़र  साहव  की  मूर्ति  तोड़ने  पर  स्टेटमेंट

 देने  के  बारे  में  भी कहा  था  कि  हम  स्टेटमेंट

 श्री  सूयंनारायण  यादव  )  :  दिल्ली  में  सारे  घरों  को  उजाड़ा  जा  रहा
 *  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मा,लनी  जी  को  बोलने  आपको  बाद  में  समय  दिया

 )

 झीमतो  मालिनी  भट्टाचाय  :  दोनों  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहां

 मौजूद  हैं  इसलिए  मैं  उनसे  पूछना  चाहुंगी  कि  क्या  वह  जानते  हैं  कि  कुछ  विदेशी  टेलीविजन
 नियों  ने  समाचार  सेवाओं  के  लिए  सहयोग  हेतु  भारतीय  समाचार  पद  ग्रुप  से  बातचीत  की

 इसके  साथ  ही  समाचार  पत्रों  में  कुछ  समाच।र  हैं  कि  कुछ  भारतीय  समाचार  पत्र  ग्रुप  दूरदर्शन
 के  नए  चैनल  में  भागीदारी  चाहते

 यह  सूचना  हमारे  लिए  खतरनाक  है  क्‍योंकि  समाचार  पत्ों  द्वारा  दूरदर्शन  में  आने  के  ऐसे
 प्रयास  तथा  समाचार  सेवा  का  अन्तर्शाष्ट्रीयकरण  करना  के  प्रयास  से  कछ  बडी  एजेंसियों  का समाचार

 सेव  पर  कुछ  हृद  तक  नियंत्रण  हो  सकता  है  और  समाचार  सेवा  में  उनका  एकाधिकार“होगा  ।

 हमें  आशंका  है  कि  इससे  स्वदेशी  समाचार  सेवा  बनाने  के  प्रयास  समाप्त  हो  मैं  इस

 पर  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगी  किक्‍यायह  सच  हैकिवे  संचार  माध्यमों  में  एक  दूसरे
 पर  प्रतिबन्ध॒  लगाने  पर  विचार  कर  रहे  जहां  तक  इस  मुद्दे  का  प्रश्न  है  इससे  सूचना  नीति

 पर्णरूप  से  प्रभावित  होती  हम  इस  सत्र  में  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की  अनुदान

 मांगों  पर  चर्चा  नहीं  करपाए  मैं  जानना  चाहूंगी  किक्‍था  ऐसी  प्रारूप  नीते  तंयार  की

 गई  है  क्‍या  इस  प्रारूप  नीति  के  बारे  में  कोई  मुख्य  निर्णय  लेने  से  पूर्व  जो  हमारी

 सूचना  नीति  को  बदल  द  उन्हें  कार्यान्वित  करने  से  पहले  सभा  के  समक्ष  चर्चा  के  लिए
 रखा

 जाएगा  ।

 ]
 श्री  मोहन  सिह  )  :  अध्यक्ष  जिस  सवाल  की  और  मालिनी  जी  ने  ध्यान  दिलाया

 हैऔर  अभी  रॉयटर  नाम  की  जो  एजेंसी  जो  यह्॑ं  ।  हिन्दुस्तान  में  टी.आई  .
 न्रेटवर्क  पर  अपना  काम  करती  उसने  भी  कह  दिया  है  कि  जुलाई  से  उसका  अपना  सैपरेट  नैटवर्क

 के  जरिए  वह  अपने  काम  नहीं  करेगी  ।

 लिखित  उत्तर  27  1992

 अमरीका  की  दि  समाचार  एजेंसीज  को  भारत  सरकार  ने  भारत  में  आने  की  छूट  दे
 .  पी०  टी  >  आई  >  और  भाषा  जो  भारत  की  प्रमुख  समाचार  एजेंसीज

 उनके  कार्यक्षेत्र  में  विदेशी  एजेंसीज  का  प्रवेश  हो  गया  इं  एजेंसी  और  अमरीका
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 लिखित  उत्तर 7  1914
 बन  3  #  नजथन  नलनननननाा  १६  हे  अन  अमन  मे  (  निभाने  अननन-नन  ५  जज  नाल  +  अलकननकनना  जय  यओ  जिन  ना  िीतलभनीनन  सन  +  ला  |  ले  कल  जमे  हलक

 की  3  बड़ों  एजेंसीज  ने  भारत  मे  नेटवर्क  को  समाप्त  करने  का  काम  शुरू  कर  दिया

 है।इस  तरह  से  इस  देश  में  इनक  शन  की  जगह  पर  डिस्इन्फमेंशनः  की  सारी  गुंजांइश  पंदा  हो  गई

 क्या  भारत  सरकार  इसबात  पर  भी  का  पोएगी  ।  हमारे  देश  की  जो  रुमाधार  एजेंसीज
 इनके  नेटवर्क  को  अपनी  तरफ  से  सहायता  देकर  मजबूत  बनाने  की  बजाय  बाहर  की एजेंसीज

 को  इस  देश  में  बुलाकर  जो  हमारे  देश  की  समाचार  एजेंसीज  का  नेटवर्क  है  उसको  खत्म
 करने  ओर  इस  देश  को  धीरे-धीर  डिस्दन्फमशन  की  ओरले  जाने  का  जो  काम  कर  रही  है
 यह  कहां  तक  ठाकि  और  इस  देश  की  सुरक्षा  और  अपनी  सम्प्रभुता  के  लिए  उपयोगी
 और  अच्छा  कदम  इस  पर  में  सरकार  का  वक्तव्य  पूर्णरूप  से  चाहता  हूँ  और

 विदेशी  कम्पनिथों  केसमावार  एजेंसीज  के  रूप  में  भारत  में  प्रवेश  की  निन्‍्दा  करताहूं

 न

 पर  रोक  लगाने  का  भारत  सरका  स  माग  करताहे
 बैर  लेकिन श्री  जाजे  फर्नान्डी  ज  )  :  अध्यक्ष

 मुझे  इस  पर  तो  ख

 मेरा  समर्थन  इसके  लिए  भी  है  तु  में  दूसरे  बिन्द्‌  पर  बोलना  चाहता  हूँ

 [  भ्रंनुबाद  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आपका  भी  वहीं  मुद्दा  णदि  आपका  मद॒दा  भिन्‍न  है

 तो  मैं  बाइ  में  आउको  अनुमति
 अर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबीत  :

 में  दोनों  माननीय
 सदस्यों  की  बातों  का  उत्तर  दे ंसकता  हूं  ।  जहां  तक  श्रीझतों  म।लिनी  भट्टाचार्य  का  संबंध  है  हमने भी
 समाचारपक्नों  में  देखा  कि  हमारे  कुछ  समाचारपत्न  भ्रर्थात  जो  समाचार  पत्र  भारत  में  ही  प्रकाशित

 होते  हैं  तथा  उनके  मालिक  भारत  में  ही  उन्होंने  कोई  समझौता  करने  के  उद्देश्य
 से  विदेशी  टेलंविजन  कम्पनियों  से  सम्पर्क  किया  है  ।  हमने  इस  ब,रे  में  पूछताछ  शुरू  कर  दी

 जहां  तक  विदंशी  एजेंसियों  का  संबंध  है  इस  बारे  में  उच्च  स्तर  पर  चर्चाहुई  पी०

 ठया  यू  ०  एन  >  आई  :  कार्यरत  हैं  ओर  हम  तया  जनता  उनके  कर्यकरण  से  संतुष्ट  है  ।

 जित्त  विभाग  ने  कुछ  आर्थिक  सूचना  मांगी  थी  जिसे  वे  आवश्यक  समझते  थे  ।  इसी  कारण

 क्या  किश्वी  विदेशी  एजेंसी  को  कुछ  आधथिक  आकंडे  सावेजनिक  उपयोग  हेतु  नहीं  बल्कि  अपने
 उपयोग  हेत  देने  के  लिए  कहा  इस  समय  सरकार  ने  भारतीय  समाचार  एजेंसियों
 चारपंत्र  उद्योग  मेंइस  मःमले  पर  पर्ण  चर्चा  किए  बगैर  ही  निर्णय  लिया  है  कि  विदेशी  एजेंसियों

 सेकिती  प्रक।र  कीम  न  लो  हम  अपनी  स्वदेशी  एजेंसियों  अर्थात  परी  ०्ठी  ०ओई०
 और  य०  एन  3  आई०  प्र  निर्भर  रहेंगे  और  उनके  साथ  चर्चा  करेंगे  किक्‍या  उन्हें  ऐसी  आथिक

 सूचना  देने  में  कोई  कठिनाई  है  जों  सरकार  नई  आर्थिक  नीति  के  ठहत  बहुत  आवश्यक

 इसमें  निहित  उ८नऊझारो  में  बहुद  आवश्यक  है  ।  )

 जहां  तक  संचार  माध्यमों  में  परस्पर  प्रतिबन्ध  को  संबंध  है  इस  बारे  में  विभिन्‍न

 समितियों  ने  विचार  किया  सरफार  का  विचार  एकाधिकार  को  समाप्त  करना  है  और  संचार

 माध्यमों में परस्थर प्रतिबन्ध सभी विकसित अं(र विकासशील दशा गाए गए है । बर्धन समिति ने सिफारिंश की है कि द्रदशंन में किती निजी निर्माता का कोई अधिकार देते समयसंदार माध्यमों में परस्पर प्रतिबन्ध को ध्यान में रघ्बा इसलिए सरकार इसबारे में सुजेग और सचत है । 5.4 ४ 27--96 955 /93



 भहा  राष्ट्र  के  विभिन्‍न  भागों  में  27  अग्रेंल  1992

 सूखे की  स्थिति के  बारे  में
 ae  >मन्‍न्‍>न्‍ममन  -  अनाज  नकली  फभ  नल  ननान  तन  न  न  नी तल  तन  तन  न  लत  बीत  बन  ७ ७  तन  «वन  लिन  +  नल  व शननमन  न  ०  समन

 12.02
 .  02  Ae

 महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  कों  स्थिति  के  बार  में

 श्र  मुकुल  बालकृष्ण  ब।८निक  :  में  सरक।र  का  ध्यान  के

 विभिन्‍्ते  भागों  में  व्याप्त  भथंक्र  सूखे  की  स्थिति  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  1

 मीजूदा  समीक्षा  के  अनुस;र  में  47,000  गांवों  में  से  29,157  गांवों  को  कमी  से  प्रभावित
 गांव  घोषित  किया  गया  यह  बहुत  ही  विरल  स्थिति  स्थिति  में  यह  अपेक्षा है
 कि  केन्द्र  सरकार  इस  कठिन  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  अतिरिक्त

 घनराशि  उपलब्ध

 मह  शाष्ट्र  सरकार  के  प्रवाक्षतों  के  अनुसार  यह  दर्शाया  गया  है  कि  इस  स्थिति से  निपटने

 के  लिख  लगभग  834  करोड़  रुपये  की  जरूरत  834  करोड़  में  से  500  करोड़  रुपये  पहले
 ही  3  मच  तक  खर्च  किए  जा  चुके  हूँ  ओर  केन्द्र  सरकार  ने  इसके  लिए  केवल  33  करोड़  का  योगदान
 फ्रिया  महाराज्ट्र  सरक्वार  ने  कृषि  मंत्रालत्त  को  अनेफ  ज्ञापन  दिए  प्रधान  मंत्री
 को  भी  पहले  ही  या  गया  है  ।  लेकिन  पहले  एक  अवसर  पर  सरकार  ने  धांषणा  की
 थी  कोई  अतिरिका  ध!।राशि  नहों  दी

 माननीय  कब  मंत्री  सभामें  मौजूद  में  उनते  अनुरोध  करूंगा  कि  पहले  तो

 गुजरात  ओर  मब्त्र  प्रदेश  में  दल  पहने  ही  वहां  सूखे  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए
 दौरा  कर  चकः  इसलिण  एक  दल  त्रन्त  महाराष्ट्र  भी  जाए  तथा  महाराष्ट्र  को

 धनराशी  दी  जाए  क्योंकि  इसस्थिति  कासामनाो  करने  के  नियोजित  धन  कोष
 का  20  प्रतिशत  पहले  ही  ले  गया  है  ओर  इसपे  राज्य  का  नियोजिद  विकास  प्रभाकिति

 होगा  ।

 आओ  राम  वेलास  पासबार  24-25  दारीख  को  में  महराष्ट्र  में  गया  था
 वर्धा  और  प्‌लगाँव  में  जिस  दरह  सूखे  की  स्थिति  उसमें  आदमी  तो  फिसी  तरह  से

 पानी  जुटा  रहे  हैं
 लेकिन  मवेशियों  की  हलत  बहुत  खराब  है  ।  जो  हालद  देखते  को  हजारों

 लोग  एक  ही  डिमांड  फ़र  रहे  थे  कि  फ़ित्री  तरह  से  पानो  की  व्यवस्था  नहीं  तो  हम
 मर  जाएंगे  ।

 इसलिए  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  चाटंगा  कि  अभी  गर्मो  बहुत  नहों  अ,ई  अर्श्वल  का

 महीता  फिरपूरा  कापूरा  मई  वजूद  का  महीदा  इस  पररण  अकाल  के  संकट

 भारत  सरकार  वहुत  गम्मीरता  विदर्भम  और  के  एरिय्रा  के  बारे  में  तो  उप  भी
 अच्छी  तरह  से  जन  भारत  सरकार  राज्य  सरदार  के  ऊपर  थह  सब  न  भारत  सरकार

 युद्ध  सदर  पर  अभी  से  इसकी  तैयारी  करें  और  जो  भी  सहायता  हो  वह  निश्चित  रुप
 से

 के  इंतजाम  करना  चाहिए  ।

 झ  राम  ू।ईक  म्वई  :  अध्यक्ष  भें  जो  अकाल  पड़  आजादी
 के  बाद

 सबसे  गम्भीर  यह  अक,ल  ऐसा  गम्भीर  अकाल  पड़ा  था  उस  अक्ल

 208.



 7  वैशाख  1914  महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  भागों  में

 सूखे की  स्थिति के  करे  में

 लगमग  600  करोड़  रुपये की  सहंययतो  केस्द्र  संशकोर  ने  महाराष्ट्र  को  लेकिन  अभी
 इस-समथ्र॒  परकुछ  नहींहों  रहा  जाता है  कि  इसके  बारे  में  नई  पॉलिसी
 लेकिन  जब  परित्व्यति  गम्वीर  नब  TF  डजिवगन  भेज  जं।यगा  ।

 ऐसा  फाइनान्स
 कम्रीसर  ने  कश  यढ  एक  गम्भीर  स्थिति  गम्जीर  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां

 सरकार  के  हिसाब  पे  दो  करोड़  जानवरों  कं  च।रा  खाने  के  लिए  नहीं  मिल  रहा  हैँ
 आर न  ही  प।नी  पीने  को  मिल  रह  4  करोड  पशुओं  की  संख्या में  से  अगर  उनको  खाने  के  लिए  घास

 नहीं  मिलेगी  तोस्थिति  ऑरगंभीर  हो  जायेगी  ।  फे  सारे  लोग  इसके  करण  बहुत
 उत्तेजित  आपने  देखा  होगा  इसके  कारण  विधान  सभा  को  कारंवाई  रूफ़  गई  और
 8  मई  को  महूरराष्ट्र  बंद  होने  जा  रहा  में  चाहता  हूं  सरकार  इसके  बार  में  बयान  दे  ।

 वहा
 की  स्थिति  का  जाथज  लेते  के  जिर  उक  सेंट्रल  टीम  वहां  तुरन्त  जाये  और  कम  से  कम

 500  कराड़  रुपया  फर  -  इनस्टालनेंट  के  जररेये  महारा'्ट्रसरकार  को  ज।ए  ।  अब  तक  800
 करोड़  रुपये  इस  पर  खर्च  किए  गए  हैं  ।  सरकार  को  त्रन्त  इसके  बारे  में  कम  करता  च।हिए  अर

 समाथूह  में  भी  देना  हम  चाहते  हैं  क्रि  हमारे  एग्रीकल्चर  मिनित्टर  इस  पर  ख्या
 यह  एक  गम्मीर  मद्रास  के  लोग  बार-बार  कह  रहे  हैं  फि  वहां  एक  टीम  भेजी

 गंउस  पर  कोई  ध्यान  नहों  दिया  जाता  है  ।

 आओ  बिल/स  म॒त्तेमवर  :  महाराष्ट्र  में  अकं,ल  की  मस्मीर  स्थिति  के  बारे  में  अभी  कई
 माननीय  खद॒सयों  नेजिक  कियः  मैं  आपसे  दरद्वस्त  करंन/क्ाहुगा  कि  अकाल  में  खाने

 के  सामान  कातोइंतज/म  जो  सकता  है  लेकिन  हमें  आज  यह  भी  सोचता  है  कि  पीने
 के  पाक

 को  व्यवस्था  इंधानों  ओर  जानवरों  के  लिए कौ  से  की जाए  ।  वढ़ां  की जो  सिचाई  योजवाए  उनर्ना

 ओर  किसों  का  ध्यान  नहीं  जाता  अकान  केबांरेमें  प्रा  ब्यौरा  लेकर  वह  सेंट्रल  टीम॑

 भेजी  आने  वाले  समय  में  ऐसी  परिस्थिति  वहां  नहीं  ऐसी  मांग  सदस्यों  जे

 पढदले  भी  उठावी  मावनीय  मंत्री  महोदय  ब्लबात  से  अच्छी  तरह  से  अवगत  हैं  ।  शायद

 बे  ऐसा  सोचतेहें  कि  उन्‍हें  म&राष्ट्र  राष्ट्र  गवर्नमेंट  की  आर  से  रिप्रेंजेंटेशन  मिले  अर  हम  सभी

 सदस्यों  की  तरफ  से  मिले  तमी  वह  कोई  पहल  अतः  हम  उनमे  यह  आग्रह  करना  चाहेंगे
 कि  मदहारास्ट्र  परजोआपत्ति  आई  उभ्रमें  वह  उनकी

 :

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  क्या  अप  उत्तर  देंगे  ?
 )

 श्र  है  मोल्लाह
 :  महोदय  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  पहले  च.हूंगा

 कि  महारास्‍्ट्र  मध्य  उत्तर  प्रदेश  केरल  और  पश्चिन  बंग,ल  सहित  देश  भर

 में  80  जिलों  से  अधिक  में  बिल्कुन  भी  वर्षा  नहीं हुई
 है  श्ौर  म।नसून  बहुत  बिलम्ब  हुआः

 बह  पर  पेयजल  नहीं  है  और  गरीब  लोगों  तथा  खेतिहर  मजदूरों  को  कोई  काम  नहीं  ग्लि  रहा
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 जा  +  तन  +  ऑअजणतन  ऑन  न्‍  न  नननिनल नमन  बन  वन  नानक  नकल  न  7  जकका  हललल  के  केक  कनन  ee  ee  कक  -

 बे  भुखमरी  से  ग्रस्त  है ंऔर  यह  एक  गंभीर  स्थिति  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  पहले
 ही  विच।र  हो  चका  है  और  पहले  ही  समय  चुका  सरकार  इस  पर  गौर  करे  और  देश  भर  में

 सूछे  की  गंभीर  स्थिति  का  स।मना  करने  के  लिए  एक  नई  योजना  तैयार  की

 नीय  मंत्री  यहां  पर  मौजूद  हैं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  आश्वासन  देंगे  कि  वह
 बंगाल  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  दल  भेजेंगे  और  देश  में  स्थिति  से  निपटने  के  लिए

 शेष  योजनाएं  बनायेंगे  ।

 घो  पो०  सो०  चामस  :  नई  योजना  के  संबंध  में  में  कहना  चहेंगा  कि

 केरल  भी  सूद  से  बहुत  है।इस  वर्ष  केरल  में  असाधारण  सूखा  पड़ा  मंत्री  महोदय
 उत्तर  देते  समय  केरल  राज्य  को  भी  ध्यान  में  रखें  '  *  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  थामस  हम  पहले  ही  कफी  लम्बे  समय  तफ  कृषि  मंत्नालय  की  मांगों

 पर  चर्चा  कर  चुके  हैं  और  यह  बत  पहले  ही  कही  जा  चुकी  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 अं  पी०  सो०  बामस  :  केरल  में  तापमान  40?  सेंटीग्रेड  तक  पहुंच  गया  है.«
 )

 अध्यक्षणहोंदय  :  क्या  अप  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  नहीं  चाहते  ?
 )

 कृषि  बलराम  :  अध्यक्ष  में  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  कहते  हैं
 उनकी  बत  से  बिल्कुल  सहः:नुभूति  रखता  मुझे  पता  है  कि  किस  प्रकार  से  कष्ट  होता  है
 लेकिन  कुछ  व्यवधात  होते  कुछ  बीच  में  बाधाएं  होती  इस  ब।त  उसको  देखना  पड़ता

 आपको  पता  है  कि  हमने  यहां  ड्राइटइ  कण्डीशन  पर  पूरी  की  पूरी  बहस  में  लिया
 पिछली  दफा  भी  लिया  और  अब  भी  हम  ले  सकते  मैंने  .  टीम  भी  -

 राष्ट्र  में  भी  टीम  भेजने  कीब[त  उस  मैंने  कही  अब  अब  जो  हम

 वह  देखकर  अपनी  रिपोर्ट  दे  वह  रिपोर्ट  मैं  केबिनेट  .  के सःमने

 प्रश्त  इस  बठत  का  हे  कि  हमारे  पास  क्या  जो  मैं  दे  सकता  पुराने  जमाने

 आज  तीन  च.,र  स.ल  पहले  यहां  सेटीम  जती  फिर  देखकर  उसका  काम

 करते  थे  कि  जितना  नुकमन  उसके  हिस,ब  से  अनुदान  भी  देते  थे  ।

 नया  काम  भी  करते  भी  संण्ट्र  से  दी  जाती  थी  ले  किन  जब  से  नाइनथ  फाइनेंस  कमीशन

 बना  ,  उस  फाइनेंस  कमीशन  की  वजह  सेसःररे  स्टेट्स  नेयह  कह  कि  का  सारा

 स्टेट्स  को  बांट  दिया  उसे  सेंटर  न  कैलेमिटीज  रिलीफ  फण्ड  को  ।  उस

 मिटीज  रिलीफ  फण्ड  के  तहत  10  स.ल  की  एवरेज  के  हिसाब  से  हर  स्टेट  को  पैसा  बांट

 गया  फिहर  स्टेट  को  इतता-इतन  पैसा  में  मिलेगः  और  च.र  किश्तों  में

 हर  तीन  महीने  बदद  रिलीज  कर  दी  जती  है  जिसमें  603  करोड़  सेंटर  की  तरफ

 और  201  फरोड़  रुपये  स्टेट्स
 की

 तरफ  इस  प्रकार  क  है

 ह

 तो  वह  हमने  पहल  भी  रिलीज

 कर  दी  है  भौर  अगर  ज्य;द  अ  पड़ती  है  तो  स्टेट  मांगता  दूसरी  रिलीज  फर  सकते
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 सूखे की  स्थिति के  बारे  में

 और  भी  जरूरत  पड़ती  है  तीसरी  भी  रिलीज  करने  की  सिफारिश  कर  सकता  हुं
 नेशनल  कैलेमिटीज  अगर  सरकार  डिक्लेयर  कर  दे  ।  सरक।र  हम  यहां  सेंटर  में  बंठकर

 फैसला  कर  लें  कि  इतनी  गंभीर  समस्या  है  कि  उसके  मृताल्लिक  नया  सेंटर  से  दिया
 फिर  मैं  और  मदद  कर  सकता  हूं  तो  उसके  लिए  जेसे-जसे  टीम  जती  में  उसकी  रिपोर्ट  कैबिनेट

 के  सामने  यह  बात  है

 आमतो  चिखलिया  :  गुजरात  के  बारे  में  नहीं  वहां  तीन  साल  से

 अकाल  पड़  रहा

 म०  १०

 स्टाक  एक्सचेंज  के  बारे  में

 जा  फर्नानडोज़  :  अध्यक्ष  पिछले  महीने  की  31  त।रीख  को  इस
 सदन  से  सिक्‍योरिटीज  एण्ड  एक्प्चेंज  बोर्ड  आफ  इण्डिया  कानन  को  पास  किया  उस

 कानून  का  अमल  उसके  तत्काल  बाद  शुरू  होना  एस०ई०बी०अःई०  के  अध्यक्ष  हैं  श्री
 उनकी  तरफ  से  देश  के  तम.म  स्टाक  एक्सचेंज  को  यह  अःदेश  गया  कि

 बे  तमाम  स्टाक  ब्रोकसे  के  रजिस्ट्रेन  को  तत्काल  एस०ई  से

 अपने  को  रजिस्ट्रेन  करने  की  जगह  यानि  इस  संसद  में  प/रित  किए  हुए  कानून  को

 स्वीक/र  करने  के  बजाय  इन  स्ट/कप्रूब्रोकर्स  ने  देश  के  सारे  स्टाक  एक्सचेंज  हड़ताल  शुरू
 आज  यह  तीसरा  सप्ताह  शुरू  है  मेरी  उम्मीद  थी  कि  वित्त  मंत्री  इस  सदन  में  इस  बारे
 में  कुछ  कहेंगे  य/सदन  के  बाहँर  इसको  हल  करने  के  किसी  उपाय  को  भी  चूकि
 यह  अभी  इतना  गंभीर  हो  गया  है  कि  हिन्दुस्तन  के  स्ट,क  एक्सचेंज  में  इस  वक्‍त

 जोकुल  पूंजी  वह  पूंजी  की  रकम  तीन  लाख  20  हजार  फरोड़  रुपये

 12.19  #०  १०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 आज  के  स्ट/क  मार्कीट  की  जो  कीमत  बहां  जो  कुछ  रजिस्टड  पूजी  वह  तीन  लाख  20  हज:र  .

 करोड़  रुपये  एफ  बात  अब  स्पष्ट  हो  चुकी  है  कि  जितने  स्टाक  ब्रोकर्स  यह  किसी  भी

 प्रकार  के  सरकारी  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  अ.ने  के  लिए  तैयार  महीं  इसकी  एक  वजह  पिछले  हफ्ते
 में  देश  के सामने  आगई  जब  स्टेट  बैंक  आफ  इप्डिया  अकेले  एक  बैक  ने  एक  हजार  करोड़

 रीकन्साइल  करने  में  मुश्किलात  दिखाईਂ  हजार  करोड़  रुपये

 एडवांस  कियाथा  एक  स्टाक  एक्सचेंज  के  बड़े  ब्रोकर  जिसका  नाम
 »००००००७००००००  *  *  »  को  हजार  करोड  रुपया  अकेले  स्टेट  बैक  ने  एडवांस  किया

 श्रौर  वह  रिकंस।इल  नहीं  कर  क्योंकि  सिक्‍्पोरिटीज  को  वापिस

 मिलनी  थी  वह  उन्होंने
 कल  बम्बई  में एक  सभा  में##*  cr

 एलान  पांच  सौ  करोड़  रुपये  का  हमारा  लेन-देन  उसमें  480  करोष्ट  रुपये  की
 कथतीनत।तज-न-न  न  ता क््जन  कन्‍भजः
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 स्टॉक  एक्सचेंज  के  बारे  में
 जाल  नल  लि  लक  न  नल  न  लि  है  ता  तल  चल  ५

 27  1992
 जितना  *%'कफफसफ5कफफ_3उपरफ*  ८  .+  +  जन

 सिक्‍योष्टीज  हमने  डियाजिट  कीहै  और हम  को  इस  लिए  यहखेल  खेलना  पड़ा  कि  विदेशी

 बैंफ  हमरे  स्ट/क  एक्सचेंज  में  खेलने  का  काम  कर  रहे  थे  कुल  मिलकर  यह  स्थिति  है  कि

 हम,रे  बैंक  अनने  पैसों  कोऐपेलोगों  के  ह/थमें  दे  रहे  स्ट,क  एक्सचेंज  सट्टे  ब्राज.र

 में  इस  वक्त  रहा  हैऔर  उस  की  सिक्पोरिटीज  कोवापिस  लेनेकाक.म  नहीं  हो  रह  है

 दूसरी  ब।त  यह  है  कि  बहुत  छोटे  यानि  अ,थिक  म,मलों  में  साधारण  इंस।न  जो  स्टॉक  एक्सचेंज
 खेलने  के  लिए  शेयर  खरीदने  के  गया  अभी  हव:ई  जहाज

 मिनिम्ट्री  की  चर्चा  हो  रही  यी  कि  जड।ज  लेट  होते  परसों  हमारा  जहाज  भी  तीन  घण्टे  लेट

 असिस्‍टेंट  ने  घेर  लिया  और  बोले  कि  हम  लोग

 सोस,यटीज  से  कर्ज  ले  रहे  हैं  और  स्टाक  एक्पचेंज  में

 कप  मैंने  कहा--एक  दिन  सव  डूब  जओगे  ।

 चूंकि  इस  वक्‍त  हम,रे  स्टॉक  एक्तचेंज  में  शेयसं  की  कीमत  इन्डैक्स  में  जो  असली  द.म

 उससे  सैंतीत  गना  चल  है  ।  क्रम्पनियांकक  ce  eee  "०१०४०  *  कर  रही  हैं  और
 #$*  *  es  रही  है  और  स्टाक  ब्रोकर्स  संसद  को  चुनौती  दकर  बैठे  में  केकक्‍ल  हड़ताल  की बत

 नहीं  उठा  रहा  5।  स्टेट  बैंक  जेसः  हिन्दुस्तान  को  सरफार  का  सबसे  बड़ा

 रिजर्व  बैंक  के  बार

 बम्बई  की  काल  मार्कट  को  दने  के  लिएग॒  एक  नहीं  था  ।  नतीजा  यह  हुआ  कॉल  मार्केट  ने

 65 प्रतिशत  ब्य|जज  पर  बम्बई  में  विछले  हफ्ते  में  काल  मार्कट  का  ।  इसके

 पहले  रिकडे  40  प्रतिशत  अज्ल  के  दूसरे  हफ्ते  अश्रैल  के  चौथे  हफ्ते  में  65  प्रतिशत  .

 ब्यज  के  ऊपर  काल  म.केट  चल  रही  हम  लोग  यह  खिलवाड़  देख  रहे  हैं
 और  इस  सदन

 को  चुनौती  रही  उपाध्यक्ष  मामले  को  समझ  लिजिए  --  में  उप  हड़त.ल

 की  चर्चा  नहीं  फर  रह  हूं  जो  मजदूरों  की  हड़तःल  होती  है  और  सरकार  नहों  फब  कौन-कौन

 सा  कनन  सर्विसेज  मेंटेनन्स  एक्ट  और  नेशनल  सिक्‍योरिंटी  एक्ट  या  जो  भी  फानून

 हैँ  --  उन  कनूनों  का  इस्तेम,ल  करती  मजदूरों  को  गिरफ्त,र  करते  हड़ताल  क्ये  तोड़ने  के

 लिए  पुलिस  भेजते  यह  स्टाफ  एक्वेंज  के  ब्रोफस  लिग/-दिय।  लेकर  बत,ने  वाले  भारत  के

 संविधान  में  हुआ  यह  स.रे  दूसरे  कनूनों  को  ब.जू  में  रख  इस  सदन  में

 पिउले  महीने  30  तारीख  को  वन.यः  हुआ  उस  कानून  को  चनौती  देश  के  स्टॉक

 एक्पचेंज  कर  रही  है  सरकर  ?  क्‍यों  झफ  रही  है  स्टॉक  ब्रोफसं  के  स,मने  ?  क्‍यों  अधवाज

 नहीं  उठाती  है  सरकार  ?  क्‍यों  रोकने  फा  काम  नहीं  कर  रही  है  सरकार  ?  लाखों  करोड़ों

 था  वहां  इंडिपन  एयरल,इंस  के  टेफिक
 प्रोविटट  फशड  से  फर्ज  ले  रहे  है

 शेयर  खरीद  रहे  हम  लोगों

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  अपपको  मालूम  है  स्टेट  बैंक  से
 पिछले  हफ्ते

 लोगों  का  <॥  उसमें  हुआ  उपाध्यक्ष  अःपको  आश्चर्थ  चूंफि  अधपफा

 इस  शेयर  बाज:र  में  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मेरे  प/स  कहां

 जज  फर्नान्डज  :  यही  वःत  इसलिए  आपको  आश्चर्य  यह  बात  सुनकर

 कि  यह  शेवर्स
 फू  जो  चतता  इजनें  अबथारों  में

 आता  हैकि  अभुक  शेयर  अभुक  पैसे  में
 अमभुक  रकम  में

 जः  रह  है  य/बेच.  नहीं  मिल  रहः  बम्बई  की
 लाना  जन  हा  ८ਂ  5

 *अ्अध्यक्षपी  5  के  आदे  शानुस।२  कार्य  वाही-बुतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 7  1914  स्टॉक  एक्सचज के  बारे  में

 स्टॉक  म्केट  मेंजो  लेता-देना  येस्टॉक  ब्रोक्स  से  20  प्रतिशत  रक्रम

 को  अयनी  जेत्र  में  रखते  हैं  और  बक/या  रक़्म  को  देने  का  काम  करते  अब  वहां  पर  नए
 लोग  खेलने  के  लिए गए  हैं  और  अतनते  प्रोविउंट  फट्ड  से  या  कहीं  से  भी  कर्ज  लेकर  इस  काम  को

 कर  रहे  हे  ।  आज  कल  अखबररों  में  भी  खत्र  छत  रही  है  फि  इन्डक्स  इतना  जा  रहा
 अमरीका

 ने  भी  शेयर  मार्केट  पर  टिप्पणी  शुरू  मैं  ये
 स.री  की  स.री  चीजें  सदन  में  सिर्फ

 इस  बद।त  को  छेड़ने  के  लिए  नहीं  फह  रह  हूं  ।
 ह

 आग्रह  है  कि  आप  वित्त  मंत्री  को  बुलाकर  उनसे  निवेदन  मैंने  अज  सुबह
 कालिंग  अटेन्शन  दिया  उप्तको  स्वीकार  कोजिए  और  इस  मसले  पर  सदन  में  तत्काल  बहस

 इस  सदन  में  यह  चुनौती  है  कि  हम  पस  करिए  हुए  क.नून  को  मुट्ठी  के  बल  पर

 और  पैसे  केबल  पर  खेन  रहे  हैं  श्रोर  देश  को  खत्म  +रने  के  काम  में  लगे  हुए
 ब्न्न

 |
 चस)्रजात  यादव  )  :  में  भी  इस  मुद्दे  पर  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  मुद्दे  पर  श्री  जार्ज  फर्नान्‍डीज  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  उन्होंने  अभी  यह

 मुद्दा  उठाया  है
 ।  महोदय  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है  ।  स्टॉक  दलालों  की  हड़ताल  चल  रही  है  ।  यह  लगभग

 a
 तीन  सम्ताह  पुरानी  हडताल  हो  गई  है  यह  एक  सुनियोजित  चाल  हैं  और  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियां भी

 चाहती  इस  नई  संस्कृति  को  इस  दंश  में  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  और  यह  शेयर  तथा  प्रतिभूति की #
 संप्कृति है  ।  यह  प्रसिद्ध  3  रा  फेरी  का  जुआ  बन  गया  है  जिसमें  आम  लोग  भी  फंस  रहे  हैं  ।  बजट
 सत्र  चल  रहा  z

 इस  सज्न  में  यदि  इस  समय  हमारी  वित्त  व्यवस्था  बैं  किग  प्रणाली  में  और  हमारे  उद्योग  मे ंनिहित
 स्त्रार्थों को

 मदर  के  लिए  ऐसे  गंभोर  प्रयास  फिए  जा  रहे  हैं  तो  इससे  उत्पन्न  हो  यह  सुसंगठित
 और  जत  प्रयास  हैं  ।

 इसलिए में  वित्त  मंत्री  से  भी  मांग  करूंगा  कि  वह  एक  वक्तव्य  दें  और  सही  स्थिति का  पता  लगाएं
 कि  हमारे  बैंक  इसमें  कंसे  लिप्त  हों

 गए  ।  यह  हमारी  अर्यव्यवस्था  को  पंगु  बता

 ”.  मैंआपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनरोध्र  करूंगा  कि  वित  मंत्री  इस  मामले  में  ययाशी त्र॒  वक्तव्य ह

 श्रो  मदन  जाल  खुदरा  :  उपाध्यक्ष  पिछले  तीन  दिनों  से  में

 लगातार  आतंकवादियों  द्वारा  बम  क्रांड  हो  रहे  उस्क्नो  पुलिस  कों  और  सरकार  को  चिता  नहीं

 )

 उप/ष्यक्ष  महोदबः  :  यह  स्टाक  एक्सचेंज  से  संबंधित  है
 ।

 अब  शून्यकाल  चल  रहा  है  ।  यह  बहुत
 काल  ।  महत्वपूर्ण  महें  सरकार  के  ध्यान  में  लाने  होंगे  ताकि  सरकार  उचित  और  तत्काल
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 27  अप्रैल  1992 स्टॉक  एक्सनेंज  के  बारे  मे
 आओ  नीयत  अत  नस  जी  ७3  >+  ता

 कार्यवाही  ऊर  सके  वह  सरकार  के  ध्यान में  लाए  अब  इसे  एक  वाद-बिवाद  में  नहीं  बदलਂ

 जा  सकता  ।  श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  ने  सभी  संबद्ध  मुद्दों  को शामिल  कर  लिया  है  ।

 )

 ]
 नोतोरा  कुम/र

 ने  पारटिसिपेट  किया  था  ।  हमने  उस  समय  खतरे  की  ओर  इशारा  किया  यहां  जो  सेबी  के

 लिए  कानून  बन  रहा  था  और  डिसकशन  हो  रहा  था  तो  उस  पर  हमने  खतरे  का  इशारा

 किया  था  ।  बड़े  लोग  इस  दश  में  उस  मामले  में  खेल  खेलते  थे  और  उसमें  निम्न  आय  वर्ग

 के  लोग  भी  लगे  सरकारो  दकक्‍तरों  में  काम  करने  वाले  अपना  काम  छोड़कर  यह  डिसकस

 कर  रहेथे  कि  शेयर  मार्किट  में  किसका  क्‍या  रेट  है।हर  जगह  इसकी  चर्चा  हो  रही

 हमने  यह  आमाह  किया  था  कि  सभो  लोगों  का  पैसा  इसकों  ग्लोरीफाई  करने  का
 वित  मन्त्रो  जी  ने  अपने  भाषण  में  किया  ।  इसमें  कंपीटल  माकिट  में  बिल्कुल  नए

 उपाध्यक्ष  यहां  जो  बहस  चल  रही  थी  तो  उसमें  हम  लोगों

 काम

 प्रिरें  से  बढ़ोत्तरी  यह  कहकर  इसको  प्रचारित  किया  ।  आज  जब  यह  कोलेस्स  हो  रहा

 है  और  देश  के  सामने  घनघोर  आर्थिक  संकट  पैदा  हो  रहा  है  तो  वित्त  मन्त्री  अपना  मुंह
 छित्रए  हुए  हैं  ।  आपसे  अपील  करूंगा  कि  उनको  निर्देश  दें  कि  वे  अपना  मुंह  न  छिपाएं  और
 देश  के  सामने  उनकी  गलत  नीतियों  के  कारण  जो  भयंकर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  तो  वे

 मुंह  छिपाने  को  बजाए  सदन  का  और  देश  का  सामना  करें  और  सारी  स्थिति  से  जनता  को

 अवगत

 ]
 उपःध्यक्ष  महोदय  :  मश्किल  यह  है  कि  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  इस  विषय  पर  अपने

 विचार  व्यक्त  करना  चाहता  यदि  ऐसा  है  तो  शायद  अधिक  समय  प्रत्येक  माननीय

 सदस्य  का  यह  ककत्तंव्य  है  कि  शून्यकाल  के  दौरान  वह  संगत  और  महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  ही
 सरकार  के  सामने

 इन्द्रजं।त  गुप्त  :  मैंने  एक  नोटिस

 उपाध्यड  महोदय  :  यदि  माननोय  सदस्यों  ने  महत्वपूर्ण  मुहों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्वत  किया  है  तो  सरकार  उन  पर  ध्यान  देगी  ।  यदि  सरकार  आवश्यक  समझंगी

 तो  वक्‍तव्य  दे  दिया  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  एक  ही  मत  पर  अपना  विचार  व्यक्त

 करना  चाहता  है  तो  यह  नियमित  चर्चा  हो

 4 i  दया  है  पर  इस  विषय  पर  नहीं  ।

 अर  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मेरा  मुह  तो  एकदम  अलग  है  ।  मेने  आपको  लिखित  में  दिया  है  ।

 उपःधध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  अलग  मुद्दा  है  तो  निश्चित  तौर  पर  आपको  मौका  मिलेगा  ।

 मुझे  समस्त  दंश  के  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को--चाहें  वे  दक्षिण  या  उत्तर

 या  पूर्व  या  पश्चिम  किसो  भो  क्षत्र  के  सदस्य  हों  जान  लेने  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दे  भी  हैं
 पजिन  पर  उन्होंने  नोटिस  दिया  10  बजे  से  पहले  बह  नोटिस  कार्यालय  में  मिले

 उनका  सूची  में  उल्लेख  है  ।
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 7  1914  स्टॉक
 एमसचेल  के  बारे  में

 —_———
 गयदि  ऐसे  लोगों  को  बोलने  का  मौका  न  दिया  जाए--जिन्‍्होंने  10.  00  बजे  से  पहले

 नोटिस  दिया  है  तो  इसका  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाएगा  ।

 ओऔ  एमाफ  सत  लोहा  (उ/लो)  :  उपरध्यक्ष  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  प्रश्न  जाजं॑
 साहब  ने  उठाया  है  वह  इतना  गम्भीर  है  कि  आज  देश  में  कई  लोगों  ने  अपने  प्रोविडेंट  फंड  पेंशन  का
 पैसा  ओर  उधार  पैसा  लेकर  तथा  छोटे  और  पान  की  दुकान  करने  वालों  ने  अपने
 कारोबार  बन्द  करके  सारा  पैसा  शेयर  मार्कट  में  छाल  सारे  देश  में  मिनिया  हो
 गया  सारे  देश  में  पागलपन  आ  गया  हमने  बित्त  मंत्री  से  कई  ढार  उनके
 लग  की  संसदीय  सलाहकार  समिति  में  भी  कहा  भगघान  के  लिए  करोड़ों  लोगों  के  जीवन

 |  ब्विलवाड़  न  होने  आप  उसके  बारे  में  कुछ  कहें  ओर  क्योंकि  कई  बोगस  कम्पनीज
 बनती  कल  इश्यू  होता  है  दस  रुपए  का  भाव  चार  सौ  रुपये  तक  फिक्टोसयस  बढ़ा  दिया

 जाता  उत्के  ऊपर  * *  **  वित  मंत्रीजी  स्टेटमेंट  दें  और  हमारे  काल  अटेंशन  मोशन

 को  स्वीकार  करें  तथा  इस  पर  चिन्तन  हो  ।

 भो  मरततल  :  पिछले  तीन  दिनों  से  दिल्ली  में

 लगातार  आतंकवादियों  द्वारा  बम  कांड  की  घटनायें  हो  रही  लेकिन  पुलिस  आतंकवादियों

 को  पक  ड़ते  में  कामथाब  नहों  हो  रही  आप  भो  सुतते  हैं  कि  दिललो  पुलिस  किन  कामों
 में  लगी  रहती  है  कि  कभी  वह  शराब  बिकवाती  हैं  या  अन्य  काम  कराती  लेकिन  यहां
 में  जो  घटना  आपको  बताना  चाहता  हूं  वह  आश्चर्यजनक  है  |  साऊथ  दिल्ली  डिस्ट्रिक्ट  मे ंएक

 पुलिस  सब॒-इंस्पेक्टर  द्वारा  एक  मजबूर  लड़की  को  काल  गर्ल  बनाने  की  सलाह  देने  वाली  दिल

 दहलाने  वालो  और  रोंगटे  खड़े  कर  दने  वाली  यह  घटना  मेरे  सामने  आईं  इसको  परतसों  के

 स्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  किया  है  और  कल  यह  जनसत्ता  में  भी  आई  इसके  बारे

 में  नेशनल  कमीशन  फार  वूमेन  की  जयंती  पटनायक  होम  मिनिस्टर  से  मिलीं  ओ

 अपने  साथ  वे  दो  कंसेट  भी  ले  गई  जिसमें  उस  सब-इंस्पेक्टर  और  उस  महिला  के  बीच  जो

 वार्ता  हुई  थी  वह  टेप  यह  घटना  दक्षिण  दिल्ली  में  हुई  ।  में  संक्षिप्त  विवरण  बतान

 चाहता  हूं  कि  25-26  साल  की  पूनम  नाम  की  लड़की  जिसकी  सात-आठ  साल  पहल  शादी
 हुई  उसके  एक  तीन  साल  का  और  दूसरा  पांच  साल  का  लड़का  पति  से  नहीं  बनी

 इसलिए  वह  महिला  अपने  दोनों  बच्चों  क ेसाथ  अलग  रहती  10  शिकायतें  करने  के  दाद  भी

 अपने  पति  के  खिलाफ  कोई  कारंवाई  नहों  उसने  दहेज  के  बारे  उसको  पीड़ित  करने

 के  बारे  में  शिकायतें  लेकिन  पुलिस  ते  कारंवाई  नहीं  की  ।  लेकिन  अब  सथुराल  वालों  की

 तरफ  से  उसकी  सिस्टर-इन-लॉ  की  रिपोर्ट  के  ऊपर  10  अप्रैल  को  पूनम  को  गिरफ्तार  किया

 गया  ।  लाजपत  नगर  में  उसको  थाने  में  ले  जाया  गया  |  जबकि  होम  मिनिस्ट्री  के  आईर  हूँ

 कि  बिना  महिला  पुलिस  के  रात  को  किसी  महिलाको  भाने  में  नहीं  रखा  जा  सकता  *  ***

 एक  तरफ  तो  उसने  दस  शिकायतें  लेकिन  कोई

 बाई  नहीं हुई  ।  दूसरी  तरफ  उसको  रात  को  बाने  में  रखा  जता  है  ।  उसको  बेट्रिन  नहीं  जाने
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 दिया  ओपन  टायलट  दिया  जाता  है  ।  फिर  उसकी  जमानत  हो  धर  भें  उसके

 बच्चे  रात  में  अकेले  रहे  ।  उसके  यंह  महिला  इंडियन  हाउंसंवाईद्से  फेडरेशन  की  जाईटं

 सेक्रेटरी  के  पास  जाती  है  और  वह ट  इसको  जयंती  पटनायक  के  पास  ले  जती  ये  दोनों

 महिलायें  थाने  जाती  हैं  भ्रंष  बदलकर  और  उनमें  से  एक  बाहर  बंठी  रहती  है  ।  जो  वहां  र्चर्चा

 होती  है  वह  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  पुलिस  सब-इंस्पेक्टरे  उसकी  पैसा  कैमाने

 तरीका  बताता  है  और  कहता  है  कि  अच्छ  पैसे  की  नौक॑री  दिलेने  के  मैं  वादी  मकंरता  हू  ।

 उसको  वह  बताता  है  कि  कैसे  कमाया  ज।ता  उसने  पूनम  को  कहा  कि  भौरेतों  के

 पास  पैसा  उमाने  का  एक  ही  जरिया  होता  है  ।  उसने  आगे  कहा  कि  त॑म  मूझ  से  अच्ठी

 तरह  बात  करती  तो  मैं  तुम्हें  गिरफ्तार  नहीं  करता  ।  में  तो  गिरफंतार  नहीं  करता

 तुम्हारे  पास  अच्छी  खासी  शक्ल  काम  से  तो  नोट  कमाओगी  ।  तूमने  अभी

 होटल  या  ओबराय-होटल  नेहीं  देखा  हैਂ
 *'  '  *'

 यह  सारा  टेप  में  मैं

 जानना  चाहता  हैं  कि  एक  पुलिस  आफिसर  ने  एक  यंग  गले  को  कल  गल॑  रैकेट  में  भेजने  के

 लिए  साज़िश  की  उसमें  क्या  कारवाई  करते  हैं  ?  मैंने  आपसे  यह  भी  कहा  कि  दिल्ली  में

 महिलाओं  की  प्रतिनिधि  श्रीमती  जयन्ती  पटन/यक  मुझसे  मिल  चकी  हैँ  श्लौर  उन्होंने  सारी

 घटना  बतायी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  महिलाओं  की  इज्जत  का  सवाल

 महिलाओं  के  साथ  ज्यादती  हो  रही  उसके  बारे  में  सरकार  क्‍या  कारंवाई  कर  रही  है  १

 संसदीय  कार्यमंत्रो  गुलाम  नबी  :  श्री  मदन  लाल॑  खुराना  ने  जो  कुछ

 भी  कहा  है  यदि  वह  सत्य  है  तो  में  ग्रहम॑न्त्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  बह  इसकी  तहकीकात
 ऐसे  पुलिस  अधिकारियों  को  केवल  निलम्बन  ही  नहीं  बल्कि  उनके  विरुद्ध  कठोरतम

 संभव  कारंवाई  की  जानी

 ़  5  ले  «  रब  रे  तर  ”
 रंवाई

 ४
 उपाध्यक्ष  +होदय  :  सरकार  ने  पूरी  जांच  करेने  तथा  उपयुक्त  क।रंवाई  करने  का

 निर्णय  लिया  सरकार  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  उस  अधिकारी  विशेष  कै  विरुद्ध

 उपयुक्त  का  रंवाई  की

 आरो  राजवंएर  सिह  उपाध्यक्ष  मेरा  निरबेदन  है  कि  यदि  उ०  प्र०  में  ऐसी
 कोई  घटना  घटती  तो  356  धारा  लंगायी  जतती  ।  इसलिंए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्रह
 मन्त्ती  इस्तीफा  दें  या  उनको  बेर्खास्त  किया  जाये  ।  उनकी  नाक  के  नीचे  और  दिल्ली
 प्रशासन  के  नीचे  हो  रहा  है  ।  यह  गम्भीर  विषंय  है  ।  इसे  प्रक/र  केवल  संसंदौय  कार्य
 मन्त्री  के  कहने  से  कुछ  नहीं

 घ
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 उप/ध्यक्ष  महोदय
 :  एक  लड़की  को  पीड़ित  करने  के  सम्बन्ध  में  हम  सभी  की  ओोर  से

 श्री  मदन  ल।ल  खुर/ना  की  ब/तों  को  सरकार  ने  सुन  लिया  सरकःर  ने  यह  भी  आश्वासन
 दिया  है  कि  संबंधित  अधिकारी  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कारंवाई  की

 )
 भी  रास  लाइक  :  सरकार  को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिएਂ _

 )

 ४(०  लक्ष्मोम/रायण  पाष्क  आज  ही  गृह  मन्ती  से  स्टेटमेंट

 )

 कालका  दा  )  :  उपाध्यक्ष  दिल्ली  में  आतंकबाद  की  ओर  म।ननीय
 सदस्य  ने  जो  ध्यन  दिलाया  यह  इतना  जोर  पकड़  रहा  हैकि  रोज़  ही  ऐसी  घटनामें

 हो  रही है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  गृह  मन्त्री  जी  कुछ  बतायें  कि  आखिर  इस  तरह  से  ये  कैसे  बढ़ता

 जा  रहा  लगातार  ऐसी  घटनायें  हो  रही  बम  फूट  रहे  आतंकवाद  भी  बढ़  रह
 लोग  मारे  जा  रहे  गृह  मन्त्री  यहां

 *'

 ]

 लालकृष्ण  ध्राढवाणी  )  :  उपाध्यक्ष  देश  के  किसी  भी  भाग  में  यदि  ऐसी
 अपमानजनंक  घटना  घटी  होती  तो  उस  पर  इस  सभा  द्वारा  चिंता  व्यक्त  की  जाती  ।  परन्‍्त्‌  यह  घटना  दिल्ली
 में  घटित  हुई  इसके  साथ  ही  विगत  भार  बिनों  में  तीन  लगातार  बम  विस्फोटों  की

 घटना  का  भी

 उल्लेख  हम।रे  सहयोगियों  द्वारा  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  दोनों  ही  घटना  इस  प्रकार  की  हैं  फि  गृह
 मंत्री  को  सभा  में  आकर  एक  औपचारिक  वक्तव्य  देना  आखिर  दिल्ली  में  ऐसे  मुद्दों  १र चर्चा
 के  लिए  संसद  के  सिवाय  और  कोई  मंच  नहीं  हैं  ।  अन्य  राज्यों  के  म।मलों  में  राज्य  विधान  सभाएं  राज्य

 विधान  मंडल  हैं  जहां  शायद  ऐसे  मुद्दों  पर  दिन  भर  चर्चा  होती  ।  परन्तु  यहां  यह  संभव  नहीं  लेकिन

 कम  से  कम  यह  आशा  की  जाती  है  कि  सरकार  स्वयं  ही  संपूर्ण  तथ्यों  के  साथ  एक  औपचारिक  वक्तव्य  दें

 और  तब  यदि  सभा  आवश्यक  समझे  तो  गे  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  में  सरक्र  से  कम-से-कम  यह्‌
 आशा  करता  हूं

 ।।
 *  *  *

 )

 अं  मनोरंजन  भक्‍त  :  एबं  निकोबार  द्वीप  दिल्ली  में  बम  विस्फोट  १९  शुक्रवार

 को  एक  वक्तव्य  दिया  गया  था  ।  *  *  '  '

 द

 भी  साल  कृष्ण  साड़बाणों  :  दिल्ली  में  चार  दिन  में  इस  तरह  से  तीन  बम  ब्लास्ट्स  हुए
 ह
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 बह  इस  तथ्य  को  उजागर  करते  हैं  कि  बल  अपर्याप्त  है  ।  पुलिस  इसका  सामना  करने  में  सक्षम

 नहीं  है  ।  इसके  साथ  ही  इस  तरह  की  निदनीय  घटना  हो  रही  हैं  ।

 )  की  ।
 दोनों  बातों  के  बारे  में  निवेदन  करूंगा  कि  संसबोव  कारये  मंत्री  गृह  मंत्री  से  निवेदत  करें  कि  इन  धोतों  के
 बारे  में  जक्तब्य  दें  ।

 जी  जाज  फर्नांडीज  :  उपाध्यक्ष  हम  इसका  समर्थन  करते  हैं  कि  जो  मंत्री  जी
 ने  छत्तर  दिया  वह  काफी  नहीं  है  ।  गृह  मंत्री  आयें  मोर  फिर  निवेदन  करें  *

 *
 *

 )

 शो  ताराच-द  खष्डेलवाल  :  उपाध्यक्ष  मैंने  भी  अपने  क्षेत्र  के  लिए
 नोटिस  दिये  हैं  |  मुझे  गंभीर  बातें  कहनी  हैं

 '  *  *  *'
 )

 हु

 |  भ्न॒वाद  |]
 उप/श्यक्ष  महोदय  :  में  अपको  बाद  में  मौका  दंगा  |

 )
 श्रो  ए०  चल्स  :  महोदय  भारत  सरकार  की  राष्ट्रीय  ब्यावसायिक  प्रशिक्षण  परिषद्‌

 पूरे  देश  के  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  ओर  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के समुचित  कार्यक्षरण  के  लिए
 उतरदायी  राष्ट्रीय  परिषद्‌  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में तकनीकी  प्रशिक्षण  एक  संमान  पाठ्यक्रम  और

 उपयुक्त  मानदंड  सुनिश्चित  करती  हू  ।  दुर्भाग्यवश  यह  परिषद्‌  30  व्यावसायिक  प्रशिक्षणों  )  को
 अनावश्यक  मानते  हुए  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  कर  रही  हैँ  और  उन्हें  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  क्षेत्र  से  निकाला

 रहा  यह  गेर  कनूनी  और  गलत  हैं  और  यह्‌  प्राकृतिक  न्याय  के  सभी  सिद्धांतों  के  विरुद्ध  उनमें
 से  कुछ  ब्यावस।यिक  प्रशिक्षण  जैसे  हीट  मेटल  तथा  ढलाई  आदि  हैं  और  इसी  तरह  के

 करीब  30  व्यावस/यिक  प्रशिक्षण  जिल्‍्हें  अनावश्यक  करार  दिया  जा  रहा  है  ।  लोहारी  और  बढ़ईगिरी
 को  पारम्परिक  व्यवसाय  माना  जाता  है  और  ये  समुदाय  विशेष  से  जुड़े  हैं  ।  राष्ट्रीय  परिषद्‌  द्वारा
 समान  नीति  अपनाए  जाने  के  कारण  इसके  पाठयत्रमों  में  सभी  समुदाय  के  छात्र  हजारों  छात्रों  ने  प्रशि
 भ्रण  ले  लिया  है  ओर  वे  बतौर  कारीगर  देश  ओर  विदेश  में  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 यह  अत्यन्त  गंभीर  बात  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  कल  बैठफ  होने  वाली  है  और  यदि  ऐसा  निर्णय

 लें  लिया  जाता  है  तो  यह  पूरे  देश  के  औद्योगिक  प्रशिक्षण  के  ढांचे  को  नष्ट  कर  मैं  माननीय  मंत्री  से

 यह  कहना  चाहत  हूं  कि  वह  परिषद्‌  को  यह  निर्देश  दें  कि  उन  व्यावसायिक  प्रशिक्षणों  को  समाप्स  करने

 भोर  उन्हें  अनावश्यक  घोषित  करने  के  कार्य  को  रोका  जाए  ।

 शो  इस्रजोत  गुप्त
 :  में  ध्यान  आज  सुबह  के  सस्टेट्समेनਂ  के  संस्क रण

 में  छपी  खबर  की  ओर  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  इसमें  कुछ  गं  भीर  आरोपों  का  जिक्र  है  जिसे  में  अभी

 प्रमाणित  करने  को  स्थिति  में  नहीं  हं  ।  हमें  उन  आरोपों  से  अभी  कुछ  भी  मतलब  नहीं  है  जिसमें

 सरकार  के  कछ  उच्य  अधिकारियों  के  विश्द्ध  भ्रष्टाचार  के आरोप  लगाए  गए  हैं  ।  वह  तो  तब  हो  सकता

 है  जब  जांच  के  अदिश  दिये  जायें  लेकिन  मेरा  मतलब  इस  बात  से  है  कि विगत  छह-सात  महीनों कु
 जांब  ब्यूरो  द्वारः  सरक्षारं  से  अनमति  प्राप्त  करने  का  प्रयास  किया  गया  हैं  कि  मारूति  उद्योग Hh
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 बन  चिकन  जि  चित  ननीतीन  मेन  ९  हे  -

 के  अध्यक्ष  और  अन्य  उच्चाधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जा  सके  और  इस  संबंध  में  मैंने
 आपको  लिख  कर  दिया  यह  रिकार्ड  में  दर्ज  है  कि  उन्होंने  बारबार  मंत्रालय  तथा  प्रधान  प्रधान
 मंत्री  के कार्यालय  और  उद्योग  मंत्रालय  को  लिखा  है  कि  प्रथम  दृष्टया  साक्ष्य  जो  उन्होंने  ऐसे  16
 मामलों  से  एकव्र  किया  है  क ेआधार  पर  आरोप  दर्ज  करने  तथा  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  के
 विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सबसे  विचित्र  बात  यह  हैं  कि  हम  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  पर  इस  बार  कोई  चर्चा

 करने  नहीं  जा  रहे  अन्यथा  मेँ  इस  म/मले  को  अभी  नहीं  उठाता  ।  मुद्दा  यह  है  कि सरकार  के  इस  विचित्र
 तौर  तरीकों  का  कारण  क्‍या  कोई  प्रभावी  व्यापारी  इसमें  शामिल  है  पर  मुद्दा  वह  नहीं  है  ।

 मारुति  उद्योग  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  एक  प्रतिष्ठित  कम्पनी  है  ।  यदि  भागत्र  जो  कि  अध्यक्ष  हैं  और  जिनके

 विरुद्ध  जांच  के  दोरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बहुत  अधिक  साक्ष्य  एकत्रित  किया  हैं  जानता  हूं  कि
 आप  मुझे  उतना  समय  नहीं  देंगे  जितना  आपने  श्री  खुराना  को  दिया  है  ।  ठीक  है  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 भ्री  खुराना  और  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  एक  घंटे  तक  यहां  भाषण  दे  सकते  में  यह  मुद्दा  केवल  आपके  समक्ष
 रख  रहा  हूं  कि सरकार  की  ओर  से  कोई  व्यक्ति  बेहतर  होगा  कि  प्रधानमंत्री  ही  क्योंकि  वह  उद्योग

 मंत्नालय  के  प्रभारी  हैं  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  भी  उनके  हाथ  में  है  हमें  यह  बताएं  कि  क्या  कारण  है  कि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के लगातार  निवेदन  के  बावजूद  जो  साक्ष्य  जांच  ब्यूरो  ने  जुटाया  ह ैउसके  आधार

 पर  मारुति  उद्योग  के  अध्यक्ष  तथा  अन्य  उच्चाधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  के  संबंध  में  सरफार

 की  ओर  से  कोई  जवाब  क्‍यों  नहीं  दिया  जा  रहा  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  कोई  व्यक्ति  दोषी  अधिकारियों

 को  बचने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  उन्होंने  कुछ  संगत  दस्तावेज  भी  मांगे

 वे  दस्तावेज  उन्हें  न  तो  मंत्रालय  द्वारा  और  न  मारुति  उद्योग  द्वारा  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  मैं  उन

 सभी  आरोपों  का  जिक्र  नहीं  कर  सकता  जो  उन्होंने  लगाए  हैं  क्योंकि  उन्हें  में  प्रमाणित  नहीं  कर  सकता  ।

 लेकिन  मेरा  मुख्य  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  नहीं  कि  उक्त  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने

 के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  द्वारा  बार-बार  अनुमति  मांगे  जाने  पर  भी  सरकार  की  ओर  से  कोई  उत्तर

 नहीं  दिया  गया  है  ।  उनकी  जांच  के  दौरान  कुछ  निंदनीय  पहलु  सामने  आएं  हैं  ओर  इसमें  एक  व्यक्ति

 श्री  ललित  सूरी  जिनका  नाम  हम  इस  सभा  में  पहली  बार  नहीं  सुन  रहे  हैं  वह  दिल्‍ली  के  एक  जाने  माने

 व्यापारी  हैं  बह  इन  उच्च  अधिकारियों  से  सांठगांठ  में  है ंओर  मुझे  कोई  क/रण  नहीं  दीखता  कि  सरकार

 कोई  कारंबाई  क्‍यों  नहीं  कर  रही  उन्हें  के०  ब्यू  /  को  श्री**  रा

 तथा  मारुति  उछ्योष  के  अन्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाए  जाने  की  अनुमति  दे  देनी

 अन्यथा  हमें  यह  बताया  जाए  कि  इन  आरोपों  का  कोई  आधार  नहीं  है  और  वे  झूठे
 यदि  ऐसा  हुआ  तो  मुझे  यह  भय  है  कि  और  भी  बातें  सामने  जो  संगत  दस्ताबेज

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  मांगें  वह  उसे  उपलब्ध  कराई

 जांच  के  दौरान  श्री  भागंव  और  अन्य  संबंधित  अधिकारियों  को  पद  मुक्त  कर  दिया

 जाना  वे  उन  पदों  पर  नहीं  रहे  सकते  जबकि  उनके  विरुद्ध  जांच  चल  रही

 मेरे  विचार  में  यह  सामान्य  तरीका  है  ।  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार॑वाई  होती
 ५

 दै  है
 ऐ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  जाँच  काये  में  विलम्ब  पंदा  कर  रहे  हैं  ॥

 **्अध्यक्ष पीठ  के  आंदिशानुसार  कार्यवाही  बृतान्त  से  निकाल  दिया

 व
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 मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  में  इस  तरह  के०  जाँ०  ब्यू०  को  कलुषित  और
 सीचा  नहीं  दिखाया  सरकार  के  पास  ऐसे  मामलों  की  जांच  के  लिए  केवल  यही
 उच्चस्तरीय  जांच  एजेन्सी  उन्होंने  16  मामले  बनाए  हैं  ।  इनमें  निहित  आरोप  बताए
 प्रथम  दृष्टया  साक्ष्य  एकत्न  किया  गया  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हें  यह  विश्वास  है  कि
 अगर  मुकदमा  चलाया  जाए  तो  ये  दोषी  पाए  जायेंगे  इसके  बावजूद  सरकार

 की  तरफ  से  कोई  जवाब  नहीं  सरकार  चृप  बेठी  है  ।  जांच  ब्यूरों  की  अनुमति
 नहीं  दी  जा  रही  है  और  न  ही  दस्तावेज  दिए  गए  हैं

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है
 मेरे  विचार  में  बहुत  हीं  गड़बड़ी  वाली  स्थिति  दुर्भाग्य  से  हम  उद्योग

 नहीं  कर  रहे  हैं  अन्यथा  हम  इस  मामले  पर  बहुत  विस्तार  से

 ।  इस  प्रकार

 मंत्रालय  प्र  चर्चा

 अन्त  मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करत  हूं  कि सरक(र  की  तरफ  से  गृह  मंत्री  अथवा

 मंत्री  या  उद्योग  मंत्री  आगे  आयें  क्योंकि  मैंसभा  के  अंदर  यह  आरोप  लगा  रहा  हूं  ।  उन्हें  यह  स्पष्ट
 करना  चाहिए  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  इस  मामले  में  साक्ष्य  एकत्र  करने  के  आधार  पर
 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दीं  जा  रही  क्‍या  ऐसा
 किसी  ध्यक्ति  को  बचाने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ?

 भी  ध्म्मा  जोशो  मैं  इसका  समर्थन  करना  चाहता
 '  *:

 '  )।

 उपाध्यक्ष  महोदयः  एक  इन्द्रजीत  मैंने  कभी  नहीं  चाहा  है  कि  मइन  लाल  खुराना
 जी  को  अधिक  समय  दं  और  दूसरों  को  बिल्कुल  समय  न  जब  मैं  यहां  बेठता  हूं  तंत्र  मैं

 स्वयंको  अपने  मित्रों  की मित्रता  सेअलग  करलेताहूं  "'
 "  "  "'"******

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  मेरी  बात  मैं  नहीं  चाहता  कि  वरिष्झ  व्यक्त

 मेरे  बारे  में  ऐसी  हरी  धारणाएं  बतादें  ।  *'****  ****
 )

 भी  इस्द्रजीत  गप्त  :  मेंने  आप  पर  कोई  आश्षेप  नहीं  श्री  की  आवाज

 मेरी  आवाज  की  तुलना  में  वहुत  शक्तिशाली  है  ।  इसलिए  मैंने  ऐसा  अन्य  किसी

 कारण  से  ऐसा  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनेक  सदस्य  दस  वजे  से  पहने  कार्यॉलय  में  आगये  थे  और

 उन्होंने  अपने  नाम  दे  दिए  थे  जिनकी  सूची  यहां  मौजूद  वे  अति  महत्वपूर्ण  मसले  उठाता  चाहते

 शूल्यकाल  का  उद्देश्य  सरकार  का  ध्योन  गंभीर  मामले  की  ओर  आकर्षित  करना  होता

 वरकर  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  और  यदि  वह  आवश्यक  समझे  तो  उन्हें  सका  में

 बक्तव्य  देना  चाहिए  ।  यह  सरकार  की  मर्जी  पर  निर्भर  शून्य  काल  को  नहीं  बना

 देना  चाहिए  बल्कि  इसे  उद्देश्यपूर्ण  बनाना  अतः  यदि  कोई  सदस्य  किसी  महत्वपूर्ण

 मामले  केबारेमेंकुछ  कहना  चाहता  है  तो  बहबात  सरकार  के  ध्यान  में  लायी  जाती  है  ।  लेकिन

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  उस  बिषय  पर  प्रत्येक  व्यक्ति  के  विचार  सुने

 इसके  अलावा  कुछ  व्यक्ति  तत्काल  हीं  अपनी  शिकायतें  दूर  करवाना  चाहते  हैं  ।  हमें  ऐसी

 बातों  के  लिए  अवसर  देना  जिन्हें  पहले  बोलने  का  मौका  बिल  जाता  है  उन्हें  अपनी  सीमाएं

 समझती  चाहिए  ।  उन्हें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  बाद  के  बकक्‍तओं  को  भी  अपनी  बात
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 कहेनी  मेरे  विंचार  से  यदि  मित्नतापूर्ण रवैया  अपनाया  जाएतो  इससे  ठीक॑  बड़ा  लाभ
 **'''''

 भ्रो  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबआर

 सूचना  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  भहोंदव  :  श्री  इंसलिए  मैंने  आपको  बताया  है  कि  आपकी  नोम

 यहां  सूची  में  16  नाम  यदि  प्रत्येके  व्यक्ति  समय  के  मंहत्व॑  की  समँझ  लें  तो  सैंभी
 16  लोग  अपनी  शिकायत  यहां  बता  सकेंगे  क्योंकि  सभी  अत्यन्त  मंहत्व॑  के  विषय

 )

 न  कु  भी  इसी  विषय॑  पर

 मनोरंजन  भंकत  :  में  उसी  विषय  पर  बॉलना  चाहता  हूं  जो  श्री

 अभी  उठाया  आपने  उन्हें  बोलने  कीअनुमतिदे  दी  कृपया  मुझे  भी  बोलने  की  अनुमति
 दीजिए  क्यीकि  मैंभी  उसीविषय  परबोलना  चाहता  हूं  और  मैंने  सूचना  दी  है

 श्री  जगमोत  सिंह  बरार  :  मैंने  भी  सूचना  दी  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस'विषय  पर  कोई  भी  राजनीतिक  दल  पीछे  नहीं  रहना  चाहता  है  ।  मैं
 देख  रहा  हूं  कि  वरिष्ठ  ब्यक्तियों  नेभी  अपने  हाथ  उठाए  हुए  यह  हम  पर

 ही  निर्भर

 है  कि  हम  समय  काकसे  उपयोग  करते  हैं  और  कंसे  समय  बचातेहुँँ  ताकि  बाद  के  बक्‍ताओं
 को  भी  समय  मिल  सके  ।

 भी  मनोरंजन  भक्त  :  आपने  उन्हें  अनुमति  दी  है  *“*ਂ

 उपंध्यक  मंहोंदेय  :  यदि  उनके  मुद॒दे  सभा  में  उठाये  नहीं  जाते  तो  सदस्यों  को  10.  00  बजे  से

 पहले  सूचना  देने  के  लिए  कहने  तथा  ऐसी  सूची  बनाने  का  क्या  फाथदा  क्या  इसका
 कोई  अर्थ  वें  क्‍यों  कार्यालय  में  आयें  आकर  सूचना

 उप/ध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  चुप  हो  जाइए  ताकि  हम  अगले  विषय  को  ले
 सकें  ।

 श्री  जगमोत  सिह  बरार  :  में  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  वरिष्ठ  सदस्य  ने  श्री  भक्त  के  नाम  की  सिफारिश  कौ  थी  ।

 कृपया  हम  सुनें  कि  वह  क्‍या  कहना  चाहते  हैं  ?
 )

 उपाध्यक्ष  भहोंदय  :  आपको  भी  एक  मौका  मिलेगा  ।

 ह  झरो  जगमीत  सिह  बरार  :  हम  सुबह  से  प्रतीक्षा  कंर  रहे  हैं  ।  यह  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  मोका  दूंगा  और  श्री  अहमद  को  भी  मौ्की  मिलेगा  ।  अब

 श्री  भक्त  को  बोलने  दें  ।
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 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  हम  कथित  भ्रष्टाचार  के  अनेक  मामले  देखते  हैं  जो  हर  दूसरे

 दिन  सम।|चार  पत्नों  में  प्रकाशित  होते  रहते  है  ।  आज  स्टेट्समन
 !

 मैं  यह  सम|चार  प्रकाशित

 हुआ  है  कि  केन्द्रीय  जांच

 शो  इनाजोत  गुप्त  :  बार-बार  यही  बात  कहने  क्‍या  ओोचित्य  है  ?

 अं  मनोरंजन  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  मारूति  उद्योग  के  निदेशक  पर  मुकदमा
 चलाने  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय  से  अनुमति  मांगी  है  यह  मामला  बहुत  समय  से

 लंबित  पड़ा  उद्योग  मंत्रालय  के  तत्कालीन  सचिव  ने  इस  बात  से  इंकार  किया  है  कि

 उन्होंने  स्वीकृति  देनेकों  टालने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  से और  जानकारी  मांगी

 दूसरी  बात  यह  हैकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  प्रथम  दृष्टथया  जानकारी  के  आधार  पर  कार्य
 कर  रहा  चूंकि  हम  सच्चाई  के  बारे  में  नहीं  जानते  हैं  इसलिए  सरकार  को  एक  वक्तब्य

 देकर  इस  आरोप  का  खंडन  करना  चाहिए  अथवा  उसे  स्वीकार

 यदि  सरकार  इसे  स्वीकार  करती  है  तो  सरकार  को  यह  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  कि

 उसने  उक्त  ब्यक्ति  को  अभियोजित  करने  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दी  ।

 इस  संबंध  में  में  सभा  का  ध्यान  प्राक्कलंन  समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाना  चाहता
 जिसमें  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  सरकार  से  अनुमति  लिए  बिना

 ही  उच्च  अधिकारियों  पर  मुकदमा  चला  सकता  अतः  यह  आवश्यक  रूप  से  noes  हा

 श्री  इन्द्रजीत  क्या  आप  एक  पूरी  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे  रहे

 उप/ध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  मैं  तो  चर्चा  समाप्त  करना  चाहता
 अपने  यह  बात  शुरू  की  थी  ।  आपको  इस  बात  का  श्रेय  जाना

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  मैंने  तो  केवल  आपके  ध्यान  में  यह्‌  बात  लाई

 श्री  मनोरंजन  उस  समय  उन्होंने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहीं  थी  ।  अब

 बह  बाद-विवाद  में  शामिल  होता  चाहते  आपने  *  *  *  ***
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृयया  आप  अपनी  बात  पूरी  कीजिए  ।

 क्रो  मनोरंजन  भक्त  :  इसलिए  मैंने  यह  अनुरोध  किया  कि  सरकार  को  ऐसे  भ्रष्टाचार

 के  मामलों  में  कदम  उठाना  सभा  के  सभी  रुदस्यों  को  संयुक्त  रूप  से  भ्रष्टाचार

 के  खिलाफ  लड़ना  चाहिए  |  सरकार  कोयातों  उसबात  का  खंडन  करना  चाहिए  अथवा

 उसको  स्वीकार  करना  च।हिएऔर  साथही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को  बिना  पूर्वानुमति  लिए
 अपना  कार्य  करने  का  अधिकार  दना  वे  मुकदमा  चला  सकते  )

 उपष्यक्ष  महोदय  :  में  श्री  जगमीत  सिंह  और  श्री  अहमद  को  अनुमति  दूंगा  ।  लेकिन

 उनसे  पहले  श्री  अन्ना  जोशी  कीबारी  है  ।  श्री  जोशी  आपसे  जनुरोध  है  कि  आप

 रंक्षेप  में  बोलिए  ओर  विषय  परही
 ह

 3323



 7  बंशाख  1914  )  स्टॉक  एक्सचेंज  के  बारे  में

 श्रो  पन्ना  जोशो  :  महोदय  में  माननीय  सदस्य  काइस  बात  के  लिए  समर्थन  करता

 हूं  कि  केन्द्रीय  जांच  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  के  उच्च  अधिकारियों  के  भ्रष्ट
 कार्यों  क ेकारण  उन  पर  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  दी  जानी  इसी  विषय  पर  डा०
 लक्ष्मीतारायण  श्री  राम  नाइक  और  मदनलाल  खुराना  जी  सहित  46  सदस्यों  ने
 प्रधानमंत्री  को  स्वंयय  इस  आशय  का  एक  ज्ञापन  दिया  क्‍योंकि  उनके  पास  उद्योग

 मंत्रालय  का  कार्यभार  भी  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भ्रष्टाचार  के  सभी  मामलों  -

 में  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ओर  उसी  समय  श्री  जो  उद्योग
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  प्रेस  के  सामने  यह  कहा  कि  एक  महिने  के  भीतर

 मति  दे  दी  जायेगी  ।  उसके  बाद  प्रधान  मंत्री  ने  हमें  यह  आश्वासन  दिया  कि  वह  श्री  थुंगन
 को  अनुमति  देने  के  लिए  लेकिन  आज  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  |  अतः  मैं
 माननीय  सदस्य  की  इस  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  कि  जिन  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 भ्रष्टाचार  के  आरोप  हैं  उन्हें  उनके  पद  से  हटा  दिया  जाए  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 तत्काल  अनुमति  दी  जाए  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जगमीत  सिंह  )

 उप॥ष्यक्ष  महोदव  :  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  को  मिलता  इसके  कुछ
 निथम  यदि  एक  दल  का  सदस्प  अधिक  समय  लेलेता  है  तो  '

 *  ***  *
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अभी  उनकी  बात  सुनी

 श्री  जगमोत  सिह  :  उपाध्यक्ष  में  आपके  जरिए  सरकार  के  नोटिस  में  एक
 गम्भोर  जो  सारे  देश  के  लिए  चिन्तः  विषय  के  बारे  में  कुछ  बात  कहना
 आज  पंजाब  की  मण्डियों  में  गेहूं  की  आमद  पीक  पर  है  और  पंजाब  70  प्रतिशत  गेहूं
 स्‍्तान  को  है  ।  आज  पंजब  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  बड़ा  हो  गया  है  ।  कोई  जोनल

 रैसट्रिक्शन  न  होने  के  बावजूद  आज  पंजाब  का  किसान  और  छोटे  व्यापारी  को  कहा  जा  रहा

 है  कि  अगर  ढाई  सौ  क्विटल  सेऊपर  गेहूं  की  खरीद  की  जाएगी  तो  आपका  लोइसेंस  कंसल  कर

 दिया  जाएगा  ।  किक्षान  को  स्टोरेज  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  रही  आज  देश  में  वर्धा  की

 मण्डियों  में  वही  जिसको  पंजाब  में  250  रुपए  प्रति  क्विटल  पर  खरीदा  जा  रहा  500

 रुपए  प्रति  क्विटल  बिक  रहा  है  ।

 में  सरकार  का  ध्यान  कृषि  मंत्री  जी  नहीं  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 व्यापारी  रिक्‍्वेस्ट  कर  रहे  हैं  कि  हमें  रेलवे  वेगन  दे  दिए  जाए  जब  जोनल  रंसट्रिक्शन  नहीं

 है  ।  एक  तरफ  सरकार  इन्टरनेशनल  ट्रेड  लिबरलाईजेशन  की  बात  कर  रही  एक  तरफ  पंजाब

 का  किसान  जिसने  केवल  सरकार  को  रिवन्यू  नहीं  खाड़कुओं  को  भी  रिवन्यू  देकर  अपनी

 फसल  को  आज  उस  पर  यह  रेसट्रिक्शन  क्‍यों  लगाई  गई  बरबल  रंसट्रिक्शन  को

 वापिस  होना  खाड़कुओं  ने  एक-एक  एकड़  जो  गेहूं  आज  मण्डियों  में  आया
 किसानों  से  पैसा  लूटा  ।  यह  तो  वह  बात  हुई  कि  वरक  की  जिद  से  बचाने  के  |

 लिए  पंजाब  के
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 फिसान
 ््ज्ा  ः  गा

 SN  रणਂ  एआओ

 किसान  ने  अपने  आशियाने  को  आग  लगाई  आज  देश  की  अन्य  मण्डियों  में  600  रुपए  भाव

 हो  और  व  से  7  मई  तक  पंजाब  के  समूह  मंजदूर  और  किसान  एक-एक  शजदूर  और
 फिसान  का  बेटा  आज  पंजाब  की  खेती  में  यह  गीत  गा  रहा  है

 जिस  खेंत  से  दहकां  को  मुइस्सर  न  हो  रोज़ी

 उस  खेत  के  हर  गोशाए  गंदम  को  जला  दो  ।

 सरकोर  बरबल  इंस्ट्रक्शन्स  के  जरिए  व्यापारियों  को  वेगन  नहीं  दे  250  क्विटल से  ऊपर
 खरीद  को  इजाजंत  नहीं  दे  रही  है  और  स्टोरेज  की  इजाजंत  किसान  को  नहीं  दी  जा  रही

 में  कहना  चाहूंगा  कि  हम  बड़ी  लिबरलाईजेशन  की  बात  करते  70  श्रतिशत  गेहूं
 पंजाब  का  किसान  हिन्दुस्तान  को  दे  रहा  है  लेकिन  इस  पर  पाबन्दी  क्‍यों  लग  रही  है  ।  आगे

 ही  पंजाब  के  हालात  इतने  बिगड़े  हुए  हैं  कि  अगर  सात  दिन  मण्डी  का  बायकाट  रहा  तो  देश

 के  लिए  जो  थप्रक्योरमेंट  टारगेट  वह  सम्पन्न  नहीं  हो  पाएगा  ।  डाईवर्सोफ़िकेशन  की  बात

 पंजाब  के  किसान  के  हृदय  में  बस  चुकी  है  कि  अगर  लूट  जारी  रही  तो  क्‍यों  न  सन  फ्लावर
 की  खेती  की  वह  बात  जो  खाड़क  करवाना  चाहते  कोई  पंजाब  का  किसान  गेहूं

 व्यापारियों  की  वैगन  दिए  स्टोरेज  की  इजाजत  दी

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  आपका

 1.00  म०  १०

 श्रो  ई०  प्रहमद  :  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  म॑  सरकार का  ध्यान

 लोक  हित
 के  इस  बहुत  ही  सार्वजनिक  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  देश  में

 औषधियों  और  दवाइयों  की  कीमतों  में  अनुचित  वृद्धि
 हुई  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख हो  रहा  है

 कि  दवाइयों  की  कीमतों  में  30  से  100  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  है  और  सरकार  ने  इसे  रोकने  में

 बड़ी  थुस्ती  दिद्याई  दवाइयों  की  कोमंतों  में  इस  अनुचित  वृद्धि  से  निर्धन  वर्ग  के  लोगों को
 अंत्यन्त  कठिनाइयों  और  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े

 हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  दवाइयों  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  जो  रवैया  देश  में  प्रचलित

 उस  ओर  सरकार  ने  गम्भीरता  से  ध्यान  क्‍यों  दिया  ।

 तीन  माह  पहले  अम्पीसलीन  के  दस  कंप्सूलों  की  कीमत  28  रुपए  थी  जो

 37.  50  रुपए  हो  गई  क्लोरोमाइस्टिन  के  दस  कप्सूलों  की  कीमत  6.  80  रु०  थी  जो

 80  रुपए  सेपरोफ्लोकस्नि  की  एक  गोली  15  रु०  की  थी  जो  अब  23  रु०  हो
 निर्धन  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  विशेष  रूप  से  तपेदिक  के  रोगियों  के  लिए  रेफ़ेमाइसिन के

 चार  कंप्सूल  तीन  माह  पहले  13.50  रु०  के  थे  और  अब  यह  19.87  रु०  के  हो  हैं

 के  लिए  एपटोइम  एक  आवश्यक  दवाई  है  और  तीन  भाह  पहले  इसकी  कीम॑त  19०

 जो  रु०  हो  गई  है  ।  मेनीटाल  की  कीमत  58 to  थी  जो  अब  98  रु०हो  गई  हैं  ।
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 मधुमेह  के  रोगियों  के  लिए  डायनोइल  की  दस  गोलियां  0..90  पैसे  की  थी  जिनमें  अब  200

 अतिशत  की  वृद्धि  हो  गई  है  ओर  अब  इनकी  क्रीमत  2.70  रु०  हो  गई  है
 ।  आई०  वी»

 फ्लूयड  की  बोतल  20  5०  की  थी  जो  अब  238  Fo  क्री  हो  गई  ।  अनेक  आवश्यक
 दवाइयों  की  कीमतें  50  प्रतिशत  से  200  अतिशत  तक  बढ़  गई  है  लेकिन  सरकार  ने  कोई

 ग्रेवाही  नहीं  की  है  ।  सरकार  इस  म।सले  पर  कोई  कार्यवाई  नहीं  कर  रही

 में  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  अनेक  य्यक्तियों  को  प्रधान  मंत्री
 राहत  कोष  से  धन  दिया  जाता  है  ।  कुछ  साभाजिक  संगठन  गुर्दा  प्रत्योरोषण  और  ऐसे  अन्य
 आपरेशन  करवाते  हैं  और  उनके  लिए  जीवन  रक्षक  दवाइयों  की  कीमत  पहले  3000  रु०  होती
 थी  ओर  अब  6000  रु०  हो  गई  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  सरकार  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दे
 के  प्रति  रवेया  क्‍यों  अपना  रही  है  क्योंकि  यह  निर्धन  वर्ग  के  लोगों  को  प्रभावित  करता
 में  आशा  करता  हूं  कि  कम  से  कम  संसदीय  कार्य  मंत्री  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात
 सरकार  यूं  ही  इस  मामले  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  है  ।  दवाइयों  की  कीमतें  अधिक
 बढ़  रही  हैं  और  यहां  पर  कोई  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  हैं  तथा  लोगों  को  इससे  कठिनाइयां
 हो  रही  है  ।  फिर  हम  कहां  जादू  ?  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  इसਂ  महत्वपूर्ण

 की  ओर  ध्यानदे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  अहमद  आपने  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मुह  की  ओर  सरकार

 का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  सरकार  निश्चित  रूप  से  इस  ओर  ध्यान  देगी  ।

 श्रो  प्रमल  दत्त  :  उपाध्यक्ष  किसी  भी  सरफार  की  मुप्तचर
 एजेंसियाँ  संसद  ग्रयवा  समाचारपत्रों  का  अन्य  संगठनों  द्वारा  निगरानी  किये  जाने  के

 क्षेत्राधकार  से  बाहर  होती  है

 इस  बात  को  सनिश्चित  करने  के  लिए  भी  सरकार  की  जिम्मेदारी  और  बढ़  जाती
 है  कि  यह  आशंका  न  रहे  कि  धन  ठीक  ढंग  से  खर्च  नहीं  किया  गया  और  इस  अभिकरण  द्वारा ट

 ये  कार्य  इस  तरह  से  न  क्रिए  जाएं  कि  ये  देश  के  हित  में  ही  न

 आज  के  समाचार-पत्र  में  भारत  सरकार  की  अनुसन्धान  और  विश्लेषण  स्कन्ध  के  बारे

 में  समाचार  छपा  है  जिसका  कार्य  प्रभार  सीधे  प्रधान  मंत्री  के  ह।थ  में  है  ।  यह  सरकार  की

 खुफ़िया  सेवा  एजेंसियों  का  प्रमुख  संगठन  है  ।  इसका  कार्य  विदेश  से  जानकारी  एकत्र  करना  है
 और  इसे  मंत्रियरिषद  और  प्रधानमंञ्ञी  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हालात  को  समझने  के  लिए  प्रस्तुत
 करना  है  ।  आज  के  इस  समाचार  से  पता  चलता  है  कि  सरकारी  निधियों  से  मिलने  वाले

 घन  को  ख्च  करने  के  मामले  में  इस  संगठन  पर  कोई  निगरानी  नहीं  की  जाती  है
 सरकार  विलासितापूर्ण  वस्तुओं  से  युक्त  फ्लैटों  को  खरीदने  की  अनुमति  नहीं  देती  है  ।  लेकिन

 उन्होंने  इस  संगठन  के  अधिकारियों  के  इस्तेमाल  के  लिए  इन  विलासितापूर्ण  सामग्री  से  युक्त
 फ्लैटों  को  सरकारी  निधियों  के  द्वारा  खरीदा  उन्होंने  एक  वाणिज्यक  कम्पनी  भी  दर्ज  की

 है  जिसमें  इस  संगठन  के  अधिकारी  निदेशक  बने  हुए  हैं  ।  उन्होंने  इसमें  काफ़ी  अधिक  धन  का

 अन्तरण  किया  है  ।  पड़ौसी  देश  में  एक  राजनीतिक  दल  को  चुनाव  में  सहायता  देने  के  लिए

 4.5  करोड़  रुपयों को  खर्च  करने  का  आंकड़ा  दिया  गया  है  ।  में  यह  अन्दाज
 नहीं  लगा  रहा

 है
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 हूँ  कि  वह  ठल  कौन  सा  है  ।  अब  चूंकि  यह  अनुसंधान  और  विश्लेषण  स्कन्ध  के  माफ़ंत
 कलकत्ता  में  दिया  गया  है  ।  कोई  भी  आसानी  से  यह  अनुमान  लगा  सकता  है  कि  यह  पैसा

 कहां  में  नहीं  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  का  कोई  ऐसा  कार्यक्रम  जिसको  संसद  की
 यह  स्वीकृति  हो  कि  वह  वहां  जा  सकते  हैं  और  एक  पड़ोसी  देश  के  चुनावों  में  हस्तक्षेप  कर  सकते

 हैं  ।  अब  सरफार  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  सभा  के  समक्ष  आए  ओर  इस  बात  को  स्पष्ट
 करे  ।

 समाचार  पत्रों  में  मयान्मार  का  नाम  समाचार  पत्रों  में  आया  है  ।  मयान्मार  में  भी

 यह  एजेंसी  कार्यरत  है  ।  यह  मयान्मार  उस  क्षेत्र  में  व्यापार  कर  रही  है  जहां  कचिन  इण्डिपेंडेंट्स
 आर्मी  की  गतिविधियां  जारी  वे  हीरे  ओर  जवाहारात  का  व्यापार  कर  रहे  यह  कहा
 जाता  है  कि  सेना  मयान्मार  की  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  लड़  रही  है  ।  इस  सेना  को  अनुसंघान
 और  विश्लेषण  स्कन्ध  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 क्या  हो  रहा  है  ?  सरकारी  पैसे  से  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ?  क्या  इन  गतिविधियों  को  मंत्रिपरिषद
 की  मंजूरी  प्राप्त  है  ?  प्रधान  मंत्री  जिनके  पास  इस  संगठन  का  काय॑  प्रभारहै  ?  वह  सन  में

 आएं  और  यह  अश्वासन  दें  कि  इस  संगठन  के  इन  मामलों  में  और  अन्य  मामलों  में  एक  जांच  की

 जाएमीं  और  यदि  कुछ  गलत  घटित  हुआ  हो  तो  सभा  को  इसकी  जानकारी  दी  जाएगी  ।

 सभा  को  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  जाना  चाहिए  फि  क्‍या  इस  संगठन  की  आज  की  नीति

 मुताबिक  इसे  किसी  देश  की  घरेलू  राजनीति  में  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति  है  और

 हां  तो  यह  नीति  बदल  दी  जानी

 प्रधान  मंत्री  को  यहां  आकर  हमें  इस  सम्बन्ध  में  आश्वासन  देना

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बोलने  वाले  लिस्ट  तो  बहुत  बड़ी  है  लेकितਂ  *  '  *

 श्री  सूथंनारायण  य(दब  :  उपाध्यक्ष  में  अति  गम्भीर  विषय  की  ओर  सरकार

 का  ध्यानः  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  दिल्‍ली  के  सातों  जिलों  में  देश  के  कोने-कोने  से  आए  हुए
 40-50  लाख  लोगों  की  आबादी  जो  गरीब  शिक्षित  बेरोजगार  मजदूर  हैं  ।  उनमें

 बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  से  आए  हुए  लोगों  की  संख्या  लगभग  30  लाख  की  है  ।  पिछले
 तीन  महीनों  से  जब  भी  पुलिस  का  मन  होता  उनके  घर  को  तोड़  उनको  गिरफ्तार

 कर  उनकी  दुकान  को  उठा  लेने  का  काम  पुलिस  द्वारा  किथा  जा  रहा  है  ।  मुझे  बड़े  दुःख
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  दिल्ली  में  जहां  प्रधान  मंत्री  बंठे  हुए  हैं  वहां  साधारण  स्श्वित  लेकर  |

 उनको  परेशान  किया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैने  प्रधान  मंत्री  गह  मंत्री  को  और  सदन

 में  भी  कई  बार  इस  प्रश्न  को  उठाया  है  कि  इसमें  सुधार  किया  जाए  ।

 चंकि  यह  अपने  हो  देश  के  नागरिक  हैं  और  उनका  संवैधानिक  अधिकार  यहां  रहने

 हर  रोज  हमारे  यहां  लोग  आते  कल  भी  हमारे  यहां  दो  हजार  लोग  ऐसे  आए  दिल्ली :
 उन्होंने कहा  कि  अगर  हम  लोगों  की  मांगों  पर  सरकार  ध्यान  नहीं  देगी  तो  हम  लोग  सरकार
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 दिल्‍ली  को  50  लाख  आदमी  अगर  दिल्ली  को  घेरना  चाहेंगे  तो  दिल्ली  की

 बन्दी  हो  जाएगी  इसलिए  में  आपसे  मांग  करता  हूं  कि  पुलिस  का  परहेज  करें

 गरीबों  को  रहने  के  लिए  जगह  उनको  सुविधा  यही  मेरी  आपके  माध्यम  से  सरकार  से
 मांग  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  जब-जब  भी  बात  को  उठाते  तो  गृह  मंत्री  जी  और  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  इस  पर  आज  तक  कोई  जवाब  नहीं  दिया  है  ।  जब  हम  लोगों  की  सरकार
 उस  वक्‍त  हम  लोगों  ने  राशन  कार्ड  देने  का  काम  किया  था  ।  इस  सरकार  में  तो  उनके  राशन
 काडे  को  छीनने  का  काम  किया  जा  रहा  उनकी  बस्ती  को  उजाड़ा  जा  रहा  है  ।  उनकों
 जेलों  में  ठुंसाजा  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  को  उनको

 राहत  देनी  यहां  पर  मंत्री  जी  बेठे  हुए  आप  उनसे  इस  पर  वक्तव्य

 यह  चूंकि  तीस  लाख  लोगों  का  सवाल  लेकिन  जब  एक  दो  लोगों  की  समस्या  आती  तो
 सदन  में  हंगामा  होता  है  और  सरकार  जवाब  देती  है  और  मुआवजा  देने  का  काम  करती  है  ।
 यहां  तो  सरकार  ही  उन  गरीब  लोगों  को  उजाड़ते  का  काम  कर  रही  इसलिए  मैं
 मांग  करता  हूं  कि  आप  पुलिस  से  परहेज  कराइए  और  गरीब  लोगों  को  राहत  दीजिए  ।

 श्री  मदन  ल/ल  खुरात्ता  :  उपाध्यक्ष  यादव  जी  ने  जो  कहा  में  उनका  समर्थन
 करता  हूं  ।  उनको  आलह्टरनेटिव  जगह  दिए  बिना  ही  उन  को  हंटाया  जा  रहा  है  और  पुलिस
 जब  कर  रहा  है  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  के  बिदा  आल्टरनेटिव  कोई  जगह  दिए

 हुए  किसो  झुग्गी  वाले  को  उजाड़ा  न  **'*

 श्रो  ताराच-द  खण्डलवाल  :  उपाध्यक्ष  जिस  प्रकार  सारे  देश  में
 ओर  विशेष  तौर  पर  दिल्ली  में  आतंकवाद  बढ़  रहा  है  और  कानन  व्यवस्था  समाप्त  हो  चुकी
 यह  इस  वात  को  सिद्ध  करता  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  बिल्कुल  फेल  हो  चुकी  है  ।  उदाहरण  के
 तौर  पर  मैं  बताता  पिछली  13  तारीख  को  पहाड़गंज  में  बम  कांड  हुआ  और  13  व्यक्ति
 घायल  हुए  ।  15  तारीख  को  लाल  किले  के  सामने  बस  में  कांड  हुआ  ओर  आठ  व्यक्ति
 घायल  हुए  ।  कल  सुबह  जामा  मस्जिद  के  पास  बम  कांड  जिसमें  चोदह्‌  वर्ष  का  एक  नौजवान
 बच्चा  मारा  गया  और  छः  बच्चे  बुरी  तरह  से  घायल  हुए  हैं  ।  कहा  है  कि  रंड  अलंट  किया
 गया  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  शनिवार  को  लाल  किले  के  सामने  वम  कांड
 रंड  अलर्ट  तो  उसकी  दो  सौ  गज  की  दूरी  पर  अगले  दिन  सुबह  फिर  बम  कांड  होता  है  ।

 इसका  मतलब  यह  है  कि  पुलिस  सतर्क  नहीं  है  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ग्रह  गम्भीर  मामला
 है  ।  अभी  तक  दिल्ली  में  घनी  आबादी  वाले  इलाकों  में  बम  कांड  नहीं  होते  लेकित  अत्र  तो
 घनी  आबादी  वाले  इलाकों  में  ये  लोग  सक्रिय  हो  गए  हैं  |  मैं  यह  समझता  हूं  किसरक्रार  का  और

 पुलिस  का  भय  आतंकवादियों  में  नहीं  सरकार  को  इस  ओर  सख्ती  बरतनी  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कल  राज्यपाल  महोदय  की  घटना  स्थल  प्र  आने  की

 श्री  मदन  खाल  खुराना  :  उसकी  छुट्टी  हो

 श्री  ताराचन्द  खण्डलवाल  :  छूट्टी  हो  लेकिन  मैं  तो  कल  ही  करवाना  चाहता पर
 कल  रात को  लेकिन  बारह  घण्टे  की  देरी  हुई  हम  लोग  थाने  में  एक-दो  घण्टे  बैठे  रहे  ।
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 उत्की  हिम्मत  नहीं  हई  ।  लोग  उन  का  इन्‍्तजार  कर  रहे  थे  पाक़  ओर  लोगों  में  बड़ा  रोब
 था

 ।  मैंने  लोगों  को  सन्‍्तोष  वे  थाने  में  अपने  कार्यालय  से  भी  सूचना  दे  सकते
 ले  सकते  और  आदेश  दे

 मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  मनुष्य  के  जीवन  के  साथ  मजाक  किया  है  ।
 एक  आदमी  का  एक  बच्चा  पन्द्रह  साल  का  मरता  है  और  दूसरा  तीन  साल  का  छोटा  भाई  उसी

 बुरी  स्थिति  में  वहां  पर  है  ।  उसकी  उन्होंने  बीस  हजार  का  अनुदान  दिया  है  ।  मैं  यह
 कहना  चाहता  हुं  कि  एक  मन॒प्य  के  जीवन  के  साथ  यह  भद्ा  मजाक  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 वालों  के  परिवार  को  दो  लाख  रुपए  दिए  जाएं  और  जो  बरी  तरह  से  धरायल  हुए
 उनको  50  हजार  रुपए  दिए  जाएं  ।  मैं  हास्पीटल  में  भी  गयाथा  ।  जिस  प्रकार  से  जो  वहां
 घायल  उनके  जो  मां-बाप  वहां  बड़ा  ही  हृदय  विदारक  दृश्य  जो  कि  देखा  नहीं  जा
 सकता  ।  हर  आदमी  की  आंखों  में  आंसू  वहां  की  स्थिति--पेशाब  की  थैली  जो  होतो  है
 इमरजैंसी  वार्ड  पेशाब  कीं  थैली  भी  वहां  १र  भहैया  नहीं  थी  ।  मरीजों  के  मां-बाप  से  कहा
 गया  कि  आप  बाजार  से  खरीद  कर  ले  आइए  ।  इमरजेंसी  वार्ड  में  दो  लाइट  एक  लाइट
 खराव  पड़ी  हुई  है  और  एक  लाइट  जल  रही  थी  ।  इतना  अन्धघेशा  था  कि  जो  डाक्टर्स  मरहम  पढ़ी
 कर  रहे  थे  या  इन्जेक्शन  दे  रहे  थे  या  इलाज  कर  रहे  मरीजों  को  बचाने  की  कोशिश  कर
 रहे  वहां  बहुत  ही  अन्घेरा  था  ।  मैं  निवेदद  करना  चाहता  हूं  जिस  प्रकार  की  स्थिति  आज

 वहां  गृह  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  काववाही  करें  और  उस  बारे  में  यहां  पर  पूरा-पूरा  स्टेटमेंट us

 संसदोय  कार्य  मंत्रों  गुलाम  नथो  :  में  इसकी  माननीय  गृह  मंत्री  से
 ५  4५  किया  ज

 +>्त

 ञ््चा  करूंगा  और  अगर  कोई  अन्याय  किया  जा  रहा  है  त॑

 श्रीमतो  दिल  कुमारों  भण्डारी  :  उपाध्यक्ष  पालियामेंट  का  एक  मामला

 आपके  सामने  लाना  चाहती  हूं  ।  अभो-अभी  मैं  लिफ्ट  नं०  एक  से  नीचे  जा  रही  थी  तो  वह
 लिफ्ट  बीच  में  अटक

 ट्ए  श्र

 वह  बढ़ा  आदमी  जो  लिफ्ट  चला  रहा  था  उसने  कई  फ़ोन  नम्बरों को  घुमाया  लेकित
 कोई  आने  नहीं  मैं  वहां  25  मिनट  तक  रही  ।

 मुझे  ताज्जुव  है  कि  आनरेबल  मेम्बस  बाहर  से  झांक  कर  जा  रह ेथे
 ।  यदि  आपको  चलानी

 है  तो  अच्छी  तरह  लिफ्ट  चलाइए  ।  इन  तीन  मंजिलों  में  इसके  अलावा  और  कोई  लिफ्ट  भी  चल

 सकती  है  ।  यह  लिफ्ट  मत  अगर  रखनी  है  तो  ठीफ  तरह
 से  रखी  जाएं  और

 अच्छे  मंकेनिक रस्णिए  और  इस  तरह  से  नहीं  होना  मैं  वहां  25  मिनट
 तक

 रही
 ।

 क्या  आप  यह  कल्पना  कर  सकते  हैं  ।
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 ह  ह
 मैं  आपकी  अशभारी हूं  कि  आपने  मुंशे  कुछ  कहने  का  समय  दिया  ।

 भरी  सूयंमारायण  यादव  :  लिफ्ट  क्री  पूरी  मरम्मत  करानी  चाहिए  ।
 )

 थ्रो  हाराधन  राय  :  मैं  एक  वात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 कि ईस्ट  कोल  फील्डंस  लिमिंटेड  के  अन्तगंत  कार्यरत  रोयवेज  एक
 ऐसा  संगठन  है  जो  नदी  की  तलंहंटी  से  रेत  निकालने  का  कार्य  करता  है  और  इस  रेत  की
 आपूरति  भराई  करने  के  प्रयोजन  में  भूमिग  खानों  को  करता  है  ।

 इस  संगठन  में  सामग्री  और  रेत  की  बोरी  अए  दिन  की  घटना  हो  चुकी  पिछले
 5  वर्षों  में  50  लाख  रुपए  मूल्य  कीसामग्री  को  असामाजिक  तत्वों  ई  -  सी  >

 एल  के  अनुभाग
 अधिकारियों  ओर  ठेकेद,रों  की  मिलीभगत  से  किया  गया  इसके  परिणामस्वरूप
 जे  ०  के०  रोपवेज  का  संयन्त्र  ओर  मशीनें  बेकार  हो  गई  हैँ  ।  जिसकी  ३4जह  से  इस

 महत्वपूर्ण
 संगठन  से  रेत  का  कोई  भी  उत्पोदन  नहीं  हो  रहा  है  ।  साथ  ही  कोबले  का  उत्पादन  विशेष
 रूपसे  खानों  की  भराई  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  यहां  रेत  की  भराई  न  होने  के  क/रण  प्रत्येक
 दिन  गंभीर  रूप  से  गैस  निकलने  और  आग  लगने  को  घटन।एं  होतीं  रहतों  हैँ  ।  समस्त  कोबला
 क्षेत्र  असुरक्षित  हो  गया  है  ।  यह  क्षेत्र  लोगों  की  जान-माल  के  सन्दर्भ  में  भो  अधुरक्षित  हो  गया  है  ।

 ई०  सी०  एल  ०
 के  प्रवन्धज  मण्डल  को  विभिन्न  स्तरों  पर  कई  अभ्यावेदन  पेश  किए  गेएु <  जप  >  हि  ब्  -

 ीीि
 कोयला  मंत्रालय  को  भी  मामले  पर  गौर  करने  और  इन  सामग्रियों  तथा  रेत  की  पूर्व

 नियोजित  चोरों  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यव/ही  करने  के  लिए  कई  अम्यावेदन
 दिए  गए  लेकिन  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कायंव।ही  नहों  की  गई  है  ।

 ढंग  से  कम  से  कम  किया  गया  है  तथा  कम  जा  रहा  है  ताकि  इन  सामग्रियों  की  चोरी  को
 चलने  दिया

 यहां  तक  कि  सुरक्षा  के  सभी  इन्तजामों  को  ई०  सी  एल  ०  प्रबन्धक  मण्डल  द्वा  सुनियोजित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मामले  के  सारांश  का  उल्लेख

 थ्रो  हाराघन  राय  :  मुझे  पता  चला  है  ई०  सी०  एल०  के  प्रबन्धक  मण्डल
 ने  इस  महत्वधूर्ण  संगठन  को  बन्द  करने  का  फैसला  किया  है  इससे  लगभग  1200  कामगार

 फालतू  हो  जाएंगे  ।  प्रबन्धक  मण्डल  ने  इंस  रेत  की  आवश्यकता  को  निजी  ठेकेदारों  के  द्वारा  पूरा
 करने  की  भी  योजना  बनाई  इससे  स्वाभाविक

 रूप
 से

 ई०
 सीਂ  के  अनुभाग  अधिकारियों

 की  इन  निजी  ठेकेदारों  से  अवेध  रूप  से  कई  ल।ख  रुपए  कमाने  का  अवसर  मिलेगा  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मे ंआपके  जरिए  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहू  ई०  सी०
 एल०  के  उन  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विरूद्ध  कड़ी  कारंवाही  करे  जो  सामग्री  की  चोरी  के  सिए
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 जिम्मेदार  हैं  ओर  जो  अपने  प्रयोजन  के  लिए  इस  संगठन  को  बेकार  पड़े  रहने  देना  चाहते  हैं
 ओर  में  सरकार  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वह  ई०  सी०एल०  के  प्रबन्धक  मण्डल  को  के०

 रोपवेज  जैसे  मूल्यवान  संगठन  को  खत्म  करने  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  जरा  एक  मिनट  लूंगा  ।

 श्वी  नोतोश  कुमार  :  आज  आपका  यह  दूसरा  अवसर  है  ।

 श्री  नीतीश  जी  महोदय  ।  तब  तो  मैंने  केवल  श्री  जा  फ्र्नान्‍्डीस  का  समर्थन

 किया  बस  ।

 उपाध्यक्ष  यदि  आप  सामाजिक  न्याय  करना  चाहते  हैं  तो आप  ऐसा  कर  सकते

 लेकिन  अन्य  सदस्य  भी  यहां  हैं  ।  ठीक  एक  मिनट  में  करिएगा  ।  क्‍योंकि  पहले  ही  1.  25

 म०  हो  चुके  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाने  हैं  ।  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी  है  ।  हमें

 समय  का  भी  ध्यान  रखना  यह  हम  सबकी  जिम्मेदारी  है  ।

 श्री  नोतोश  उपाध्यक्ष  तिरूपति  के  बाद  यह  सरकार  बिलकुल  दमन  की

 ओर  बढ़  चली  है  ।  निश्चित  मन  बनाकर  बढ़  चली  है  ।  24  अप्रैल  को  मजदूरों  पर  संसद  भवन

 से  आधा  किलोमीटर  दूर  निर्माण  भवन  के  स/मने  बबर  लाठी  चार्ज  किया

 नेशनल  क्रंट  आफ  ट्रेड  यूनियन  के  तहत  मजदूर  वहां  वित्त  मंत्री  डा०  मननोहन  सिंह  को  एक

 ज्ञापन  देना  चाहते  थे  ।  उनको  ज्ञापन  नहीं  देने  दिया  ये  लोग  सी०  पी०  डब्ल्यू०  के

 27  हजार  दैनिक  भोगी  कर्मचारी  थे  ।  वे  नेशनल  फ्रंट  आफ  ट्रेड  यूनियन  के  तहत  एक  प्रदर्शन

 कर  रहे  थे  ।  62  मजदूर  ओर  उनके  नेता  घायल  उनके  तम्बुओं  को  उखाड़  कर  फेंक  दिया

 कितने  ही  लोग  जख्मी  पड़े  हुए  हैं  ।  उनको  झूठे  मुकदमों  में  फंसाया  गया  उन  पर

 आंसू  गैस  छोड़ी  गई  और  हवाई  फायरिंग  भी  हुई  ।

 में  यहां  कहना  चाहेता  हूं  कि  यह  सरकार  मजदूरों  पर  दमन  की  कारंवाई  कर  रही
 अगर  इसमें  सरकार  की  गलती  नहीं  है  और  मौके  पर  उपस्थित  अधिकारियों  की  गलती  से  यह

 हुआ  है  तो  इस  मामसे  की  जांच  करानी  चाहिए  और  जो  दोषी  हों  उसको  सजा  मिलनी
 वरना  यह  माना  जाएगा  कि  सरकार  मजदूरों  के  किसी  भी  आंदोलन  शांतिपूर्ण

 आंदोलन  को  कुचलने  के  लिए  तंयार  है  ।  एम०  एफ०  के  इशारे  पर  या  मलल्‍्टीं

 नेशनल  कम्पनीज  को  मजबूत  करने  के  लिए  यह  सरकार  लगता  है  मजदूरों  को  नष्ट  करने

 और  उनकी  जीविका  को  समाप्त  करने  पर  आमादा  है  ।  '  **

 ]

 गुलाम  नबी  प्राजाद  :  शून्य  काल  में  एक  संसद  सदस्य  कितनी  बोल  सकते  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  एक  ससद  सदस्य  एक  बार  में  एक  मुद्दा  उठा  सकते  हैं  ।  लेकिन  उस  रोज  इसने
 *  बाद-विवाद का  रूप  ले  लिया  ।  सरकारी  कार्य  का  पूरी  तरह  नुकसान  हो  रहा  हम  इसे  सुबह

 से  कर  रहे  लेकिन  इसका  अन्त  ही  नहीं  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  शून्य  काल  में  आप

 ब्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठा  सकते  हैं  ।  हमें  इसे  समाप्त  करना

 )

 स्टॉक  एक्सचेंज  के  बारे  में

 भरी  गुलाम  नंबरों  प्लज़ाद  :  में  शून्य  काल  में  किसी  एक  संसद  सदस्य  का  मुद्दा  उठाने  पर
 आपत्ति  नहीं  कर  रहा  लेकिन  एक  संसद  सदस्य  शून्य  काल  में  तीन  या  चार  बार  मूद्दा  उठा

 र्‌ह  हूँ  ।  जब  भी  उन्हें  याद  आता  है  वह  खड़े  हो  जाते  हें  और  कहने  लगते  हैँ  ।  दस  मिवट  बाद

 उन्हें  कुछ  ओर  याद  आता  है  तो  बह  जड़े  द्वोते  हैं  जौर  कहते  इसका  कोई  अन्त  होना
 ब्राहिए  ।  )

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  जहां  तक॑  जीरो  आवर  का  सवाल  आप  पुराने
 सदस्य  हैं  ओर  गुलाम  नढी  जी  भी  पुराने  सदस्य  1980  से  यह  परिपाटी  चली  थी
 कि  प्रत्येक  महत्वपूर्ण  विषय  के  ऊपर  ध्यानाकर्षण  हो  जाया  करता  था  ओर  उस  पर  आधा  या

 एक  घंटा  चर्चा  हो  जाती  थी  ।  अब  क्‍या  हो  रहा  है  कि  सदस्यों  का  कोई  ऐसा  फोरम  नहीं  है  जिसके
 तहत  वे  अपनी  बात  को  रख  सकें  ।  यदि  रोज  धघ्यानाकर्षण  लिया  जाए  तो  उसमें  महत्वपूर्ण  विषय
 आसकते  हैं  ।  जो  नीतीश  कुमार  जी  ने  उठाया  है  वह  मेरे  घर  के  12  जनपथ
 रोड  पर  हुआ  था  ।  मैं  उस  बकत  नहीं  था  ।  जिस  तरीके  से  मजदूरों  के  ऊपर  लाठी  चार्ज

 जिस  तरीके  से  आंसू  गैस  का  प्रयोग  किया  या  तो  उनको  वहां  जाने  ही  नहीं  विया

 कहीं  दूर  ही  रोक  लेते  लेकिन  वहां  घायल  अवस्था  में  लोग  चिल्ला  रहे  में  सोच  रहा  था  कि
 नीतीश  कुमार  जी  ने  यह  मामला  उठाया  इस  पर  सरकार  वक्‍तब्य  देगी  और  मुलाम  नबी  जी
 उठे  हम  समझे  कि  आप  वक्तव्य  के  बारे  में  कुछ  लेकिन  आप  इस  गम्भीर  मामले  को  वृश्धरी
 तरफ  ले  नेशनल  फ्रंट  ट्रेड  यूनियन  के  माध्यम  से  जो  मजदूर  प्रदर्शन  कर  रहे  थे  उनमें  से

 कई  पुलिस  की  दमनात्मक  कारंवाई  से  घायल  हम  इसकी  निन्‍दा  करते  हैं  ओर  सरकार  को

 इस  पर  निश्चित  रूप  से  वक्तव्य  देता  इस  प्रफार  की  मांग  करते

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सत्त।रूढ़  पक्ष  के  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  ।  अधिकांश
 सदस्य  जिन्हें  पहले  बोलने  का  अवसर  मिला  है  उन्हें  घुटन  महसूस  हो  रही  है  ।  जिन्हें  एक
 भी  अवसर  नहीं  मिला  वे  भी  व्यथित  हो  रहे  हैं  ।  यह  हम  पर  निर्मर  है  कि  हम  एक  निर्णय  लें+

 आखिर  इसे  1.30  म०प०  तक  नहीं  बढ़ाना  आम  तौर  पर  इसे  12.45%  म०  प्‌०  तक

 खत्म  हो  जाना  चाहिए  था  और  हमें  ध्यानाकर्षण  लेना  चाहिए  था  ।

 थी  इन्द्रओत  गुप्त  :  सत्न  के  अवसान  के  समय  भाप  यह  सब  सुझाव  दे  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोक्य  :  ऐसा  नहीं  है  ।  आप  कितने  अधिक  समयसे  यहां  पर

 )

 आओ  इखजोत  गुप्त  :  यह  बजट  सत्र  है  और  विभिन्न  मंत्नालयों  की  महृत्वपूर्ण  मांगों  पर

 चर  की  जानी  है  ।
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 अत  +++5  िड:डसडइककन  सचक्‍की  चल  ता  फनी  5 5“

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सहयोग  कर  सकें  तो  इसमें  कोई  गलत  नहीं  होगा  ।

 श्रो  राम  निहोर  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  में  आप  का  ध्यान  अपने
 क्षेत्र  की  ओर  दिलाना  चाहता  में  उत्तर  प्रदेश  की  ऐसी  जगह  से  आया  हूं  जो  कि  बहुत
 पिछड़ा  हुआ  जिला  है  ।  सोनभद्रं  जिला  में  60  प्रतिशत  लोग  आदिवासी  और
 गिरिजन  लोग  रहते  हैं  जिनका  मुख्य  पेशा  पत्थर  तोड़ना  है  ।  वहां  की  भोगोलिक  दृष्टि  कॉ
 देखते  हुए  सरकार  ने  उन  गरीब  लोगों  को  सुविधा  दी  लेकिन  आज  इस  उद्योग  को  बड़े-बड़े
 लोगों  के  हाथ  में  देने  के  लिए  सरकार  काम  कर  रही  है  ।  वे  गरीब  मजदूर  अपनी  मेहनत  से

 छेनी-हथोड़ी  से  पत्थर  काटते  हैं  यदि  इसको  बड़े  लोगों  के  ह।थों  में  दे  दिय्रा  तो  लाखों
 गरीब  हरिजन  तबाह  हो  उनके  ऊपर  सरकार  द्वारा  बिक्री  कर  लगाया  गया  है
 इससे  वहां  समस्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  एक-एक  हारिजन  पर  दस-दस  हजार  बिक्री  कर  आया

 ।  यह  सुनकर  कई  लोगों  का  हार्ट  फेल  हो  गया  है  ।  वहां  के  ग्राम  घाटमपुर  के  ऐसे  कई  लोग
 ।  इसलिए  में  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  करे  और  इस  बिक्री

 कर  को  खत्म  करव।ये  वरना  वहां  के  लोग  उजड़  यह  क्षेत्र  हिन्दुस्तान  को  बिजली  देता
 कोयला  देदा  है  फिर  मी  वहां  के  गरीब  हरिजन  भूखों  मर  रहे  हैं  ।

 ह

 उपाध्यक्ष  अभी  कुछ  दिन  पहले  मंने  वहां  की  गरीब  हरिजनਂ  लड़की  के  साथ

 4  व्यक्तियों  द्वारा  बलात्कार  किये  जाने  की  घटना  का  वर्णन  किया  था  जिसकी  सी

 द्वारा  जांच  की  मांग  भी  की  थी  इस  प्रकार  वहां  के  इस  बिक्रीकर  को  हटाया  जाये  ताकि  गरीब

 इरिजनों  का  विकारु  हो  सके  ।  साथ  ही  भारत  रुरकार  वहां  दाना-पानी  दिलाने  की  व्यावस्था

 ५

 be

 ]

 उप/ष्यक्ष  :  प्रत्येक  व्यक्ति  पांच  या  मिनट  बोलना  चाहता  है  ।  में  घंटी  बजा

 रहा  हूं  और  कृपया  यह  नहीं  समझे  कि  यह  ध्रोत्साहन  देने  के  लिए  बजाई  जा  रही  है  और  आप  सभा
 में  बहुत  अच्छे  मुद्दे  रख  रहे  हूँ  ।  ऐसा  नहीं  है  ।  जब  घंटी  बजती  है  तो  इसका  मतलब  है  कि

 आपको  अपना  भाषण  पूरा  करना  है  ।  अतः  इसे  प्रोत्साहन  देना  नहीं  और  मेरी  आपसे
 प्रार्थना  है  कि  बहुत  प्रासंगिक  और  महत्वपूर्ण  बातें  ही

 कृपया  अध्यक्ष  पीठ  के  साथ  सहयोग  आप  अपने  भाषण  को  डेढ़  मिनट  या  ज्यादा  से

 ज्यादा  दो  मिनट  तक  सीनित  कर  सकते  हूँ  ।  जब  झापको  अवरुर  नहीं  मिले  तो  आप  एक  मिनट
 के  लिए  कह  सकते  हूँ  लेकिन  जब  आपको  अवसर  मिल  जाठा  है  तो  आप  पांच  या  छह  मिनट  ले

 लेते  यह  तो  बतंमान  नियमों  का  उलंघन  है  ।  सभा  को  12.45  म०  प०  तक  ध्यानाकर्षण

 ले  लेना  चाहिए  था  ।  सत्तारूढ़  पक्ष  के  सदस्य  भी  प्रसन्न  नहीं  हैं  ॥  अतः  कृपया  सहयोग  करें  ।

 अब  श्री  कबीन्द्र

 ओ  कबोन्‍्द्र  पुरकायस्थ  :  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विशेष  रूप  से  बारक  घाटी  में  समुची
 संचार  ब्यवस्था  की  स्थिति  दयनीय  है  पैसा  कम  होने  की  दलोल  देकर  असम  सरकार  चुप्पी  साधे  है
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 उपध्यक्ष  महोदथ  :  यह  नियम  377  के  अन्तगंत  मामला  नहीं  है  ।  आप  क्रुपया  सारांश

 कहें  ।  इसे  नहीं  इसमें  तो  अनावश्यक  रूप  से  समय  लगेगा  ।

 ओऔली  कबीन्द्र  पुरकायस्थ  :  इसे  छोटा  करने  के  लिए  ही  में  इसे  पढ़  रहा  है  यदि  में  सब  कुछ  स्पष्ट
 करने  लगू  तो  ज्यादा  समय  लगेगा  ।

 वर्षा  ऋतु  में  संचार  व्यवस्था  पूरी  तरह  से  ठप्प  हो  जाती  है  जिससे  बारक  घाटी  '  को

 बहुत  परेशानी  हो  जाती  है  वर्जा  ऋतु  में  गुवाहाटी  से  संचार  जोड़ने  वाले  एक  माल  मांग  से
 तथा  देश  के  अधिकांश  हिस्सों  से  संबंध  टूट  जाता  है  ।  देश  के  अन्य  भागों  से  बारक  घाटी
 को  जोड़ने  वाली  एकमात्र  रेलवे  लाईन  भी  यातायात  वर्ष  में  अधिकांशतया  स्थगित  रहता

 स्वतन्त्रता  से  पहले  बारक  घाटी  का  कलकत्ता  से  वाया  बंगला  देश  रेलगाड़ी  के
 साथ  स्टीमरों  से  सम्पर्क  बना  रहता  था  ।  लेकिन  देश  के  विभाजन  के  बाद  यह  सम्पर्क  टूट
 अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  बारक  घाटी  के  साथ  वाया  बंगलादेश  रेल  और  स्टीमरों  से  सम्पर्क
 बरकरार  रखा  जाये  ।  इसके  लिए  भारत  सरकार  को  बंगला  देश  सरकार  के  साथ  यह  मामला
 उठाना  और  आवश्यक  कार्यवाही  करनी

 उप/ध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चित्तनश्नू  आपका  भाषण  सबके  लिए  आदर्श  होना
 चाहिए  कृपया  मुझे  घन्टी  बजाने  का  अवसर  न  दे  ।

 |

 क्री  घसू  :  आपके  जरिय  मैं  सरकार  का  ध्यान  पर्यावरण  मंत्रालय  द्वारा
 उच्चतम  न्यायालंय  के  निर्देशों  के  प्रति  असंतुष्टि  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  बात

 बहुत
 साधारण  और  छोटी  सी  है  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्देश  दिये  थे  कि  अपशिष्ट  पदार्थ  फँकेने
 वाले  उद्योग  3।  दिसम्बर  1991  तक  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  कार्यान्वित  कर  लें  ।  लगभग
 1500  और  शेष  औद्योगिक  इकाइयों  द्वारा  अभी  इन  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  को  कार्यान्वित

 करना  बाकी  है  ।  पर्यावरण  मंत्रालय  ने  यहतिथि  दो  वर्षतक  बढ़ा  दी  है  ।  गंगा  सफाई  प्रक्रिया
 को  ठीक  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  यद्यपि  गंगा  सफाई  परियोजना  में  करोड़ों
 रुपये  खंच  किए  जा  रहे  वास्तव  में  गंगा  हमारें  लाबओों  लोगों  के  लिंग  जीवन  अतः
 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  कहूंगा  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय
 का  गंगा  सफाई  के  संदर्भ  में  बगेर  किसी  बाधा  के  कार्यान्वित  हो  ।

 ]

 क्रो  मित्र  )  :  मान्यव॒र  उपाध्यक्ष  में  कोई  शोकिया  बोलने के
 लिए  नहीं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  एक  बहुत  ही  जहूरी  नोटिस  मैंने  आपको  दिया  था  कि  हमें  देवरिया

 से  सूचना  मिलो  कि  उत्तर  प्रदश  के  पूर्वी  बलिया  और  आजमगढ़
 में  पेट्रोल  और  डीजल  बरोनी  से  सप्लाई  होता  रहा  है।इस  समय  बरौनी  से  सप्लाई  में  बाधा

 पड़  गई  है  ।  वहां  से  पेट्रोल  और  डीजल  नहीं  आ  रहा  है  ।  गन्ने  की  ढुलाई  हो  रही

 गेहूं  की  मढ़ाई  हो  रही  वहां  डी  तल  और  पेट्रोल  नहीं  है  इसलिए  हाहाकार  मचा  हुआ  सारे  लोग
 बेकार  पड़े  हुए  हैं  ।  इसलिए  यातो  बरोनी  से  तेल  वहां  पहुंचाया  नहीं  तो  दूसरे  माध्यम
 से  तेल  वहां  पहुंचाया[जाए  तादिः  कि्तान  अपने  गेहूं  की  सढ़ाई  कर  गले  की  दुलाई  कर  सके
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 यह  ही  अत्यन्त  महंत्व  का  प्रश्न  इसलिए  मैं  जआपकों  धन्यवाद  दे  रह्दा हूं  कि  आपने  यह  कहने  के

 मुझे  समय  दिया  ।

 श  वी  ०  कृष्णा  राव  )  :  कर्नाटक  में  बिजली  की  बहुत  कमी  हैं  ।  कैम॑
 बॉलटेज  की  वजह  से  सिंचाई  मोटरें  कार्य  नहों  कर  पाती  बिजली  न  मिलने  और  कम
 बोल्टेज  के  कारण  हजारों  एकड्ड  भूमि  में  धान  की  फसल  नष्ट  हो  रही

 मैं  सरकार  से  कर्नाटक  के  बाढइग्रस्त  जैसे  कोलार  बंगलौर  और

 दुर्गा  एवं  बे  ल्‍लारी  को  भी  रामागुण्डम  से  बिजली  की  व्यवस्था  अथवा  पूर्ति  करने  हेतु  आवश्यक  कदम
 उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उप/ष्यक्ष  महोदय  :  आप  उसमें  मेरे  निवचिन  क्षेत्र  को  भी  शामिल  कर  सकते  हैँ  ।  मैं
 भी  उसी  समस्या  का  सामना  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन  वह  एसा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वी०  कृष्णा  राव  :  बिजली  की  आपूर्ति  उन  बाहग्रस्त  क्षेत्रों  क ेलिए  की

 जहां  पर  घान  की  फसलों  कम  से  कम  एक  महीने  से  सूखी  पड़ी  हुई  यह  ताजा  स्थिति
 अब  उसके  कटाई  करने  का  समय  आ  चुका  अतः  दो  तीन  दफा  जल  की  पूर्ति  कंरनो
 कम  से  कम  एक  से  डेढ़  महीने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  को  जल  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  विशेष
 ब्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  कुछ  घनराशि  महाराष्ट्र  से  जल  का  प्रबन्ध  कर  सकते

 अब  श्री  घनंजय  कमार  जी  ।

 )

 उपाध्यक्ष  मीहुदय  :  मंत्री  क्या  आप  बयान  द  रहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  में  केवल  सभा-पटल

 वर  पत्ष  रखना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  आप  कुछ  देर  इन्तज़ार  कीजिए  ।  मैंने  सोचा  था  कि  आप  इस  मामले

 में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  |  श्री  घनंजय  कुमार  ।

 शओओ  दो०  धनंजय  कुमार  :  उपाध्यक्ष  आज  हजारों  की  संख्या  में

 जैन  लोग  राजघाट  पर  घरने  पर  बैठे  घरना  दे  रहे  हैं  ।  आपको  जानकारी  होगी  कि  महावीर
 जयंती  के  अवसर  पर  हैदराबाद  में  जब  जैन  लोग  बहुत  शांतिपूर्ण  तरीके  ठीक  ढंग  जुलूस
 निकाल  रहे  उस  समय  बिना  किसी  प्रोवेकेशन  पुलिस  के  आफिसरों  ने  उन  पर  फायरिंग

 उपाध्यक्ष  महोंटय  :  यह  संब्जेक्ट  आलरैडी  लिया  जा  चुका है  ।
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 थो  वो०  धर्बजय  कुमार  :  आज  जैन  समुदाय  के  लोग  राजघाट  पर  धरना  दे  रहे  हैं
 और  मैं  उसकी  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  कई  माननीय  मदन  लाल जी

 आदि  वहां  होकर  आये  हम  भी  वहां  होकर  आये  हैं  ।  जब  महावीर  जयंती  के  अवसर
 पर  वे  लोग  शांतिपूर्ण  तरीके  ठीक  ढंग  से  जुलूस  निकाल  रहें  थे  तो  उन  पर  फायरिंग  को

 अंधाधुंध  मोलियां  चलायी  गयीं  और  अश्रुमस  का  प्रयोग  भी  किया  इसके  विरोध  में

 आज  दंश  भर  कें  जैन  सम्प्रदाय  के  लोग  अपना  गुस्सा  प्रकट  करने  के  यहां  दिल्ली  में

 घांट  पर  धरना  दे  रहे  हैं  ।  उनकी  मांग  है  कि  जो  दोषी  अधिकारी  उन्हें  तत्काल  सस्पैंढ

 किया  जाये  और  वहां  है  जो  काण्ड  उसकी  ज्यूडीशियल  इंक्वायरी  किसी  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज

 से  करायी  इसके  अतिरिक्त  जिन  लोगों  पर  वहां  मुकदमे  चलाये  जा  रहे  उन  मुकदमों
 को  वापस  लिया  जाये  ।  इस  कारण  सभी  जैन  सम्प्रदाय  के  लोगों  के  मन  में  तरह-तरह  की  आशंकाएं
 आज  फंल  रही  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  भगवान  महावीर  ने  दुनिया  को  शांति  और  अहिंसा  का

 रास्ता  दिखाया  मार्गदर्शन  किया  था  ।  उनकी  जयंती  के  अवसर  पर  जन  लोग  शांतिपूर्ण
 और  ठीक  ढंग  से  जुलूस  निकाल  रहे  थे  परन्तु  वहां  उन  पर  अंधाधुंध  गोलियां  चलायी  गयीं  ।

 हम  सबें  उधर  होकरें  आंये  जिसमें  मदन  लाल  जी  खण्डेलवाल  और  कालका  दास
 जी  भी  शामिल  हैं  ।  में  सदन  में  मांग  करना  चाहता  हु  कि  सरकार  की  तरफ  से  इस  काण्ड  के
 सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  आये  ओर  दोषी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाये  ।

 श्री  ताराचन्द  खण्ड  लवाल  :  उपाध्यक्ष  अगर  इस  विषय  में  तत्काल  कार्यवाही  नहीं की
 गयी  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  बताना  चाहता  सरकार  को  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि
 अगर  इन्होंने  शीघक्ष  कोई  निणंय  नहीं  लिया  तो  30  अप्रैल  को  दिल्ली  बंद  करने  का  इन  लोगों
 ने  निर्गयय  लिया  है  ।  फिर  लाखों  लोग  यहां  प्रदर्शन  धरना  देंगे  ।  सारे  भारतवर्ष  से  लोग

 यहां  आये  हुए  हैं  ।

 ]
 उपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।  मुझे  खेद  है  कि  मैं  प्रत्येक

 सदस्य  को  भाषण  देने  का  अवसर  नहीं  दे  सका  ।

 1.  38  पघ्‌ृ०  १०

 सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  को  वर्ज  1992-93  की  श्रनुदनों  को  विस्तृत  माँगें

 सं  सदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  विधि  न्याय  झौर  बःम्पा  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  कुमारमंगलंम  )

 मैं  श्री  गुलाम  नबी  आजाद  की  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय की  वर्ष  1992-93

 की  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 में  रखे  गयाविखिए  संख्या  एल०  टी०  1846/92]



 सदा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  97  1903
 चल्च्ज्ल््िि-+++  नि

 पष्दी  य  सन्निर्माण  तिगम  नई  दिल्‍लों  का  थर्व  1990-91  का

 जार्विक  प्रतिवेदन  तथा  फार्यफरण  की  त्रीक्षा  प्र/दि

 संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  स्थाय  और  कम्पथी  कार्थ  संत्रालम
 में  राज्य  मंत्री  रंगराजन

 मैं  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  (1)  के  अंतर्गत
 निम्नलिखिन  पत्नों  को एक-एक  प्रति  तया  अंग्रेजी  :--

 )  राष्ट्रीय  परियोजना  सन्निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  वर्ष  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  सन्निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  में  रखे  गये|देखिए  सं०  एल०

 खात्च  प्रत॑स्शरण  उद्योग  मंत्रालय  को  वर्ष  1992-93  को  ग्रनुदानों  को  विस्तृत  भांगें

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :

 खाद  प्रसंपफरण  उद्योग  मंत्रालय  की  वर्ष  1992-93  की  अनुदनों  की  विस्तृत  मांगों

 की  छफ  प्रति  तया  प्रंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रक्षता  हूं  ।

 में  गया|दिखिए  सं०  एल०  टी०  1848/92]

 भारतोय  प्रेत  परियद  का  वर्ष  1990-91  का  वाबिक  प्रतिवेदन  तथा  इन  यश्षों  को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  वर्शाने  बाला  विवरण

 संधवदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  झौर  कम्पनी  कार्य

 में  राज्य  संत्रो  रंगराजन  कुमार  :  मैं  श्री  अजित  कुमार  पांजा  की  ओ्रोर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  हूं  1990-91

 भारतीय  प्रेस  परिषद  के  वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एफ  प्रति

 था  प्ंग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरो  क्षित

 (2)  उपर्यक्त  (1)  में  उल्लिख़ित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के कारण

 दर्शाने  वाना  एक  विवरण  तथा  ।

 में  रखे  गये  |विखिए  सं०  एल०  2]
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 डाक  विभाग  की  वर्ष  1992-93  के  ग्रन॒दानों  की  विस्तुत  मांगें  संचार  मंत्रालय  के

 राज्य  मंत्रों  राजेश  :  में  डाक  विभाग  की  वर्ष  1992-93  की  अनुदानों  की

 विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया|दिखिए  संख्या  एल०  टी०--1850/|92]

 खान  मंत्रालय  को  वर्ष  1992-93  को  भनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  में  खान  मंत्रालय  की  वर्ष

 1992-93  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रजी  सभान्पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया|विखिए  सं०  एल०  Fi0-1851/92]

 भारत  परयंठन  निगम  लिसिटेश  का  वर्य  1990-91  का  वाथिक  प्रतियेदन  तथा
 कार्यकरण  को  समोक्षा

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  न्याय  और  फम्पनों  फार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्रो  :  श्री  एम०  एच०  फारूक  की  झोर

 से  कम्पनी  1956  की  धारा  की  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 भारत  पयंटन  विक-स  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1990-91  का  वाषिक

 ,  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  संख्या  एल०

 स०  प्‌०

 प्रावककलन  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन  और  फार्यवाहो-सारांश

 शो  मबोरंजन  भक्त  (अंडम/न  और  निकोबःर  द्वीप  :  वित्त  मंत्रालय
 कर्ये  विभाग)--पूंजी  निगम  नियंत्रक  की  भूमिका-पूंजी  बाजार  दा  विकास  भ्रोर  लघु  निवेशकों

 की  हँसियत  संबंधी  प्राककलन  समिति  का  सातवां  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  भौर

 इससे  संबंधित  की  बैठकों  के  कार्यवाद्दी-सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ता
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 1.40}  403  म०  प०

 सरकारों  उपक्रमों  संबंधों  सर्मात

 थ्रो  भदन  छाल  खुराना  :  मै  राष्ट्रीय  ख़निज  बिक्रास  तियम  लिमिटेड

 संबंधी  सरक!री  उपक्रमों  संबंधी  समिति  का  छठा  प्रतिवेदन  तथा  अप्रंग्रेजी  तथा

 इससे  संबंधित  समिति  की  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.404  भ०  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  रल्याण  संबंधों  सॉार्मात

 सातवां  तथः  नोंवां  प्रतिवेदन

 श्री  के  :  मै  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्य।ण

 संबंधी  समिति  कः  प्रतिवेदन  तथा  इसते  संबंधित  समिति  की  बंठकों  के  कार्यवाही--स'रांश  प्रस्तुत

 (1)  रुष्ट्रीय  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  क्ति  और  विक/स  निगम

 संबंधी  सातवां

 (2)  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  अ'रक्षण  और  उनके  नियोजन  संबंधी  नौवां  प्रत्तिवदेन  ।

 1.41  ख्र०  प्र०

 तल्पश्चात  लोक  सभा  मम्यातहु  सोजन  के  लिए  2.  45  भ०  प०  तक  के  खिट्र  स्थगित  हुई  ।

 2.  52  म०  प०

 सध्याहु  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  2.52  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  कीं  ओर  ध्यानाकर्षण

 ग्रांप्न  प्रदेश  के  तम्बाकू  उत्पदकों  को  बी०  एफ०  सो०  तस्थाकू  के  लिए  कम  कोमत

 बिए  जाने  पर  उनमें  व्याप्त  प्रसंतोष

 प्रो०  उम्मारेष्ट  वेंकटेल्बरलु  :  उपाध्यक्ष  मैं  अविजम्बनीय  लोक  महत्व
 के  निम्नलिखित  मामले  पर  वाणिज्य  मंत्री  का  ध्यानाकर्षित  करता  हूं  शौर  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वे  हस  पर  एक  वक्तव्य  दें  :--

 प्रदेश  में  तम्बाक्‌  उत्पादकों  को  एक०  सी०  तम्बाकू  के  लिए  कप्त  कीमत
 दिये  जाने  पर  उनमें  व्याप्त  असंतोष  ।'
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 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  तम्बाकू  बोर्ड  अपने  आंध्र  प्रदेश
 और  कर्नाटक  के  नीलामी  स्थलों  में  तम्बाकू  की  नीलामी  करता  तम्बाक्‌  उत्पादक  अपनी

 तम्बाकू  इन  नीलामी  स्थलों  पर  लाते  तम्बाकू  बोड  द्वारा  प्राधिकृत  सिगरेट

 निर्यातक  और  अन्य  तम्बाक्‌  ब्यापारी  इन  नीलामियों  में  भाग  लेते  हैं  और  तम्बाक  खरीदते  हैं  ।

 इस  वर्ष  आंध्न  प्रदेश  में  नीलामी  14  1992  को  शुरू  हुई  ।  कल  मिलाकर  23  नीलामी

 मच  हूं
 ।

 घरेलू  मांग  और  निर्यात  संभावना  का  झ्ाकलन  करने  के  बाद  तठम्बाक्‌  बोर्ड  ने  आंध्र  प्रदेश
 के  लिए

 इस  वर्ष  124.83  83  मिलियन  किणग्रा०  तम्बाकू  की  फसल  मात्रा  प्राधिकृत  की  है
 जबकि  पिछले  वर्ष  यह  मात्रा  89  मिलियन  कि'०ग्रा०  ठम्बाक्‌  की  प्राधिकृत  की  गई  थी  ।  यहां
 में  बताना  चाहूंगा  कि  124.  83  मिलियन  कि०पग्रा०  की  इस  मात्रा  की  तुलना  में  तम्बाक्‌
 बोर्ड  की  मल  योजना  145  मिलियन  किणग्रा०  प्राधिकृत  करने  की  थी  और  पंजीकरण  के  लिए
 उत्पादकों  के  आवेदन  लगभग  133  मिलियन  कि०ग्रा०  के  थे  ।

 तक  आंध्र  प्रदेश  में  नीलामी  मंचों  पर  औसत  कीमत  17. 00  रु०  प्रति

 किग्रा०  से  अधिक  नहीं  रही  वास्तव  में  तो  1990  में  औसत  कीमत  केवल  14.  69

 प्रति  रही  थी  ।  वर्ष  1991  में  मांग  में  बहुत  वृद्धि  हो गई  और  आंध्र

 प्रदेश  में  नीलामियों  में  औसत  कीमत  बढ़कर  33  रु०  प्रति  कि०ग्रा०  हो  गई  ।
 .

 परन्त  इस  वर्ष  नीलामियों  में  औसत  कीमतों  में  गिरावट  आई  है  ।  दिनांक  17  अप्रैल

 1992  की  स्थिति  के  नीलामियों  के  दसवें  सप्ताह  के  अन्त  में  औसत  कीमत  30.22
 रु०  प्रति  कि०»ग्रा०  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  यह  32.  66  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  रही
 थी  ।  इसकी  तलना  में  कृषि  लागत  और  कीमत  आयोग  द्वारा  निश्चित  न्यूनतम  समर्थन  कीमत

 लगभग  16  प्रति  कि>»ग्रा>  है  और  व्यापारियों  द्वारा  आश्वस्त  न्यूनतम  गारन्टी  कीमत

 18.  50  रु०  से  लेकर  21.50  50  रु०  प्रति  कि०  तक  पिछले  वर्ष  की  तलना  में

 इस  वर्ष  क्रीमतों  में  कमी  होने  के  कारण  तम्बाक्‌  उत्पादकों  में  काफी  रोष  रहा  है  ।

 तम्बाक  बोर्ड  के  अध्यक्ष  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  अन्य  सदस्यों  के  साथ  लगातार  सम्पर्क  रखे

 हैं--इनमें  उत्पादकों  और  व्यापारियों  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  अध्यक्ष  को  निर्यातकों  सहित

 सभी  व्यापारियों  और  सिगरेट  निर्माताओं  के  साथ  भी  सम्पर्क  रखा  है  ।  तम्बाक्‌  बोर्ड  ने  23

 1992  को  बोर्ड  की  एक  आपात  बैठक  आयोजित  की  जिसका  उद्देश्य  था  सारी  स्थिति

 का  जायजा  लेना  और  कीमतों  को  स्थिर  करने  के  लिए  समुचित  उपायों  पर  बिचार  करना  ।  ह

 कीमतों  में  कमी  अनेक  कारणों  से  हुई  है  ।  इस  वर्ष  कछ  प्रतियोगी

 देशों जैसे अर्जंनटाइना ओर मैक्सिको में तम्बाकू का उत्पादन अधिक हुआ है । रूस ने ग्ब तक मी टन का ही करार किया है जबकि के लिए भारत-रूस व्यापार संलेख में 25,000 मी टन के करार की व्यवस्था थी । ब्रिटेन के ब्यापारी हमारे प्रमुख खरीदार है किन्तु इस वर्ष वह भी कम सक्रिय जिम्बाब्वे में हाल ही में जो मुद्रा अवमूल्यन 339 ....96 .55/93 *
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 हुआ है  उसके  फलस्वरूप  भारतीय  तम्बाकू  को  उस  देश  के  तम्बाकू  के  साथ  कीमत  के  मामले

 में  कड़ी  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 तम्बाक  बोर्ड  के  प्रयासों  के  व्यापारियों  ने  कीमतों  में  बद्धि  का  झाश्वासन  दिया

 है
 ।  ब्यापारियों  ने  ग्रेड  के  लिए  कम  से  कम  32.50  २०  प्रति  किश्ग्रा०  कीमत  देखे

 की  पेशकश  की  है-ओर  प्नन्य  प्रेडों  के लिए  तदनुस।र  ही  समूृचित  कीमत  की  पशकश  की
 सरकार  भी  रूस  की  सरकार  के  साथ  स“्पर्क  रखे  हुए  है  और  आशः  है  कि  रूस  शीघ्र  ही  अबले

 करार  करगा  ।

 सरकार  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  हित  क्रे  बारे  में  सर्वाधिक  सजग  है  ।  सरकार  ने  तम्बाकू
 बोर्ड  के  माध्यम  से  व्यापारियों  और  उत्पदकों  केबीच  सौहार्दपुर्ण  समझौता  कराने  के  लिए  सभी
 संभव  उपाम  किए  हैं  ।  पिछले  कछ  दिनों  में  जो  गतिविधियां  हुई  हैं  और  व्यापारियों  ने  जो
 तरेशकश  की  है  उसे  ध्य।न  में  रखते  हुए  तम्बाक  बोर्ड  ने  सभी  नील।मी  मंचों  पर-नी  लामी  कार्य
 फर  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  उत्पादकों  ने  अपनी  उपज  इन  मंचों  तक  लाने  की  इच्छा

 व्यक्त  की  है  ।  उत्पादकों  को  अपनी  उपज  नीलामी  मंचों  तक  लाने  में  सहायता  के  लिए  प्रबंध
 किए  जा  रहे  हैं  ।  सरकर  को  आशा  है  कि  कीमतें  शीघ्र  ही  स्थिर  हो  जाएंगी  और  आंध्र
 प्रदेश  में  नीलामी  कार्य  फिर  सामान्य  तरीके  से  चलने  लगेगा  ।

 प्रो०  उम्मारेद्टि  बेंकटेस्वरल  माननीय  उपाध्यक्ष  विशेष  रूप  से
 आपका  अभभारी  हुं  कि  झापने  इस  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान

 किया  ।  आन्त्न  प्रदेश  में  ठम्बाक्‌  उत्पादक  तम्बाकू  की  कीमतों  में  कमी  हो  जाने  के

 कारण  काफी  दबाव  में  तम्बाक  भारत  में  पेदा  होने  वाली  एक  वहुत  महत्वपूर्ण  व्यावसायिक
 फसल  है  ।  इस  फसल  की  80  प्रतिशत  पैदावार  केवल  आनश्न  प्रदेश  ही  में  होती  है  जिससें

 राजकोष  में  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  लगभग  2600  करोड़  रु०  की  आमदनी  होती  है  और
 बिदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  3  करोड़  रु०  से  अधिक  की  आमदनी  होती  है  ।  जब  यह  फसल

 इतनी  महत्वपूर्ण  है  तो  तम्बाकू  बोर्ड  म  केवल  नीलॉमियों  को  विनियमित  तथा  संचालित  बारता  है
 बल्कि  वह  फसल  की  मात्रा  भी  निर्वारित  करताई  है  यह  दूसरी  फसलों  से  भिन्‍न  बात  है  ।

 अब  क्‍योंकि  तम्बाकू  बोर्ड  नीक्मियां  संचालित  कर  रहा  है  और  नीलामियों  पर

 विगरानी  भी  रख  रहा  व्यापारियों  तथा  उत्पादकों  के  बीच  समन्‍्बय  भी  स्थापित  कर  रहा  है  और

 फसल  की  मात्रा  भी  निर्धारित  कर  रहा  इसलिए  बोडे  का  बास्तव  में  इस  पर  पूर्ण  नियंत्रण

 है  ।  बोडे  उत्पादकों  को  पंजीकृत  अथवा  प्राधिकृत  भी  करता  है  और  प्रत्येक  वर्ष  फसल  की

 मात्र  भी  निर्धारित  करत  है  ।  फसल  की  मात्रा  को  निर्धारित  करते  समय  दो  त्तत्वों  पर  क्चार

 किथा  है  वह  है--घ रेलू  मांग  और  संभावित  निर्यात  ।  इन  दोनों  बातों  को  ध्यान  में  रखकर

 ही  फंसल  की  मात्रा  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 वर्ज  0-91  के  दोरान  तम्बाक्‌  का  उत्पादन  मुश्किल  से  89  मिलियन  कि०  म्र०  भरा  ।

 अस्ामान्यतया  इस  वर्य  मौसम  के  आरम्भ  में  ही  ये  संकेत  मिल  गए  थे  में  विशेष  कर

 ब्रिटेन  के  बाजार  में  इसको  मांग  अधिक  होगी  ।

 340
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 ब्रिटेन  के  बाजार  सेये  संकेत  मिने  हैं  कि  उनके  द्वारा  लमभग  63  मिलियन  कि  ग्रा०
 की  खरीद  की  ज।एगी  और  तदनुसा।र  हीं  फ़तल  की  मात्रा  नियत  मिलियन  पर
 नियत  की  गई  इस  प्रकार  तम्बाकू  बोर्ड  द्वारा  यह  मात्रा  नियत  की  गई

 यह  उत्पादकों  को  यह  संकेत  देता  है  कि  तम्बाक्‌  में  भारी  मांग  यह  मांग  देश  में  उत्पादन
 अथवा  पूर्ण  आपूर्ति  की  सीमा  तक  होगी  ।  इस  वर्ष  के  दौरान  जलवायु  सम्बन्धी  विभिन्‍न  प्रतिकूल
 परिस्थितियों  के  कारण  पूर्व  नियोजित  फसल  की  मात्रा  ।  मिलियन  कि  ग्रा०  की  मात्रा  के
 समक्ष  केवल  कि क्‍या  से  वर्ष  मिलियन  कि>०  थी  ।  कृषक  समुदाय  अथवा  उत्पादक

 दुविधा  में  है  कि  क्या  इस  वर्ष  का  बाजार  खरीदारों  के  हाथ  में  होगा  कि  उत्पादकों  के  हाथ
 में  ।  वे  इस  मंशय  में  है  कि  क्या  इस  वर्ष  उत्पादित  जो  कि  प्रतिशत  मिलियन  कि०

 तक  क्‍या  पिछले  वर्ष  के  89  मिलियन  कि  उत्पादन  से  40  प्रतिशत  अधिक
 उप्के  लिए  इस  बर्ष  के  दौरान  भी  पिछले  क्ष  बाजार  में  लागू  औसत  कीमतें  ही  बरकरार  रखी

 जाएंगी  अथवा  नहीं  ।

 3.  म०  प्‌०

 राम  सिह  पीठासोन  हुए  )

 सौभाग्य  से  हमारे  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  ने  26  को  गुंटूर  की  यात्रा

 को  थी  और  उन्होंने  हमारे  बोर्ड  की  प्रथम  बैठक  में  भी  भाग  लिया  तत्पश्च/त,  माननीय

 वाणिज्य  मंत्री  ने  उत्पादकों  को  सम्बोधित  किया  था  जो  26  दिसम्बर  दिलाई  को  गुंटूर  में

 तम्बाक्‌  बोर्ड  कार्यालय  में  एकत्र  हुए  थे  ।

 तम्बाक  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  बोर्ड  द्वारा  दिलाई  गई  उम्मीद

 की  पष्टि  करते  हुए  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  भी  था  कि  विशेषकर  कि  इस  वर्ष  भी

 की  कीमतें  पिठले  वर्ष  की  कीमतों
 के

 बराबर  ही  रहेंगी  अर्थात  33  रु०  प्रति  कि०

 रहेंगी  ।  उन्होंने  यह  वचन  भी  दिया  था  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  रूस  की  मंडी  भी  एक
 बार  फिर  से  और  अधिक  मात्रा  में  तम्ब्राक  की  खरीद  करेगी  ।  उन्होंने  यह  भो  उल्लेख

 किया  था  कि  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  चीन  के  प्रधान  मंत्री  से  भी  बातचीत  की

 थी  और  इसलिए  यह  भी  सम्भावना  है  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  चीन  से  भी  क्रयादेश  प्राप्त

 हो  जाए  ।  इन  सब  बातों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  उन्होंने  बिना  किसी  आशंका  के  आश्वासन  दिया

 थी  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  भी  औसत  मूल्य  33  २०  प्रति  कि०  ग्रा०  से  अधिक  होगा  ।

 पु
 यहां  तक  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  तम्बाकू  वोर्ड  को  इस  बात  के  लिए  भी  प्राधिकृत

 कर  दिया  है  कि  वे  अनाधिकृत  निर्मित  कोठारों  को  पंजीकृत  कर  दें  ताकि  उत्पादित  की  गई

 फसल  को  सनियमित  किया  जा  सके  और  फसल  केवल  नीलामी  मंचों  से  होकर  ही  आगे  भेजी  जाए

 इस  वर्ष  के  दौरान  |-मांग  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  नीलामी  मंचों  की  संख्या  भी  से

 बढ़ाकर  24  कर  दी  गई  थी  ।]



 अविशम्धनीय  लोक  यहत्व  के  विषय  की  27  अप्रैल  1992

 ,  की  ओर  ध्यानाकर्षण
 वन  न  अत  हतसन--नन मन

 हु

 जब  यह  स्थिति  है  और  जब  माननीय  मंत्री  जी  ने  कृषक  समदाय  को  इतना  आश्वासन
 दिया  था  तो  कृषक  समुदाय  को  काफी  उम्मीदें  थीं  ।  तत्पश्चात  उन्होंने  यह  भी  उल्लेख  किया
 कि  नीलामी  मंचों  के  बन  जाने  और  उनके  द्वारा  कार्य  आरम्भ  कर  देने  के  बाद  वे  फरवरी
 माह  में  एक  बार  फिर  इस  क्षेत्र  का  दौरा  करेंगे  ।  दुर्भाग्यवश  मैं  इस  बात  कारण

 नहीं  जानता  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  विद्यमान  नीलामी  मंचों  की  स्थिति  का  जायजा  लेने
 के  लिए  एकबार  फिर  से  गुंट्र  का  दौरा  क्‍यों  नहीं  किया  ।

 पिछले  वर्ष  ओसतन  कीमत  33  ₹ु०  प्रति  कि०  ग्रा०  थी  और  पिछले  वर्ष  के  दौरान  जब
 -  मंडी  खुली  थी  तब  केवल  24  र०  प्रति  कि०  ग्रा०  की  कीमत  थी  और  धीरे-धीरे  उच्च  ग्रेड  के  स्तर

 तम्बाकू  के  लिए  यह  40  रु०  से  45  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  तक  पहुंच  अन्त  में  आन्ध्र  प्रदेश
 में  इसका  औसत  मूल्य  33  रु०  अति  कि०  ग्रा०  था  और  कर्नाटक  में  यह  42  रु०  प्रति  कि०
 प्रा०  था  ।

 दुर्भाग्यवंश  पिछले  वर्ष  की  कीमतों  के  रुख  के  प्रतिकूल  इस  वर्ष  बाजार  में  कीमतें  30  र०
 अथवा  31  रु०  प्रति  कि०ग्रा०  की  उच्च  दर  पर  आरम्भ  हुई  और  धीरे-धीरे  यह  कीमतें  24  रु०
 अथवा  23  रु०  तक  भी  गिरना  आरम्भ  हो  गईं  ।  उत्पादकों  में  भय  उत्पन्न  हो  गया  था
 और  क्‍योंकि  कीमतें  नीचे  की  ओर  जा  रही  उन्होंने  आन्दोलन  किया  कि  तम्बाकू
 बौड  की  कृषक  समुदाय  के  बचाव  के  लिए  आगे  आना  इस  आन्दोलन  के  अंतर्गत  बसें
 रोकने  तया  रोकोਂ  इत्यादि  का  अभियान  आरम्भ  किया  गया  इन

 लोगों  की  को  देखते  हमने  संसद  सदस्यों  के  रूप  में  इस  मामले  को  इस  सदन  में
 उठाया  ।  6  अप्रैल  को  शून्यकाल  के  हमने  तम्बाकू  की  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रबृति
 और  आन्ध्र  प्रदेश  में  तम्बाक्‌  उत्पादकों  द्वारा  किए  जा  रहे  आन्दोलन  की  ओर  सरकार  का
 ध्यान  आकर्षित  किया  ।

 इसके  साथ-साथ  इस  माह  की  3  तारीख  को  हमने  एक  पत्र  का  मसौदा  तैयार  किया  और

 प्रधान  मंत्री
 जी  तथा  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  को  बुलाने  पर  विचार  किया  ।  उस  पत्र  पर  सभी

 .  संसद  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गये  थे  ।  हमने  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  के  साथ
 एक  साक्षात्कार  की  मांग  की  लेकिन  दुर्भाग्यवश  हमें  प्रधानमंत्री  जी  के  साथ  साक्षात्कार  का  अबसर
 नहीं  मिला  क्‍योंकि  थे  सत्र  का  प्रबन्ध  करने  में  बहुत  व्यस्त  थे  और  दुर्भाग्यवश  हमारे
 नाणिज्य  मंत्री  भी  देश  से  बाहर  गए  हुए  थे  और  हम  उनसे  मिल  भी  नहीं  सके  ।  परन्तु  हमने
 सम्बन्धित  कार्यालयों  को  यह  पत्र  सौंप  दिया  था  ।

 इस  माह  की  8  तारीख  को  हमने  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  तम्बाकू  उत्पादकों  सहित  वाणिज्य

 उपमंत्री  से  मुलाकात  की  थी  और  उन्हें  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  थी  ।  उन्होंने  हमें  पकक्रा  आश्वासन

 दिया  था  कि  वह  इस  मामले  को  देखेंगे  ।

 ,  6  तारीख  से  अब  तक  में  लागातार  रोजाना  गुंटूर  स्थित  तम्बाकू  बोर्ड  के  कार्यालय  से

 इस  स्थान  से  दूरभाष  पर  सम्पर्क  कर  रहा  हूं  ।  8  तारीख  को  तम्बाकू  बोर्ड  -  के  कार्यकारी

 निरेशक  ने  मुझे  बतायाथा  कि  उप  दित  का  बाजार  मूल्य  लगभग  -26  रु०  प्रतिकि०ग्रा०
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 जब  उन्होंने  सभी  व्यापारियों  की  एक  बैठक  बुलाई  थी  और  व्यापारियों  ने  यह
 दिया  था  कि  लगभग  30  रु»  प्रति  कि०  ग्रा०  दिये  जायेंगे  ।  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  कार्यकारी

 निदेशक  द्वारा  मुझे  यही  जानकारी  दी  गई  थी  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  अगले  ही  दिन  इस  म्‌  लय  में
 एक  दो  रुपये  और  कम  हो  गये  और  यहां  तक  कि  यह  मूल्य  फिर  24  रुपये  हो  गया  ।  अतः
 व्यापारियों  तथा  तम्बाकू  बोर्ड  के  इस  निराशाजनक  रवैये  को  यहां  पर  बहुत  अच्छी  तरह  से  देखा
 जा  सकता  है  ।  जब  कि  स्वयं  तम्बाकू  बोर्ड  ने  व्यापारियों  से  यह  आश्वासन  ले  लिया  था
 कि  मूल्यों  में  वृद्धि  की  अगले  ही  दिन  मूल्यों  में  एक  दो  रुपये  और  कम  हो  गये  ।
 अतएव  जब  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  हमने  बोर्ड  से  पूछा  तब  उन्होंने  अपनी  विवशता  अधभिव्यक्त
 की  और  उन्होंने  व्यापारी  सम्प्रदाय  को  राजी  कर  पाने  में  अपनी  असमर्थता  अभिव्यक्त  की  ।

 सभापति  महोदय  :  नियम  के  अनुसार  आप  मंत्री  के  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  एक  अथवा
 दो  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  परन्तु  आप  इसे  बाकायदा  एक  चर्चा  बना  रहे  हैं  ।  अधिकांश
 बातें  आप  वही  दोहरा  रहे  हैं  जो  माननीय  मंत्री  जी  ने  कही  हूँ  ।  अतः  कृपया  स्पष्टीकरण
 ही  मांगिए  ।

 प्रो०  उम्मारेड्डि  बेंकटेस्थरलु  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  कुछेक  तथ्यों
 का  बिल्कुल  ही  जिक्र  नहीं  किया  जब  उन्होंने  एम०  पी०  और  एम०  जी०  पी७  का  जिक्र
 किया  है  तो  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  उन्होंने  एम०  ई०  पी०  अर्थात  विद्यमान  न्यूनतम
 निर्यात  मूल्य  का  जिक्र  क्‍यों  नहीं  किया  है  ।  इस  वर्ष  एम०  एस०  पी०  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  केवल  सात-आठ  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  हुई

 है  जबकि  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  में  पचास

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इससे  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  विदेशों  को  तम्बाकू  बेचने  पर

 पारियों  को  काफी  अच्छी  कीमतें  मिल  रही
 हैं  ।

 जब  इस  माह  की  23  तारीख  को  निदेशक  मंडल  की  एक  बैठक  बुलाई  गई  थी

 तब  उसमें  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  कि  तम्बाक्‌  बोर्ड  को  भी  बाजार  में  प्रवेश  करना

 चाहिए  और  विशेष  रूप  से  इस  वर्ष  के  आवश्यकता  से  अधिक  हुए  उत्पादन  में  और  वृद्धि
 करने  के  लिए  तम्बाक्‌  बोर्ड  का  बाजार  में  हस्तक्षेप  होना  चाहिए  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  बकक्‍्तब्य  में  बोर्ड  द्वारा  पारित  किये  गये  संकल्प  का  उल्लेख

 नहीं  किया  है  उन्होंने  केवल  यह  बताया  है  कि  व्यापारी  32.50  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  की

 दर  से  तम्बाक  खरीदने  पर  सहमत  हो  गए  हैं  ।  इस  माह  की  23  तारीख  को  आयोजित  की  गई
 तम्बाक  बोर्ड  की  बैठक  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  कि  तम्बाक  बोर्ड  को  बाजार  में

 प्रवेश  करना  चाहिए  और  32.50  ०  प्रति  कि०  ग्रा०  की  दर  पर  तम्बाकू  खरीदना  चाहिए  ।

 जो  कि  लागत  मल्य  और  घाट  सहित  अन्य  मदों  को  भी  निकालकर  एम०  ई०  पी०  के  आधार

 पर  निधोरित  किया  गया  है  ।

 बोर्ड  की  बैठक  में  यह  सर्वंसम्मति  से  स्वीकार  किया  गया  है  ।  बोर्ड  ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  बिनम्न  अनुरोध  करते  हुए  50  करोड़  रुपये  ब्याज  रहित  चल  निधि  के  रूप  में  देने  की

 अनुमति  मांगी  है  ।  इसका  यहां  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  ।
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 की  और  ध्यानाकर्षण  *

 पर  =  +++-_
 जब  तक  तम्बाक  बोर्ड  अतिरिक्त  उत्पादन  को  निपटाने  केलिए  बाजार  में  प्रवेश  नहीं

 करता  और  खरीद  नहीं  तम्बाक्‌  की  कीमतें  32.  50  रुपये  पर  नहीं  टिक  सकेंगी
 केवल  वर्तमान  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  व्यापारी  32.  50  रुपये  मूल्य  देने  को  राजी

 हुए  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  वे  इस  महीने  की  9  तारीख  से  30  रुपये  की  कीमत  देगें  लेकिन

 उन्होंने  केवल  26  रुपये  ही  कीमत  लगाई  है  ।  अतः  वह  अपने  पहले  से  किये  गये  वायदे  से
 फिर  गये  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप  जब  तक  तम्बाक्‌  बोर्ड  बाजार  में  प्रवेश  नहीं  तब  तक

 वाजार  भावों  में  स्थिरता  लाना  बिल्कुल  सम्भव  नहीं  है  ।  इस  पहलू  को  भी  ध्यान  में  रखा
 जाना  चाहिए  ।

 इसका  दूसरा  पहलू  रूसी  बाजार  है  ।  अठाइस  हजार  मिलियन  किलोग्राम  की  व्यापार

 संधि  थी  ।  अब  तक  केवल  15,000  मिलियन  किलोग्राम  का  ठेका  दिया  गया  शेष  10,000
 मिलियन  किलोग्राम  का  ठेका  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  ।  जब  तक  तम्बाक्‌-बोर्ड  बाजार  में  प्रवेश

 नहीं  तब  तक  अतिरिक्‍्त-उत्पादन  को  निपटाना  और  बाजार-मूल्य  को  स्थिर  करना
 सम्भव  नहीं  होगा  कृषक  समुदाय  के  हित  हमें  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना  होगा  ।

 में  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  भी  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  उत्पादन-लागत  लगभग

 30  से  40  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  है  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कोयले  के  मूल्य  में

 वृद्धि  क ेकारण  और  अन्य  सभी  निविष्टियों  जैसे  कि  मजदूरी  में  वृद्धि  के  कारण  उत्पादन

 लागत  लगभग  40  प्रतिशत  बढ़  गई  है  ।  इस  वर्ष  औसतन  उत्पादन  लागत  प्रति  हैक्टेयः

 3,000  रुपये  से  34,00  रुपये  पर  आ  गई  है  ।  बोर्ड  ने  औसतन-उत्पादन  दस  हैक्टेयर  प्रति
 टन  के  लगभग  गिना  है  ।  जब  यह  उत्पादन  दस  टन  प्रति  हैक्टेयर  तो  उत्पादन  लागत  प्रति
 टन  औसतन  3000  से  4000  रुपये-अपने  आप  आ  जाती  है  ।  जबकि  व्यापारी  विदेशों  से

 से  एक  बहुत  ऊंची  कीमत  ले  रहे  हैं  तो  तम्बाकू-उत्पादकों  को  इस  मूल्य  का  एक  बड़ा  हिस्सा

 क्यों  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ?  इसी  कारण  कृषक-समुदाय  ने  आन्दोलन  शुरू  किया  था  ।

 आप  को  पता  ही
 है  कि  उत्पादकों  ने  ही  आन्दोलन  शुरू  किया  था  और  13  तारीख

 को  एक  बैठक  आयोजित  को  थी  जिसमें  कांग्रेस  सी  ०  पी०  सी०  पी०  भारतीय

 जनता  पार्टी  सहित  सभी  दलों  के  नेताओं  ने  भाग  लिया  था  और  हम  उनकी  मांग  से  सहमत
 थे  ।  कृषक  समदाय  की  मांग  यह

 है
 कि  तम्बाक  बोर्ड  की  खरीद  के  लिये  बाजार  में  प्रवेश  करना

 चाहिए  और  इसकी  अनपालना  की  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  50  करोड़  रुपये  की  राशि  भी

 निधि  के  रूप  में  दो  जानो  चाहिए  ।  तम्बाक  बोर्ड  को  कृषक-समुदाय  के  बचाव  हेत्‌  आगे  आना

 ही  चाहिए  ।

 ही  जो०  एम०  सोी०  बालथोंगी  (अश्रम/लापुरम)  :  सभापति  महोदय  में  आपका  यह

 मौका  प्रदान  करने  के  लिए  धन्यवाद  करता  हुं  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  तम्बवाक्‌  उत्पादकों
 ने  13-4-92  को  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया

 था  और  उसमें  कुछ  संकल्प  पारित  किये  थे  ।  मंत्री  महोदय

 नहीं  है  ।  इस  मैं  मंत्री  से  कुछ  स्पष्टीकरण मांगना  चाहता  हूं  :
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 तम्बाकू  उत्पादकों  की  निम्नलिखित  मांग्रे  हैं  :--

 1.  13  मिलयन  का  बकाया  रूसी  आदेश  राज्य-व्यापार  निमम  छोटे  और

 पारियों  में  तत्काल  निर्मक्त  किया  जाये  ।

 2.  बाजार  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  तम्बाकू
 खरीदने  के  लिए  बाजार  में  लाना  ही  चाहिए  ।

 3.  सरकार  को  तम्बाकू-जोर्ड  विपणन  प्रभाग  को  बाजार-स्पर्धा-पैदा  करने  और  शोषण

 रोकने  के  लिए  तम्बाक्‌  की  कुछ  मात्रा  खरीदने  के  लिए  बाजार  में  प्रवेश  करने
 हेतु  कहने

 के  लिए  भी  विचार  करना  ही  चाहिए  ।

 4.  तम्जाक  उत्पादक  सहकारी  संघ  को  भी  उचित  निर्यात-आदेश  दिये  जायें  तथा  सहकारी
 संघ  को  सीमान्त-राशि  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  ।

 5.  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  के  लिए  तम्बाक्‌  बोर्ड  का  पुनंगठन  किया  जाना

 हम  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करते  हैं  कि  वह  इस  मामले  में  तत्काल  हस्तक्षेप  करें  और
 स्थिति  की  समीक्षा  करने  तथा  आगामी  कारंवाई  की  पद्धति  निर्घारित  करने  लिए  तम्बाक्‌
 बोर्ड  और  तम्बाक्‌  उत्पादको  के  प्रतिनिधियों  की  राजन॑तिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  एक

 आपात्‌कालीन  बैठक  बुलाये  ।

 श्र  शो  भग्नाव्रश्वर  राव  वाडड  :  सभाण्ति  मेरे  श्री

 स्वरलू  उम्म:रेड्डी  ने  जो  कहा  है  उसे  दोहराये  में  मंत्री  म  से  कछ  स्पष्टीकरण
 भांगना  चाहता  हूं  ।

 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  इस  वर्ष  हमारे  देश  से  तम्बाक्‌  की  निर्यात  की  जाने  वाली

 संभावित  मात्रा  के  बारे  में  तम्बाकू  बोर्ड  तथा  वाणिज्य  मंत्रालंवः  एक  स्पष्ट  अवधारणा  नहीं

 है
 ?  23  1991  को  मेरे  मित्र  श्री  एस०  एम०  लालजान  बाशा  को  एक  प्रश्न  का  उत्तर

 देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  निर्यात  किये  जाने  वाले  तम्बाक्‌  की  सम्भावित  मात्रा
 74  मिलियन  किलोग्राम  है  ।

 माननीय  वाणिज्य  मंत्री  महोदय  ने  3  1991  को  राज्य  सभा  में  यह  कहा  था
 कि  खरकार  धरेल  आवश्यकता  का  अनम।न  73  सिलियन  किलोग्राम  लगा  रही  है  और  इस  मौस

 में  तम्बाकू  की  85  मिलियन  किलोम्राम  मात्रा  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभाववा  चार  महीनों
 की  अवधि  सरकार  ने  विज्ञार  किया  कि  निर्यात  की  मात्रा  10  मिलियन  किलोग्राम  और

 बढ़ा  दी  जाएगी  ।

 एक  किसान  होने  के  नाते  आपको  अच्छी  प्रकार  से  मालूम  है  कि  रुमाज  का  प्रत्येक

 इस  देश  के  कृषकों  का  शोषण  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  भी  मामला  विशेष  में  तम्बाकू
 बीोर्द  को  मलतियां  ही  इस  खेदजनक  स्थिति  के  लिए  जिम्मेंद/र  है  जिसका  मेरे  मित्र  ने  उल्लेख
 किया
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 मंत्री  महोदय  जब  गुंट्ूर  आये  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  हमारे  तम्बाक्‌  को  अन्य  देशों

 के  तम्ब्राकू  से  कम  मूल्यों  पर  नहीं  बेचा  जनना  चाहिए  और  हमें  खुशी
 है  कि  उन्होंने  न्यूनतम

 निर्यात  मूल्य  बड़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  जिसका  कि  उत्पादकों  को  मिलने  वाले  मूल्य  पर  भी

 प्रभाव  ।  इससे  पहले  हमारा  तम्बाक्‌  पूर्व  सोवियत  संघ  को  अन्य  देशों  के  तम्बाक्‌  के

 मुकाबले
 बहुत  कम  मूल्यों  पर  बेचा  जाताथा  ।  में  खुशी  है  कि  आपने  इसे  विभिन्‍न  समूहों

 के

 50  प्रतिगत  तक  बढ़ा  दिया  है  ।  उदाहरण  के  तोर  आपने  इसे  एक  ग्रेड  में  40  रुपये

 से  बढ़ाकर  63  रुपये  कर  दिया  है  ओर  निःसंदेह  ऐसी  ही  वृद्धि  भ्रन्य  ग्रेड  के  तम्बाक्‌  में  भी  की

 है  ।  इस  संबंध  जब  कि  काश्त  लागत  बढ़  गई  है  एवं  जंसा  मेरे  मित्र  ने  कहा  जो  मूल्य

 दिसम्बर  के  आखिरी  सप्ताह  में  आपने  गुंटूर  में  देने  का  वायदा  किया  था  तथा  जो  कि  पिछले

 बर्ष  के  मूल्य  से  कम  नहीं  को  व्यापारी  वर्ग  द्वारा  देना  स्वीकार  करने  में  क्या  कठिनाई

 रूस  के  मामले  में  यह  मूल्य  50  प्रतिशत  ब्रिटेन  के  संबंध  में  यह  इससे  भी  बहुत  अधिक

 है  और  खाड़ी  दशों  के  मामले
 में

 शुद्धि  के  अध्यधीन  मेरी  जानकारी  है--यह  100  रुपये  प्रति

 फिलो
 से  भी  अधिक  जबकि  ऐसी  स्थिति  तो  भारतीय  निर्यातकों  अथवा  सिनरेट

 निर्माताओं  अथवा  बड़ी  कम्पनियों  को  उन्हें  कम  से  क्रम  वह  मूल्य  जोकि  उन्होंने  पिछले  वर्ष  दिया

 देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यद्यपि  आपने  कुछ  श्रांकड़े  भी  दिये  हैँ  कि  पहले

 यह  रुपये  था  और  पिछले  वर  उन्होंने  33  रपये  दिया  जो  कि  सही  क्या  उन्होंने
 यह  श्रद्धा  पूर्वक  दिया  है  ?  क्‍या  आपके  कहने  का  यह  श्राशय  है  कि  उन्होंने  घाटा  उठाया  है  ?  में

 समझता  बिल्कल  नहीं  ।  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रुपय  के  मव्य  के  पनः  समायोजन  के

 कारण  तथा  किस्षानों  को  ऊंचे  दाम  करने  के  बावजूद  डालर  से  अधिक  रुपये  आ  रहे  य

 ये  बड़ी  व  बहुराष्ट्रिक  ये  सिगरेट  निर्माता  मौटे  मुनाफ़े  और  बहुत  अच्छे  लाभ  प्राप्त  कर

 रहे  थे  ।  इस  वर्य  न्यूनतथ  निर्यात  मूल्य  को  बढ़ाने  के  आपके  थरोपकारी  निर्णय  से  वे  लाभान्वित

 हुए  में  और  ड।०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  आपसे  मिले  थे  और  हमने  आपके  साथ  आपके  कक्ष  में

 एक  लगे  सतप्र  तक  चर्वा  की  थी  ।  आपने  तम्बाकू  बो्ड  के  कर्मचारियों  से  भी  बाचचीत  की

 मेरा  कहना  है  कि  फ़िलहाल  व्य।/पारी  ग्रेड  के  तम्बाकू  को  32.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 की  दर  पर  खरीदने  के  लिख  आगे  गये  हैं  ।  उसी  प्रकार  और  इससे  निम्न

 ग्रेड  के  लिए  यह  मूल्य  काफ़ी  कम  26  रुपये  ,  25  94  रुपये  और  इसी  प्रकार  से  होगा  ।

 औसत  उन  मूल्य  जो  कि  दिया  जा  सकता  वह  उस  मूल्य  से  जो  कि  किस्तनों  को  पिछले  वर्ष  मिला

 बहुत  कम  होगा  ।  यह  लंदन  चैम्बर  आफ़  कामस  था  जिसने  तम्बाक्‌  बोर्ड  को  यह

 कहा  था  कि  उन्हें  इस  मौसम  से  तम्बाकू  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  की  आवश्यकता  पड़ेगी  और  उसके  शब्दों

 पर  विश्वास  करते  किप्री  पक्के  आदेश  के  बिना  किसी  पक्‍की  वचनबद्धता  आपने  किसानों

 को  और  अधिक  तम्तरक्‌  उगाने  के  लिए  कह  दिया  तम्जाक्‌  बोर्ड  लंदन  चेम्बर  आफ़  काम

 और  ब्िटेत  के  निर्वातों  को  फ़टकरने  में  विफल  क्‍यों  होना  चाहिए  और  उन्हें  यह
 बत  चाहिये  कि  क्योंकि  उस्होंने  अपनी  आवश्यकता  बताई  इसलिए  सरकार  ने  जिसानों  को
 और  अधिक  तम्बाकू  पैदा  करने  को  कह  दिया  है  ।  हमारे  देश  के  किसान  क्‍यों  नुकसान  उठायें  ?
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 की  भोर  ध्यांनाकर्षण

 यदि वे  हमारे  किसानों  को  इस  प्रकऋर  से  धोखा  देते  तो  अगले  वर्ष  वे  हमारे  देश  से  तम्बाक्‌
 प्राप्त  करने  में  सक्षम  नहीं  बार्ड  ऐसा  क्यों  नहीं  कहता  ?  सरक।र  उन्हें  फ़टकारती  क्‍यों

 नहीं  ?  हालांकि  ,  में  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया  लेकिन  अभी  भी  और
 अधिक  प्रयास  की  जरूरत  आपको  कहना  चाहिए  कि  39,  50  रूपये  ग्रेड  का

 मूल्य  बल्कि  यह  औसत  मूल्य  होना  चाहिए  ।  इसका  अ्थे  यह  है  कि  उच्च  ग्रेड  के  तम्मक्‌
 उच्च  मूल्य  तथा  निम्न  ग्रेड  को  मूल्य  मिलना  ही  लेकिन  औसत  मृल्य  किसी
 भी  अवस्था  में  33  रुपये  अथवा  39.  50  रुपये  से  कमर  नहीं  होना  चाहिए

 सभापति  ता ता

 सभापति  महोदय  *  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड्डे  :  में  केवल  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगना  चाह  ता  हूं  ।

 आई०  टी०  सी०  वाले  कहते  हैं  कि  उन्हें  54  मिलियन  छिलोग्राम-तम्बाकू  नेशनल

 तम्बाकू  कम्पनी  कहती  है  कि  उन्हें  13  कि०  ग्रा०  चाहिए  और  गोल्डन  तम्बाक  कम्पनी
 कहती  है  कि  उन्हें  कि०  ग्रा०  तम्बाकू  लेकिन  उन्होंने  जो  अब  तक  खरीदा

 वह  कितना  है  ?  उन्होंने  अपनी  कथित  आवश्यकता  का  पच्चीस  प्रतिशत  भी  तम्बाक्‌  नहीं
 खरीदा  है  ।  वे  बहुत  कम  दाम  पर  तम्बाकू  खरीदना  चाहते  हैं  ।  उनके  मुनाफ़े  बढ़  रहे  लेकिन
 बे  किसानों  को  धोखा  देना  चाहते  वे  किसानों  का  शोषण  करना  चाहते  किसान  इस  प्रकार
 का  शोषण  सहन  नहीं  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  अपने  प्रभाव  का  इस्तेमाल
 करें  ।  यदि  वह  तम्बाकू  बोर्ड  के  माध्यम  से  व्यापारियों  पर  कुछ  ओर  दबाव  डलवा  तो  उन्हें
 तम्बाकू  खरीदना  ही  उनके  पास  इसके  सिवाए  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 आंध्रा  तम्बाकू  उत्पादक  सहकारी  आनगोल  जिसने  इससे  पहले  भी  जो  संकट
 आया  उस  घड़ी  में  एक  रचनात्मक  अदा  की  उसने  बाजार  में  प्रवेश  किया
 उसने  तम्बाकू  के  ऊंचे  दा  जदा  ऊिये  हूँ  ।  उसके  प्रवेश  की  वजह  उसकी  भागीदारिता  के
 ये  बड़ी  कम्पनियां  भी  ऊंची  कीमत  करने  को  मजबूर  हुई  इस  प्रकार  कुछ  हद

 आंध्रा  .  तम्बाकू  उत्पादक  सहकारी  आनग्रोल  ने  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा
 की  थी  ।

 तम्बाकू  बोर्ड  ने  आपसे  सिफारिश  की  है  कि  शेष  राशि  में  से  रूस  के  दस  हजार  टन  के
 आर्डर  में  से  कम  से  कम  दो  हजार  टन  आन्ध्र  प्रदेश  के  तम्बाक्‌  उत्पांदकों  को  दिया  जाना

 निश्चित  रूप  से  हमारी  उपस्थिति  में  आपने  सम्बद्ध  अधिकारियों  से  अपने  अधिकार  का  प्रयोग

 इसलिए  भी  करने  का  निर्देश  दिया  ताकि  वे  देखें  कि  रूसी  संघ  को  दो  हजार  टन  प्रदान  किया
 “  मैं  समापति  के  माध्यम  से  अप  से  एक  बार  फ़िर  आग्रह  करता  हूं  कि  इसे  कार्यान्वित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 इससे  पृव॑  आपको  तम्बाक  व्यापार  निगम  की  स्थापना  के  बारे  में  विश्वास  भी  नहीं
 हम  आपसे  अनुरोध  कर  रहे  थे  कि  जब  चाय  बोड  की  भी  स्थापना  की  ज  हैं  और  चाय
 व्यापार  निगम  भी  है  ।  आप  तम्बाकू  व्यापार  निगम  की  स्थापना  के  बारे  में  सहमत  नहीं  थे  ।
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 की  ओर  ध्यानाकर्षण

 तम्ब।क्‌  उत्पादों  से  आपके  र/(जकोष  को  लगभग  2600  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  हो  रही  है
 भर  आपको  लगभग  20  करोड़  रुपये  से  300  करोड़  रुपये  मूल्य  तक  की  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति

 हो  रही  है  ।  हमेशा  केबल  संकट  के  समय  पर  ही  किसान  अत्यधिक  शोर  शराबा  करते  हूं  और

 फ़िर  कुछ  हृद  तक  तम्बाकू  बोर्ड  अथवा  राज्य  व्यापार  निगम  बाजार  में  प्रवेश  कर  सकता  है  ।

 परन्तु  तम्बाक्‌  उत्पादक  जिनके  प्रयासों  क॑  फ़लस्वरूप  आपको  इतनी  अधिक  आय  हो  री

 उनके  हितों  को  रक्षा  करने  के  लिए  कोई  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  की  गई  इसी  मद  से  केन्द्रीय

 राजस्व  को  सर्वाधिक  अर्थात्‌  2600  करोड़  रुप्ये  प्रति  वर्ष  की  प्राप्ति  हो  रही  है  ।  तब  आप  इसे

 व्यापारियों  की  दया  पर  क्‍यों  छोड़ते  आप  व्यापार  सम्बन्धी  कार्यों  के  संचालन  और

 पारिक  खरीद  हेतू्‌  तम्बाकू  बाई  अधिनियम  में  संशोधन  क्‍यों  नहीं  करते  अथवा  तम्बाकू  ब्यापार

 निगम  को  स्थापनो  क्यों  नहों  करते  ?  हमारे  तम्बाकू  बोर्ड  के  पास  पहले  से  ही  सभी  आवश्यक

 बुनियादी  सुजिवाएं  उपलब्ध  वहां  वैज्ञानिक  और  तकनीशियन  उसमें  काफी

 प्रसिद्ध  व्यक्ति  आप  उनकी  सेवाओं  का  सदुपयोग  कीजिए  ।  उससे  तम्बाक्‌  उत्पादकों  को

 कछेक  संकट  से  उभरने  में  निश्चित  रूप  से  सहायता  मिलेगी  ।

 में  भी  म।ननीय  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  मांगना  चाहता  हूं  ।

 सरकार  ने  न्यूततम  निर्यात  मूल्य  के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  की  सिफारिशों  का  अनुमोदन  कर

 है  ।  यह  ठीक  है  ।  परन्तु  आप  सी०  ए०  सी०  पी०  से  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  देने  के  लिए
 क्यों  कहते  आप  जानते  हैं  कि  इस  सी०  ए०  सी०पी०  ने  16  रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  की  सिफ़ारिश  की  थी  ।  गेहूं  और  चावल  उत्पादक  होने  के  कारण  आप  जानते  हैं
 कि  उनकी  सिफ़ारिशें  वास्तविक  स्थिति  से  संबद्ध  नहीं  हैं  ।  वे  उन  आंकड़ों  के  हिसाब  से  चलते  हैं
 जिन्हें  थांच  वर्य  पूर्व  एकत्रित  गया  था  और  उसके  लिए  वे  केवल  कुछ  और  प्रतिशत  जोड़  देंगे
 और  कुछ  गणना  इत्यादि  करने  के  पश्चात  वे  फिर  सरकार  के  पास  मूल्य  की  सिफ़ारिश  करेंगे  ।
 जब  आप  यह  ठीक  समझते  हैं  कि  तम्बाक्‌  बोर्ड  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  की  सिफ़ारिश  करने  में

 सक्षम  तब  आय  सी०  ए०  सी०  पी०  से  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  सिफ़ारिश  करने  का  अधिकार
 क्यों  वापस  नहीं  ले  लेते  और  तम्बाकू  बोर्ड  से  न्‍्यूततम  समर्थन  मूल्य  की  सिफारिश  करने
 के  लिए  क्‍यों  नहीं  कहते  ?  ऐसा  किया  जना  चाहिए  क्‍योंकि  ये  व्यक्ति  ही  समस्या  की  जड़  हूँ  ।
 इसे  वे  जानते  हैं  क्योंकि  वे  ही  बहुत  अच्छी  तरह  से  स्थिति  को  समझते  हैं  कि  जैसे  कि  उपज
 की  लागत  क्या  किसानों  की  कठिनाईथां  क्‍या  हूँ  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  औसत  उत्पादन  क्‍या

 दिल्ली  में  स्थित  ए०  सी०  पी०  -  की  तुलना  में  वे  ही  सर्वोत्तम  निर्णायक  यह
 संगठन  निश्चित  रूप  से  मंच  नहीं  है  और  अप  मुझे  समय  नहीं  दे  रहे  हूँ  और  यह  उचित

 अवसर  नहीं  परन्तु  इस  संगठन  के  साथ  अपने  थोड़े  तमय  के  अनुभव  के  आधार  पर  में  बहुत
 विश्वारु  पूर्वक  कह  सकता  हूं  कि  यह  संगठन  सक्षम  नहीं  है  भौर  न  ही  यह  किस।नों  के  लिए  कुछ
 काम  कर  रहा  है  ।  अतएव  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  परिवर्तन  करने की
 प्रार्थना  करता  हूं  ।

 मैं  म/ननीय  मंत्री  जी  औ९  सरकार  के  ध्य,न  में  एक  और  बात  लाना  चाहता  हूं  ।  अपने

 न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  में  पच/स  प्र  तिशत  की  बुद्धि  की  रन्तु  मेरे  पास  उपलब्ध  ज,नक.री  के
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 की  भोर  ध्यामाकरण नए

 अनुसार  रूस  के  लोग  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  न्यूनतम  नियाँत  मूल्य  की  तुलना  में  आठ
 प्रतिशत  अधिक  मूल्य  देने  को  सहमत  हो  गए  हैंइन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपपसे  बिन
 निवेदन  है  क्‍योंकि  आपने  वदा  किया  है  उन्होंने  किसानों  भौर  तम्बाक  उत्पादकों
 की  आशओं  को  जंगया  हे  कि  उन्हें  कम  से  कम  पिछले  वर्ष  जितना  मूल्य  तो  मिलेगा  आप
 कुछ  कीजिए  ।  अतः  में  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  किस,नों  को  3  3/-  २०
 भ्रौसत  मूल्य  तो  दिया  ज,ना  चाहिए  अंन्यथा  तब  तक  वे  संतृष्ट  नहों  होंगे  ।  पिछले  वर्ष  के  समान  इस
 वर्ष  भी  मुख्य  द/यित्व  आपके  कन्धों  पर  क्योंकि  आपके  परामश्श  पर  ही  उन्होंने  अधिक  तम्बाक
 उगशया  है  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  फि  तम्बक्‌  बौड़ें  जो  कि  आपका  ही
 निकय  वही  तम्बक्‌  के  इस  बढ़  हुए  उत्पादन  के  लिए  जिंम्मेवार  हे  ।  अपपको  अपने
 दायित्व  से  मुंह  नहीं  मोड़ना  चाहिए  और  देखना  च।हिए  कि  प्रति  कि  *  ग्रा०  भ्रौसत  मल्य

 इन्हीं  शब्दों  के  स।थ  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  में  आपकों  धन्यवाद  देता

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  :

 श्रो  पो०  चिससबरम  :  सप्रापति  में  माननीय  सदस्पों  ढा ०  उमारेट्डी
 श्री  बालयोगी  और  र।|व  का  आ“न्ध्र  प्रदेश  के  तम्बाक  उत्पादकों  में  व्याप्त  माक्रोश
 की  श्रोर  सरकार  ध्यन  आकर्षित  करने  और  इस  विषय  को  उठाने  के  लिए  धन्यवाद  करता

 है  । है श्ज्प

 जिस  विवय  पर  हमने  आज  चर्या  की  हं  उसमें  से  अधिकतर  ब.तों  पर  मेरे  कार्यालय  में
 हो  चुकी  हे  जब  श्री  राव  और  उनके  सहयोगी  श्री  र/ब  कुछ  दिनों  पूर्ष  मुझसे

 मिले  थे  ।  मेरे  कार्यालय  की  सारी  बातें  सामने  हें  ।  हम  जो  भी  काम  करते  उसमें  कुछ  भी
 गोयनीय  नहीं  ।  उनकी  उपस्थिति  में  मेंने  तम्ब/क  बोर्ड  से  बततचीत  की  मैंने  विभिन्न

 घिक्रारियों  से  बचचीत  की  थी  भौर  उनके  कुछ  सुझावों  को  स्वीकार  था  भौर  कछेक
 निर्देश  दिये  थे  ।  वःस्तव  में  तीनों  सदस्यों  में  सेकम  से  कम  श्री  एस०  राव  जानते  हैं  कि
 मैंने  पिछले  कुछ  दिनों  में  क्या  कम  किये  हैं  श्रौर  जो हम  कदम  उठा  रहे  वह  उनसे  भी  प्री
 तरह  अवगत

 यहां  उठाये  गये  कुछ  मुद्दों  में  से  में  कुछ  पर  बोलना  च/हत।  पहला  मुद्दा  फसल  के  क्षेत्र
 आकार  के  समप्जस्ध  में  पिछले  वर्ष  89  मिलियन  कि०  फसल  हुई  पिछले  वर्ष

 मात  इसकी  मांग  बढ़ी  थी  ।  प्रोटोकोल  में  निर्धारित  से  भी  अधिक  रूसी  लोगों  ने  इसे  खरीदा
 और  ब्ब  1990  के  केवल  14.  69  के  औसत  मूल्य  की  तुलना  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  बड़ी  तेजी
 से  वृद्धि  हुई  थी  और  एक  उसਂ  मूल्य  में  जो  कि  इससे  पहले  किसी  भी  वर्ष  में  17-00  रु०  से  अधिक

 नहीं  हुआ  था  ।

 पिछले  वर्ष  मौसम  के  अन्त  में  जो  कि  लगमग  19  अथवा  20  सत्ताह  औसत  मल्य  33  Eo

 प्रति  किलो  ग्राम  कर्नाटक  में  तम्ब।कू  की  कीमतें  आ/न्‍्प्र  अ्रदेश  में  तम्बाक्‌  की  कीमतों  से  कहीं  अधिक
 क्योंकि  कर्ताटक  में  पोली  मिट्टी  में  तम्बाकू  उगाया  जाता  है  और  उसकी  अन्तराष्ट्रीय  बाआर  में

 ज्यादा  मांग  आन्श्न  श्रदेश  में  भी  समस्‍या  तम्बाकू  की  नहीं  है  बल्कि  सभस्जा  काली  मिट्टी
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 की  ओर  ध्यानाफर्ष  ण

 में  उगाये  गये  तम्बाक्‌  की  है  ।  पोली  मिट्टी  में  उगाये  गये  तम्बाकू  आज  बिक्री  हो  .

 रही  है  ।  आठ  नीलामी  केन्द्र  इस  सम्बन्ध  में  कार्यरत  हैं  और  पोली  मिट्टी  में  उगाये  गये  तम्बाकू

 लिए  किस-नों  को  काफ़ी  अच्छा  मूल्य  मिल  रहा  है  और  माननीय  सदस्य  इससे  अजसत  हैं  ।

 समस्या  काली  मिट्टी  में  उगांये  गये  तम्बाक्‌  की  हम  जानते  हैं  कि  जब  कीमतों  में  बद्धि  होती

 किस:नों  के  लिए  यह  कहना  स्वाभाविक  है  कि  इस  वर्ष  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  अगले  वर्ष

 भी  में  तम्ब,क्‌  कीठी  खेती  फहूंगा
 ।”

 कियनों  ने इस  मोसम  के  लिए  पंजीकरण  के  लिए  कूल  मांग

 अत्यन्त  मिलियन  कि०  ग्रा०  की  प्रारम्भ  में  बोर्ड  ने  मुझ  मिलियन  कि०  ग्रा०  फसल  के  आकार  की

 सिफारिश  की  थी  -।  हमने  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  था  और  कहा  था  कि  सोवियत  संघ  में  हो  रही

 घटनाएं  चिन्तजनक  हैं  और  इसलिए  फसल  का  आकार  इतना  विशाल  रखना  विवेकपूर्ण  नहीं  होगा

 तथा वाणिज्य मंत्रालय के हस्तक्षेप करने के पश्चात्‌ इस आकार को कम किया गया और अन्त में यह 83 मिलियन कि० ग्रा० कर दिया गया । संयोग फसल लगभग मिलियन कि० ग्रा० तक है । परन्तु 23 को इस यम्माननीय इंसभा में हुई चर्चा के सम्बन्ध में में पुनः कुछ कहना चाहता एक माननीय सदस्य ने कहा था और में उन्हें उद्घृत करता ने तम्बाकू बोर्ड और उत्पादन समिति पर उत्पादित दिए जाने वाले तम्बाकू की मात्रा बढ़ाने केलिए काफी दबाव डाला है जो कि किसानों के हितों के लिए हानिकारक है । कया सरकार इस पर विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी ताकि मिलियन कि० ग्रा० के इस मूल लक्ष्य का पालन किया जा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चांहता हें कि क्‍यासरकार***** पर गौर करेगी । हमें कि० ग्रा० तक के लक्ष्य को मान केर चलना यह अनुरोध किसी अन्य ने नहीं बल्कि श्री वी० एस० राव ने ही किया श्रो शोमतारोश्वर राव सभापति मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र किया आपके द्वारा दिए गए संक्षिप्त समय में मैंने उस बारे में उल्लेख नहीं किया था ? समापति महोदय : आप थघिषय पर . श शो बनादोश्वर राव बाडडे : में विषय पर ही आ रहा हूँ । तम्बाक्‌ बोर्ड में यह निश्चित किया गया था कि मिलियन कि० ग्रा० फसल का आकार होगा और उत्तादन समिति ने इसे बढ़ाकर मिलियन कि० ग्रा० कर दिया जबकि उस अनुपूरक प्रश्त के दोरान मैंने आपसे इस उत्पादन लक्ष्य को कम , करने के लिए कहा क्योंकि तम्बाकू उत्पादकों के लिए मिलियन कि० ग्रा० फसल का लक्ष्य प्राप्त करना अत्यन्त कठिन ) श्रो प्रं० चिदम्बरम : उन्होंने मुंम से पूछा था आप मूल योजना के $28' मिलियन कि० ग्राऊਂ तक के लक्ष्य का अनुपालन करेंगे ?” मैंने कहा उह्यादिकी द्रारा पंजीकैर की मांग कौ हमे ध्यान में रखेंगे और जो लोग तंम्बाक्‌ की खेती
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 करना  चाहते  मैं  ध्यान  में  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखूंगा  कि  इस  देश  में
 किस  वस्तु  की  बिक्री  संभव  है  और  किसका  निर्यात  हो  सकता  है  और  मैं  अन्तिम  फसल  के
 आकार  का  निर्धारण  करूंगा  और  अन्तिम  फसल  का  आकार  120  मिलियन  कि०  ग्रा०
 निर्धारित  किया  गया  हमने  इसे  124  मिलियन  कि०  ग्रा०  निर्धारित  किया  था  और  अब
 फसल  का  आकार  केवल  122  मिलियन  कि०  ग्रा०  ।  अब  श्री  वी०  एस०  राव  मुश्नसे
 नहीं  पूछ  सकते  कि  आपने  120  मिलियन  कि०  ग्रा०  क्‍यों  निर्धारित  किया  ?  उत्पादकों

 निर्यात  सामथ्यं  और  घरेल  खपत  इत्यादि  के  आधार  पर  120  मिलियन  कि०  ग्रा०
 निर्धारित  किया  गया  था  और  मेरे  विचार  से  120  मिलियन  कि०  ग्रा०  निर्धारित  करने  का
 सही  निर्णय  था  और  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  वी०  एस०  राव  मुझसे  इसे  120  मिलियन
 कि०  ग्रा०  निर्धारित  करने  के  लिए  ठीक  कह  रहे

 उस  समय  हमने  निर्यात  विषय  में  क्या  सोचा  वर्ष  1990-91  में  47,000
 टन  फ्ल  क्यो  विरजिनिया  तम्बाक  का  निर्यात  किया  गया  1991-92

 टन  तम्बाक  का  निर्यात  किया  गया  50,438  टन  में  से  तत्कालीन  सोवियत  संघ
 ने  लगभग  16,000  अथवा  17,000  टन  तक  की  की  इस  वर्ष  रूस  ने  29,000
 टन  तम्बाक  के  निर्यात  सम्बन्धी  मलप्रति  पर  हस्ताक्षर  किए  यदि  हम  25,000  टन
 बेचते  हैं  जोकि  हमारे  निर्यात  के  लक्ष्य  का  लगभग  40  प्रतिशत  तब  कोई  समस्या  ही
 नहीं  वास्तव  में  नीलामी  के  सातवें  सप्ताह  तक  कोई  समस्या  ही  नहीं  जब  तक

 कि  नीलामी  के  सातवें  सिप्ताह  तक  पिछले  वर्ष  के  केवल  30  रुपए  की  तुलना  में

 इस  वर्ष  औसत  मूल्य  30.37  रुपए  था  ।  अतः  सातवें  सप्ताह  तक  कोई  समस्या  नहीं

 रूसी  व्यक्ति  सातवें  सप्ताह  में  भारत  आये  थे  और  यह  आशा  की  जा  रही  थी  कि  वे

 25,000  टन  के  लिए  अनव्न्ध  दुर्भाग्य  से  सुविदित  कारणवश  उन्होंने  केवल  15,000

 टन  के  लिए  ही  अनुबन्ध  किया  इससे  तुरन्त  संकेत  मिल  गया  और  कीमतों  में  गिरावट

 आ  उन्होंने  शेष  10,000  टन  के  लिए  कोई  सम्पर्क  नहीं  किया  है  और  इससे  भी

 अधिक  निराशाप्रद  बात  यह  है  कि  उन्होंने  15,000  टन  के  लिए  कोई  जमा  पात्न  भी  नहीं
 भेजे  हैं  और  मैं  इस  बारे  में  गौर  कर  रहा  हं  कि  मैं  इस  कठिनाई  से  क॑ंसे  उबर  सकता

 मैंने  श्री  वी०  एस०  राव  के  साथ  इसके  बारे  में  बातचीत  की  समस्या  थोड़े  समय

 की  है  ।  समस्या  यह  है  कि  हम  अपने  निर्यात  के  लिए  सोवियत  बाजार  पर  निर्भर  हैं  और

 पिछले  कई  वर्षों  से  हम  उस  पर  निभर  रहे  यह  कोई  ऐसी  समस्या  नहीं  है  जिसका

 समाधान  में  एक  वर्ष  में  कर  दं  ।

 हम  कुछ  समय  के  बाद  ही  अपने  बाजार  को  व्यापक  फैला  सकेंगे  ऐसा  रातों  रात  नहीं  हो
 यह  एक  अस्थाई  समस्या  है  ।  यदि  रूसी  लोगों  न  15,000  टन  के  लिए  खुले  ऋण  पत्र

 का  अनुबन्ध  किया  है  और  बाकी  1,000  टने  के  लिए  और  अनुबन्ध  करते  हैं  तो  में  और  सभी

 जानते हैं  कि  बाजार  में  एकदम  तेजी  आएगी  ।  अब  समस्या  यह  है  कि  रूसियों  को  उनकी  मौजूदा
 कठिनाइयों  से  निकालने  के  लिए  मदद  देना  है  ।  मैं  इस  समय  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  दे

 हमने  रूसीं  सरकार  को  सन्देश  दिया  है  जिसमें  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  उपचॉर्य

 261
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 सुझाए  गए  हैं  और  उन्हें  बाकी  10,000  टन  के  अनुबन्ध  के  लिए  मदद  का  प्रस्ताव  है
 भौर  उनके  द्वारा  अनुबंधित  15,000  टन  के  लिए  खुले  ऋण  पत्र  का  प्रस्ताव  मुझे
 यह  सन्देश  मिला  है  कि  रूसी  अधिकारी  आ  रहे  हैं  ।  वे  दिल्‍ली  आएंगे  और  गंटर

 और  संभव  है  कि  यह  समस्या  दूर  हो  जायगी  ।
 |

 ne  जन  व  तय  “।।  नाक  अनगरन्‍रग२ग»त+  ee:  लनन  चमक  5

 जहां  तक  मूल्यों  का  संबंध  है  मैंने  कहा  है  कि  सातवें  सप्ताह  के  बाद  से  मूल्यों  में
 गिरावट  आई  है  ।  महोदय  वास्तव  में  पिछले  सप्ताह  मेरे  कहने  पर  तम्बाक्‌  बोर्ड  ने  अपनी  आपात
 बैठक  बुलाई  ।  डा०  उमारैडडी  ने  वेंकटेश्वरल्‌  तम्बाक्‌  बोर्ड  का  उल्लेख  तीसरे  ब्यक्ति  के  रूप  में  किया
 है  और  पुनः  उन्होंने  तम्बाकू  बोर्ड  के  द्वारा  पारित  एक  संकल्प  का  उल्लेख  किया  है  ।  वह
 तम्बाक्‌  बोर्ड  में  सदस्य  तम्बाक्‌  बोर्ड  क्‍या  तम्बाकू  बोर्ड  कोई  पत्थर
 इंट  या  दरवाजे  की  चोखट  नहीं  है  ।  तम्बाक्‌  बोर्ड  सदस्यों  का  एक  संगठित  निकाय  है  ।  वह  इस
 सभा  द्वारा  निर्वाचित  सदस्य  के  रूप  में  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  सदस्य  बनाए  गए  हैं  ।  यह  एक  संगठित
 निकाय  है  ।  इसलिए  अगर  तम्बाक्‌  बोर्ड  निर्णय  लेता  है  तो  अगर  यह  गलत  है  और  वह  इससे
 अलग  नहीं  हो  सकते  और  अगर  यह  निर्णय  अच्छा  है  तो  इससे  जुड  नहीं  सकते  ।  वह

 तम्बाकू  बोर्ड  के  सदस्य  हैं  और  मैं  तम्बाक्‌  बोर्ड  का  प्रभारी  मंत्री  हूं  ।  लेकिन  हम  चाहते  हैं
 कि  तस्बाक्‌  बोर्ड  एक  निकाय  के  रूप  में  कार्य  हम  नहीं  चाहते  कि  यह  अध्यक्ष  के  प्रति

 एक  परामशंदात्नी  समिति  के  रूप  में  कार्य  वास्तव  में  मैंने  अपनी  पहली  बैठक  में  कहा  था

 कि  आप  एक  संगठित  निकाय  हैँ  इसलिए  आपको  संगठित  रूप  भें  ही  कार्य  करना  चाहिए  और

 संगठित  रूप  में  ही  निर्णय  लेने  चाहिएं  ।

 अब  पिछले  सप्ताह  में  क्या  हुआ  ?  तम्बाक्‌  बोर्ड  में  उत्पादक  तथा  व्यापारी

 सदस्य  हैं  ओर  उन्होंने  बैठक  की  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इनमें  से  अनेक  एक  दूसरे  को  अनेक
 वर्षों  से  जानते  हैं  ।  कुछ  तो  एक  ही  गांव  से  हैं  और  आपस  में  बोलते  हैं  ।  अन्ततः  व्यापारियों
 ने  श्रेणी  के  लिए  32.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  मैं  मानता  हूं
 कि  औसत  पूरा  32  रुपये  नहीं  32.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  और  इसके  अनुपात  में  मूल्य
 के  आधार  पर  मेरी  गणना  के  अनुसार  औसत  लगभग  माननीय  20  रुपये  इसमें  में  थोड़ा  बहुत
 गलत  हो  सकता  हूं  ।

 प्रो०  उम्मरेष्ि  बकटेश्वरलू  :  महोदय  ,  माननीय  मंत्री  ने  तम्बाकू  बोडे  तथा  इसके  23

 तारीख  के  निर्णय  का  उल्लेश  किया  है  ।  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  व्यापारी  ही

 32.  50  रुपये  का  प्रस्ताव  लेकर  नहीं  आए  उत्पादक  समुदाय  के  समस्त  प्रतिनिधियों  सहित

 हमने  तथा  ब्यापारी  समुदाय  ने  एम०  ई०  पी०  को  आधार  मानते  हुए  लागत  निकाली  है  और द्वारा

 सभी  घाटे  और  खर्चे  कम  करके  अन्ततः  32.50  रुपये  मूल्य  तय  किया  रूस  द्वारा

 भ्रस्तावित  एम०  ई०  पी०  से  8  प्रतिशत  अधिक  मूल्य  व्यापारियों  के  लाभ  अन्तर  में  कम  किया

 गया  है  ।  इसलिए  जब  यह  संकल्प  पारित  हो  गया  है  कि  तम्बाकू  बोर्ड  हस्तक्षेप  करेंगा  और

 एम०  ई०  पी  के  आधार  पर  केन्द्र  सरकार  से  अनुमति  लेकर  32.  50  रुपये  की  दर  से

 आई०  टी०  ने  कहा  है  कि  वह  एफ-त  श्रेणी  को  32.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से

 252.
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 खरीदेगा  ।  सभी  श्रेणियों  को  नहीं  ।  इसलिए  यह  औसत  मूल्य  नहीं  है  ।  तब  अन्य  व्यापारी ट हर
 सदस्य  जो  वहां  मौजूद  थे  उन्होंने  भी  कहा  कि  अगर  आई०  टी०  सी०  ऐसा  करता  है  तो  हम  भी
 इसे  32.  50  रुपये  की  दर  से  खरीदेंगे  ।  ऐसी  स्थिति  तक  वे  आगे  नहीं  आए  ।  इसलिए  हम
 केन्द्रीय  मंत्री  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  वह  इसमें  प्रभाव  को  देंखे  ।  अब  यह  निर्णय  लिया  गया
 कि  तम्बाक्‌  बोर्ड  भी  बाजार  में  रहेगा  तब  उन्होंने  पहल  यदि  तम्बाक्‌  बोर्ड  वहां  नहीं  होगा
 तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  ये  मूल्य  नहीं  रहेंगे  ।

 यदि  वे  यह  मूल्य  भी  श्रेणी  के  लिए
 दे  रहे  हैं  तो  कुछ  दिन  बाद  वे  इस  मूल्य  पर  नहीं  डटे  रहेंगे  और  कृषक  तथा  उत्पादक
 व्यापारी  समुदाय  पर  निर्भर  हो  जायेंगे  ।

 ह॒

 आओ  To  चिदम्बरम  :  ये  तो  डराने  वाले  वक्तव्य  हैं  ।  मैंने  स्पष्ट  कहा  है  कि  एफ-त  श्रेणी  के
 लिए  32.  50  रुपये  का  प्रस्ताव  है  ।  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  इससे  निम्न  श्रेणी  के  लिए
 थोड़ा  कम  है  ।

 अगर  आप  श्रेणी  के  लिए  32.50  50  रुपये  का  मूल्य  लें  और  कम  श्रेणियों  के  लिए
 इसके  अनुपात  में  अथवा  उचित  रूप  से  समन्वित  मूल्य  तय  करें  तो  मैंने  कहा  कि  मेरी  गणना
 के  अनुसार  नीलामी  स्थल  पर  आने  वाली  मात्रा  के  आधार  पर  औसत  मूल्य  लगभग  31.  20
 रुपये  मैंने  यही  कहा  था  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  को  मेरे  कथन  में  कछ
 गलत  लगा  है  ।  मुद्दा  यह  है  कि  कि  क्या  31.20  रुपये  अच्छा  मूल्य  अगर  आप  कृषि
 लागत  ओर  मूल्य  संबंधी  समिति  द्वारा  तय  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  इसकी  तुलना  करें  तो  यह
 बहुत  अधिक  जैसा  कि  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  कृषि  लागत  मूल्य  संबंधी  समिति
 का  मूल्य  केवल  16  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  आसपास  है  ।  में  यह  नहीं  कह  रहा  कि  इस  मामले
 में  यह  अन्तिम

 अब  मुद्दा  यह  है  कि  एक  निकाय  ने  कृषि  की  लागत  तय  करके  एक  मूल्य  की  सिफारिश  की
 है  ।  यह  प्रस्तावित  मूल्य  कृषि  लागत  और  मूल्य  संबंधी  समिति  के  मूल्य  से  बहुत  अधिक
 में  यह  नहीं  कह  रहा  कि  मैं  तम्बाक्‌  उत्पादकों  द्वारा  कृषि  लागत  और  मूल्य  संबंधी  समिति  के

 मूल्य  पर  तम्बाकू  बेचने  का  समर्थन  करूंगा  ।  में  जानता  हूं  कि  यह  मूल्य  मंदी  के  मूल्य
 हैं  और  वे

 वास्तविकता  से  कोई  संबंध  नहीं  रखते  ।  लेकिन  आप  इसे  पूर्णतया  अप्रासंगिक  राशि  मानकर
 इसकी  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  चर्चा  शुरू  करने  का  यह  एक  मुद्दा  है  ।  न्यूनतम  गारन्टी

 मूल्य
 वह  है  जिस  पर  फसल  के  बाद  शुरू  होने  से  पूर्व  तम्बाकू  उत्पादक  और  व्यापारी  एक  अपरोक्ष

 सहमति  देते  यह  मूल्य  18.  50  रुपये  से  21.  50  रुपये  के  बीच  यह  भी  कृषि  लागत  को

 नहीं  दर्शाता  ।  लेकिन  आप  इसे  एकदम  अप्रासंगिक  मानकर  रह  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  मूल्य  को  देखते  हुए  श्रेणी  के  लिए  32.  50  रुपये  का  मूल्य  मेरी  गणना  के  अनुसार
 ओऔसतन  लगभग  31.20  रुपये  ..  .  .

 आओ  शोम  नाड्रोश्वर  राव  बाइड  :  यह  बहुत  कम  होगा  ।
 कि

 भी  पो०  चिदम्बरम  :  जब  तक  आप  मुझे  इससे  भिन्‍न  गणना  नहीं  इस  तथ्य  को  देखते

 हुए
 कि  रूस  ने  अभी  तक  बाकी  10,000  टन  के  लिए  ऋण  पत्र  नहीं  खोला  है  या  अनुबन्ध
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 नहीं  किया  है  ,  मैं  समझता  हूं  कि  यह  शुरू  करने  के  लिए  अच्छा  मुद्दा  है  ।  इसी  कारण

 से  मैंने  गत  शनिवार  को  तम्बाकू  उत्पादकों  से  अपील  की  थी  कि  अपना  तम्बाक्‌  बेचने  के  इच्छुक
 नीलामी  स्थल  पर  आ  जाएं  और  काली  मिटटी  के  क्षेत्र  में  नीलामी  स्थलों  ने  आज  कारोबार  शूरू
 किया  और  मुझे  बताया  गया  है  कि आज  दोपहर  या  बजे  तक  एक  नीलामी  स्थल  पर  तम्बाकू  की

 350  ग्रांठ  लाई  गई  और  बेची  गई  अब  हम  आज  किसानों  पर  उनका  तम्बाक्‌  बेचने  के  लिए
 दबाव  नहीं  डाल  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  यदि  आप  मुझे  इस  संबंध  में  आंकड़े  पेश  करने  दें  तो  पिछले

 वर्ष  इस  समय  लगभग  75  मिलियन  किलोग्राम  तम्बाक  बेचा  गया  था  ।  इस  वर्ष  हमने  केवल

 53  मिलियन  किलोग्राम  बेचा  है  ।  क्‍यों  ?  क्‍योंकि  तम्बाक्‌  बोर्ड  ने  उत्पादकों  को  सतकंता  पूर्वक

 यह  कार्य  करने  को  कहा  है  ।  हम  उन  पर  तम्बाक्‌  बेचने  के  लिए  दबाव  नहीं  डाल  रहे  लेकिन

 हम  समझते  हैं  कि  मौजूदा  प्रस्ताव  के  तहत  नीलामी  शुरू  करना  आर  सामान्य  स्थिति  कायम  करना
 संभव  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  अगले  कूछ  दिनों  में  रूस  15,000  टन  तम्बाकू  के  लिए
 ऋण  पत्र  खोलेगा  और  बाकी  दस  हजार  टन  के  लिए  अनुबन्ध  करेगा  ।

 मुद्दा  तम्बाकू  बोड  द्वारा  ब।जर  में  से  सम्बन्धित  मेने  तम्बाक  बीर्ड

 को  ऐसा  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  बरातें  ऐसा  करने  के  लिए  उसके  पस  धनराशी

 हो  ।  तम्बाक्‌  बोर्ड  एक  संगठित  निकाय  यदि  उनके  पास  धनराशि  है  और  यदि  वे  बाजार  में

 मध्यस्थता  कार्य  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  मेरी  अनुमति  की  जरूरत  नहीं  है  ।  वास्तव

 में  मैं
 इस  प्रकार  कार्य  नहीं  में  हूं  कि  तम्बाकू  बोर्ड  स्वतः  निर्णय  जब  वे  मुझे

 50  करोड़  रुपए  ब्याज  मुक्त  की  मांग  करते  .  .  .  .  .  .  .  .  .  अपने  स्पृष्टोकरण

 के  लिए  कहा  कृपया  मुझे  बोलते  दें  ।  यदि  वे  मुझसे  50  करोड़  रुपए  ब्याज  मुक्त  की  मांग  करते

 हैं  तो  मैं  तुरन्त  वित्त  मंत्री  के  पःस  जऊंगः  और  इसके  लिए  ।  ये  म/मले  त्‌  रन्त

 निपटाए  सकते  हैं  |  हम  इस  मस्‍मले  पर  गौर  यह  प्रस्तव  हमारे  पास  आया  है  ।  हम
 म.मले  पर  गौर  क  लेकिन  इससे  अजज  कल  परसों  हल  नहीं  हो  जायेगी  ।  इसके

 विपरीत  मैंने  यह  किया  है  फि  इस  वर्ष  अधिक  फप्तल  होने  के  करण  मैंने  इस  समस्या  का

 बॉन  मान  लिया  था  और  कई  सप्ताह  पूर्व  मैंने  रिजव  बंफक  से  बतत  की  और  हमने  बेंकों  द्वारा

 ऋण  की  राशि  बढ़ाने  के  लिए  दबाव  डाला  |  उदाहरण  के  लिए  यूनाइटेड  कमर्शियल  बैंक  पहले

 इस  कार्य  में  नहीं  था  और  अब  100  करोड़  रुपए  का  ऋण  दे  रहा  मुझे  बताया  है  कि

 यह  पहले  ही  लगभग  पचास  करोड़  रुपए  दे  चुका  है  ।

 इसका  उपाय  तो  निर्यात  बाज।र  ही  मैं  इसी  के  साथ  समापन  करना  चाहता
 ।  माननीय  सदस्य  ने  का  उल्लेख  किया  मैंने  एम  ई०  पी०  में  पचास

 प्रतिशत  की  वद्धि  क्‍यों  की  ?  मैंने  उन्हें  क/रण  बताए  में  नहीं  समझता  कि  वह  चाहते  हैं  कि

 में  उन्हें  ये  कारण  स/वेजनिक  तौर  पर  हमने  एक  विशेष  कारण  से  एम०  ई०  पी०  में  वृद्धि

 की  ।  उन्होंने  मुझे  कहा  कि  यह  एक  अच्छा  कारण  है
 ।

 उन्होंने  एम०  ई७-पी०  में  बढ्धि

 के  लिए  मुझे  बधाई  दी  ।  लेकिन  एम०  ई०  पी०  केवल  निर्यात  होने  पर  ही  प्रासंगिक  यदि

 नहीं  होता
 है  तो  एम०  ई०  पी०  का  कोई  महत्व  नहीं

 है  ।  केवल  जब  रूस  ऋण

 264
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 पत्र  खोलता  है  तब  ही  एम०ई०  पी०  प्रासंगिक  होगा  ।  एम०  ई०  पी०  तभी  प्रासंगिक  होगा  ।

 जब वे  बाकी  दस  हजार  टन  के  लिए  अनुबन्ध  फरते  मेरे  पास  एम०  ई०  पी०  तैयार

 जेसे  ही  रूस  15000  टन  क्रे  लिए  ऋण  पत्र  खोलेगा  और  दस  हजार  टन  के  लिए  अनुषन्ध
 आपको  एम  ०  ई०  पी  ०  में  वृद्धि  के  अच्छे  निर्णय  का  पता  किसी  कार्य  के  अभाव  में

 एम  ई०  पी०  का  कोई  अर्थ  नहीं  आज  हम  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  हम  निर्यात  पर  निर्भर

 हैं  और  हमारा  निर्यात  रूस  के  बाजार  पर  निर्भर  है  और  हम  अन्य  स्थानों  पर  भी  निर्यात  पर  निर्भर

 हैं  ।  हमें  रूस  को  सहमत  करना  है  कि  वह  आए  और  ऋण  पत्र  खोले  तथा  और  अनुबन्ध  करे  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  अगले  क़ुछ  दिनों  में  यह  हो  जाएगा  ।  हम  पूरा  प्रयास  कर  रहे  हम  रूस

 के  बाजार  में  अ,ने  के  लिए  सभी  उपलब्ध  उपायों  का  उपयोग  कर  रहे

 एक  ब।त  झौर  घ्यास  में  रखती  चाहिए  कि  विश्व  में  अन्य  देशों  के  तम्बाक्‌  के  मूल्य  की

 तुलना  में  भारतीय  तम्बाकू  को  सदंव  ही  कम  मूल्य  मिला  वास्तव  में  गूंट्र  में  तम्बाकू
 बोर्ड  की  बैठक  में  मैंने  यह  प्रश्त  किया  भा  ।  अब  मैंने  यह  लगाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय

 मूल्यों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  है  न  सिर्फ  तम्ब.कू  ही  बल्कि  च/य,  कःफी  तथा  तम्बाक्‌  इत्यादि

 मुख्य  भारतीय  उत्पदों  को  अन्य  देशों  के  उत्पददके  बराबर  पूरा  मूल्य  क्‍यों  नहीं
 उदाहरण  के  लिए  मूल्य  अमरीकी  तम्ब।क्‌  मूल्य  का  एक  जिम्ब  बवे  के  मूल्य  का

 आधा  आज  विश्व  में  मूल्य  गिरेहेँ  और  बहुत  कम  हो  गए  हैं  तथा  पिछले  वर्ष  के  उच्च  मूल्य
 के  करण  प्रत्येक  देश  ने  इसके  उत्पादन  क्षेत्र  को  बढ़ा  मूल्यों  में  भारी  कमी  आई  है  ।

 जिम्बाबवे  ने  अपनी  मुद्रा  का  35  प्रतिशत  अवमूल्यत  किया  ।  यह  बहुत  कम  मूल्य  पर  दे

 रहा  अगर  अन्य  देशों  के  तम्बाकू  मूल्य  कम  होंगे  तो  भारत  के  मूल्य  भी  इसी  अनुरूप
 कम  यह  एक  बड़ा  मुद्दा  हमें  यह  तथ्य  ध्यान  में  रखना  है  कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवेश

 में  प्रतिस्पर्धात्मक  परिवेश  में  रह  रहे  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  दिल्ली  में  रहफर  या  फिसी

 अन्य  स्थान  से  मूल्य  का  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  वास्तव  में  माननीय  सदस्य  श्री  राव  ने

 कहा  कि  मेंने  एक  मूल्य  का  अश्वासन  था  |  मैं  23  अगस्त  को  हुई  चर्चा  में  से  पढ़ना

 चाहूंगा  ।  मैंने  कहा  था  यह  अधिक  मूल्य  वास्तव  में  तम्बाकू  उत्पादकों  के  लिए  बहुत
 अच्छा  है  ।  लेकिन  विश्व  में  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैँ  कि  कीमत  हमेशा

 33  रुपए  ही  रहेगी  ।'  तब  उन्होंने  कोई  आपत्ति  नहीं  की  वह  इस  तर्क  का  अर्थ  समझते  हैं  ।

 ओ  शोमनद्रीश्वर  र/व  मेने  गुंट्र  में  आपके  आश्वासन  का  उल्लेख  किया

 श्री  पी०  चिकम्थरम  :  अभी  भी  उस  पर  दृढ़  हूं  ।  में  यह  कहने  गंटूर  नहीं  जा
 हूं  कि  मैंने  अश्वासन  दियाथा  कि  मैं  गत  वर्ष  की  ही  कीमतें  नहीं  रखूंगा  ।  मैं  केवल  यही

 कह  सकता  हूं  कि  मैं  आपको  ज/श्वासन  देता  हूं  कि  में  कीमतें  स्थिर  रखने  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयास  में  यह  आश्वासन  आज  भी  देता  मैं  कीमतें  स्थिर  रखने  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयास  कर  रहा  में  उचित  दाम  रखने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहा  लेकिन  म

 प्रतियोगिता  के  वातावरण  में  प्रतियोगी  उत्पादों  के लिए  कीमत  स्थिर  करने  की  गारंटी  नहीं

 दे  सकता  हूं  ।
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 की  ओर  ध्यानाफषंण
 ््््््ग््ग््ण  न्ल्कजज--+  —_—

 उन्होंने  मुझे  आंध्र  प्रदेश  सहकारी  संघ  को  क्रयादेश  देने  के  लिए  कहा  था  और  इस
 बारे  में  अनुदेश  जारी  किए  गए  उन्होंने  मुझे  कहा  कि  राज्य  व्यापरर  निगम  को  खरीदनां

 चाहिए  शौर  उनकी  उपस्थिति  में  ही  र/ज्य  व्यपप(र  निगम  को  अनुदेश  ज।री  कर  दिए  गए
 राज्य  व्यपर  निगम  को  खरीदते  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सहकारी  संघ  से  कहा
 गया  फि  वे  खरीद  सकते  हैं  और  हम  यह  देखते  प्रयास  करेंगे  कि  रूसी  व्यक्तियों  को
 उनके  साथ  करने  के  लिए  कह  सकते  इस  बारे  में  हर  सम्भव  प्रयास  किया  रहा

 सरकार  यही  कर  सकती  लेफिन  जब  विश्व  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  कम

 हैं  भौर  जब  रूती  ठेकों  के  साथ  अनेक  कठिताइयाँ  हो  रही  हैं  तत्र  में  मननीय  सदस्यों  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  म/मले  का  र/जनीतिकरण  न  व  स्तव  में  आंध्र  प्रदेश  में  कुछ
 हृद  तक  रजतीतिफरण  हो  रह  है  ।  यह  बतत  किस/नों  के  लिए  अच्छी  नहीं  यदि  तम्बाक्‌

 खलिहान  अथवा  यार्ड  में  पड़ा  रहेगग  तव  यह  सूख  इसका  वजन  कम  हो  जएगा
 झौर  इससे  कम  पैसे  आप  इस  बारे  में  जानते  हैँ  कि  यह  किसी  अन्य  फसल  के  साथ
 भी  हो  सकता  है  ।  में  उसे  बेचने  के  लिए  उन  पर  दबाव  नहीं  डाल  रह  लेकिन  मेरे  विचार

 से  जो  बेचने  के  लिए  तैयार  हूँ  उन्हें  अनुमति  दी  जाए  कि  वे  इसे  बच  हम  केवल  एकक
 कीमत  कोही  न  890  लाख  कि०  ग्रा०  के  लिए  औसत  कीमत  33  रुपए  है  और  इस  वर्ष

 1,200  लाख  कि०  ग्रा०  के  लिए  32  रुपए  की  औसत  कीमत  आंकी  गई  किस  नों  को  मिलने

 वाली  कल  आय  देखिए  |  आप  प्रति  ग्रा०  का  एकक  मूल्य  नहीं  आंक  सकते  आपको

 खेत  की  कीमत  तथा  आय  को  आंकना  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  हम  अस्थायी  कठिनाइयों  से

 उभर  सके  तब  कीमतें  स्थिर  हो  जाएंगी  ।  में  एक  ब।र  फिर  सभा  को  अश्वासन  देता  हूं  कि  हम

 कीमतें  स्थिर  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करने  के  लिए  दृढ़  निश्चयी  हैं  और  में  माननीय

 सदस्यों  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  किस/नों  को  बेहतर  मूल्य  प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता  करने

 के  लिए  सहयोग  करें  ।

 समापति  महोदय  :  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  वे  इस  बात  से  क्षुब्ध  हैं  कि  नीलामी  क्रय

 कीमत  और  निर्यात  कीमत  में  बहुत  अन्तर  है  जिससे  किसानों  को  घाटा  होता  है  और  व्यापारियों

 को  लाभ  होता  आपने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मेरे  विचार  से  यहां  पर  कुछ  गलतफहमी  है  ।  न्यूनतम  निर्यात

 मूल्य  में  परिवहन  क्रय  तम्बाक्‌  बोड  पुनः  ग्रेड

 सुखाने  का  हैण्डिलिंग  उठाकर  ले  जाने  की  प्रभार

 आदि  शामिल  हैं  |  उन्होंने  इसकी  गणना  की  एम०  ई०  पी०  से  ये  व्यय  निकाल  दिए

 जाते  हैं  ।  संसाधन  घाटे  के  रूप  में  28  प्रतिशत  निकाल  कर  सह-उत्पद  पर  मूल्य  वसूली
 को  जोड़ा  जाता  है  और  उन्होंने  मुझ्न  एक  गणना  दी  है  जिसके  अनुसार  व्यापारियों  को  न  लोभ

 ने  हानि  के  आधार  पर  34  रु०  से  34.75  पंसे  तक  की  कीमत  दी  जा  सकती  व्यापारी

 आज  32.  50  २०  दे  रह  है  |  में  जहां  तक  समझता  हूं  उनका  यह  कहना  है  कि  व्यापारी

 34.  75  रु०  तक  दे  सकता  है  जब।क  वह  केवल  32.  50  र०  द॑  रहा  है  ।  उत्तर  दोहरा

 है  ।
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 34.  75  पैसे  न  हानि  न  लाभ  के  आधार  पर  हैं  ।  कोई  भी  व्यापरी  लाभ  के  बिना

 कीमत  देने  को  तंयार  नहीं  लाभ  अन्तर  उन्हें  देना  ही  दूसरे  जंसा  कि
 मैंने  अभी  कहा  था  कि  यह  तभी  तकंसंगत  है  जब  रूस  तम्बाकू  ले  ल ेऔर  एक  एल०  सी०

 एम०  ई०  पी०  रूसी  संविदा  के  लिए  सही  है  श्र  यह  हमारे  निर्यात  प्रतिशत

 जैसे  ही  रूस  शेंष  10,000  टन  के  लिए  कर  लेगा  और  15,000  टन  के  लिए  एल  ०  सी  ०

 थ्वोल  देगा  तब  मुझे  विश्वास  है  कि  रुपये  32.  50  पैसे  से  कीमतों  में  सुधार  होगा  ।  में  उसकी

 प्रतीक्षा  कर  रहा  मैं  आशा  कर  रहा  हूं  कि  यह  आज  कल  होगा  ।  लेकिन  हम  हर
 सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  वसा

 ओ  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाड़ड़े  :  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता

 सम्मापति  महोदय  :  हम  इस  पर  पहले  ही  एक  घण्टे  का  समय  लगा  चुके
 अब  विधेयक  प्रस्तृत  किए

 ओमतो  मालिनों  भट्टाचाय
 :

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  बारे
 में  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  विधेयक  को  अधिनियम  बने  सात  वर्ष  हो  चुके

 समप्तापतिं  महोदय  :  क्‍या  आप  थह  विधेयक  पुन:स्थापित  करने  आपत्ति  कर  रही

 शोमती  भट्टाचार्य  :  लेकिन  अब  तक  कछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 समापति  महोदय  :  इस  समय  इसपर  चर्चा  करना  ठीक  नहीं  विधेयक  पुर:स्थापित
 किया  जा  रहाहै  ।  यदि  आपको  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  में  कोई  आपत्ति  है  तब  आपको

 उसके  लिए  सूचना  देनी

 झोमती  भट्टाचायं  :  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  संशोधन  को  ८्ग़ों
 में  न  लाएं  बल्कि  पूरे  अधिनियम  में  संशोधन  करने  पर  विचार  करें  ।

 सप्मापति  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  विधेयक  प्रस्तुत
 अमन»  सामना  आम  अर  जम  महक

 3.00  म०प०

 भोपाल  गेस  विभिषिका  कार्यवाही  विधेयक *

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  संतोष  मोहन
 :  डा०  चिन्ता  मोहन

 की  ओर  से  भोपाल  गैस  विभीषिका  1985  में  संशोधन  करने

 सम्बन्धी  विधेयक  प्रस्तुत
 करने  की  अनुमति  चाहता

 दिनांक  27-4-92  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 संशोधन  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भोपाल  गैस  विभीषिका  1985  में  संशोधन  करने

 संबंधी  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”
 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझ्ा

 शआलीः  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  विधेयक  प्रस्तुत  करता

 सम्मापति  महोदय  :  अब  सभा  नियम  377  फे  अधीन  मामले  लेगी  ।

 3.57  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद  का  शीघ्र  समाधान  किए  जाने
 को  पह्रावश्यकता

 ओो  उदर्यासहु  राव  गायकवाड़  :  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  35  वर्षों

 से  लम्बित  विवाद  सार्वजनिक  महत्त्व  को  विषय  केन्द्र  सरकार  दोनों  म्‌  ख्य  मंत्रियों  को  शामिल  कर

 सका  समाधान  करना  चाहती  है  ।  लेकिन  इसमें  असाधारण  विलम्ब  से  महाराष्ट्र  और

 कर्नाटक  के  लोगों  में  बहुत  अधक्षन्तोष  बढ़  रहा  है  ।  दूसरी  ओर  कर्नाटक  के  एक  विधायक  ने

 महाराष्ट्र  एकेकरण  सभिति  के  बनर  के  अन्तर्गत  कर्नाटक  द्वारा  आयोजित  हुतात्मा  दिवस  पर

 असमदाह  करने  का  निर्णय  लिया

 सरकार  को  इस  समस्या  का  समाधान  करते  हुए  गांव  को  एक  मानना  चाहिए  ताकि
 दोनों  राज्यों  के  साथ  न्याय  किया  मेरा  केन्द्र  सरफार  से  अनुरोध  है  कि  महाराष्ट्र  और
 कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद  को  शीघ्र  हल  किया

 थो  पृथ्वोराज  डी०  चव्हाण  :  में  इस  अनुरोध  का  समर्थन  करता
 हूँ  ।

 भरी  राम  नाईक  :  कैवल  आप  ही  पूरा  सदन  इसका  समर्थन
 करता  है

 केरल  में  रेल  सवारी  डिब्बा  कारयाना  खोलने  को  ध्तवश्यकता

 शओ  पी०  सो०  चाक्‍्कों  :  केरल  सरकार  की  यह  बहुत  समय  से  लम्बित

 पड़ी  है  कि  वहां  एक  रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाना  खोला  1964  से  केरल  सरकार  की

 यह  मांग  भारत  सरफार  के  प।स  लम्बित  पड़ी  है  ।  अब  रेलवे  विदेशी  सहयोग  से  संयुक्त  क्षेत्र
 में  नए  एकफ  लगाने  की  सोच  रहा  है  ।  यह  एकक  केरल  में  लगाया  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  इस  मामले  में  तत्काल  निर्णय  लिया  जाए
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 4-00  म०  १०

 पंजाब  में  जाति  को  प्रनुसूचित  जतजाति  के  रुप  में  मान्यता

 दिये  जाने  को  पह्रायश्यकता

 श्री  जगमीत  सिह  बरार  :  सभापति  म॑  कैनद्र  सरकार  का  ध्यान
 पंजाब  की  राई  जाति  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  जो  पेशे  से  शिकारी  व  रघ्सी  बुनकर
 नदियों  के  सीमान्त  घोर  जंगलों  के  मूल  में  रहने  वाली  हैं  ।  1921  की  मतगणना  में

 वे  1000  के  पीछे  4  जबकि  शिडूल्ड  कास्ट  1000  के  पीछे  19  ये  वर्तमान  में  राई
 नामक  जो  नाम  पंजाब  सरकार  ने  अपनी  18  1942  व  1969  को
 नोटिफिकेशन  जारी  कर  दिया  वस्त ुतः  मूल  नाम  की  ओर  दिलाना  चाहता
 पंजाब  व  हरियाणा  सरकारों  ने  भी  1976,  1979  व  1981  में  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  जाति  को

 शिडूल्ड  ट्राईब्स  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  1955  में  काका  केलकर  के  नेतृत्व
 में  बनी  समिति  ने  भी  इस  जाति  को  आदिवासी  जातियों  में  ही  समझा  था  ।  1982  में  पंजाब

 हरियाणा  उच्च  न्यायालय  ने  भी  राई  जाति  को  शिड्ल्ड  ट्राईब्स  मानने  के  लिए  सरकार  को
 निर्देश  किए  किन्त्‌  इस  मामले  में  आगे  कार्यवाही  अभी  तक  सरकार  द्वारा  नहीं  की  गई
 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इस  दीनहीन  वर्ग  के  विकास  के  लिए  उन्हें  शिडूल्ड  ट्राईब्स  जाति
 घोषित  करे  ताकि  ये  उचित  अवसर  वसुविधा  पाकर  समुचित  विफासਂ  कर

 ]

 समापति  महोदय  :  श्री  जंगमीत  सिंह  कृपया  स्वीकृत  मूलपाठ  ही  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 शामिल  किया  जाएगा  इसलिए  स्व्रीकृत  पाठ  पर  ही

 [

 उतर  प्रदेश  के  बिजनोर  जिले  को  झोद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  जिला
 घोषित  किए  जाते  को  श्रावश्यकता

 शो  मंगल  राम  प्रेमी  :  सभापति  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  बिजनौर  की
 आबादी  लगभग  15  लाख  जिसके  अन्तगंत  7  विधान  सभा  क्षेत्र  आते  मेरा
 संसदीय  क्षेत्र  औद्योगिक  दृष्टि  से  बिल्कुल  शून्य  जिसके  कारण  इस  क्षेत्र  का  पढ़ा-लिखा
 नौजवान  अपने  रास्तों  से  भटक  कर  डर्कती  तथा  आतन्कवाद  ज॑से  गलत  कामों  की  ओर
 बढ़  रहा  कछ  नौजवानों  ने  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्त्गंत  बैंक  से-ऋण  लेकर  अपना  कार्य
 कियः  किन्त्‌  अविकसित  क्षेत्र  होने  क ेकारण  उनके  काम-धन्धे  चौपट  हो  गए  और  बैंक  का  ऋण  भी  अदा

 :
 नहीं  कर  यहां  १र  एक-दो  शूगर  मिल  हैं  परन्तु  वे  खुद  इतने  घाटे  में  चल  रही  हैं  कि  अपने

 बकंरों  को  ही  पूरा  वेतन  नहीं  दे  पाती  ।  इस  क्षेत्र  की  जनता  का  सरकार  के  प्रति
 दिन  आक़ोश  बढ़ा  ही  जा  रहा  है  ।
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 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  तथा  मांग  है  कि  इस  जिले  को  तुरन्त
 पिछड़ा  जिला  घोषित  किया  जाए  ताकि  इस  क्षेत्र  के  भटक  रहे  नौजवानों  को  रोजगार

 उपलब्ध  हो  सके  ।

 उड़ीसा  तथा  देश  के  प्न्य  भरगों  में  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  बन
 संरक्षण  बल  का  गठन  किए  जाने  की  पह्रावश्यकता

 लो  गोविरद  चन्द्र  मुंडा  :  उड़ीसा  में  पेड़ों  का  गिराया  जाना  सभी  के  लिए
 चिन्ता  का  विषय  है  ।  प्राचीन  काल  में  शासक  वन  संपदा  के  संरक्षण  की  ओर  प्रा  ध्यान  देते

 चूंकि  इससे  मूल्यवान  वन्य  जातियां  नष्ट  हो  रही  हैं  इसलिए  हमारे  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  हर  वर्ष  बाढ़  और  तूफान  जैसी  प्राहृतिक

 अपदाएं  आती  हैं  ।  उड़ीसा  की  23%  जनसंख्या  अनुसूचित  जनजाति  की  है  जो  वन  अधिनियम

 और  कटाई  सेਂ  सीधे  प्रभ्नावित  होती

 आदिवासी  लोग  जहां  शुरू  से  रह  रहे  हूँ  उन्हें  वहां  से  चले  जाने  के  लिए  कहा  जा

 रहा  है  और  उन्हें  वन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  वनों  से  अपना  जीविकोपाजंन  करने  से  रोका

 गया है  ।  इससे  आदिवासियों  में  असन्तोष  व्याप्त  हो  गया  है  ।  दूसरी  और  मूल्यघान  वन्य  जातियों  को

 व्यापारियों  तथा  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  तस्करी  की  जाती  है  ।  ड्यूटी  पर  णो  वन्य  गार्ड

 रहते  हैं  वह  उनके  विरूद्ध  कोई  क्रारंवाई  इस  डर  से  नहों  करते  कि  वह  आक्रमण  कर

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनु रोध  है  कि  एफ  केन्द्रीय  वन  संरक्षण  बल  गठित  किया  जाए

 तथा  उन्हें  वन  संरक्षण  के  लिए  उड़ीसा  और  देश  के  अन्य  भागों  में  तंनात  किया

 पृ  रेलवे  के  मुगलसराय  जंकशन  पर  रेल  यातायात  के  भारो  ददाव  को  कप

 फरने  के  लिए  वेकल्पित  रेल  लाइम  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  जाने  को

 झावश्यकता

 ]  |

 ओ  विश्वस/|थ  :
 पूर्व॑  रेलवे  के  मुगलसराय  जंकशन  पर  ट्रैफिक

 के  पड़ने  वाले  लोड  को  कम  करने  के  लिए  वेकल्पिक  उपाय  का  ढूंढा  जाना  जरूरो  है  ।

 सराय  ऐसा  रेल  जंकशन  है  जहां  से  भारत  के  लगभग  हर  भाग  के  लिए  यावी  गाड़ियां  गुजरती

 हैं  ७  यही  नहीं  मालगाड़ियों  का  भी  इस  रूट  पर  काफी  दबाव  रहता  है  ।  यदि  कोई  दुघेटना

 हो  जाती  है  या  कोई  तकनीकी  खराबी  पैदा  हो  जाती  है  तो  पूरे  देश  के  लिए  गुजरने  बाली
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 गाड़ियों  का  चालन  प्रभावित  होता  है  ।  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  वैकल्पिक  उपाय  को

 ढूंढा  जाना  अति  आवश्यक  यह  उपाय  एक  वैकल्पिक  रूट  का  निर्माण  करके  तैयार  किया

 सुझाव  है  कि  डेहरी  अनतोत  या[स|साराम  से  दिलदार  नगर  जंकशन  तक  एक
 नयी  रेल  लाईन  बिछाथी  जाए  और  इस  नथी  रेल  लाईन  को  दिलदार  नगर  जंकशन  से  ताड़ी
 घाट  तक  बनी  रेल  लाईन  से  जोड़ा  चूंकि  छपरा  वाराणसी  छोटी  लाईन  को  बड़ी  लाईन
 में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  ।  गंगा  नदी  पर  रेल  ब्रिज  बनाकर  दिलदार  नगर  ताड़ी  घाट
 तक  चलने  वाली  बड़ी  लाईन  को  छपरा-वाराणसी  बड़ी  लाईन  से  जोड़  दिया  जाए  ।  छपरा-वाराणसी
 लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  इसलिए  गाजीपुर  से  औडिहार  तक  सरकार
 को  दुबारा  कोई  खर्च  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  औडिहार  से  जोनपुर  तक  छोटी  लाईन
 यदि  इसे  भी  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाता  है  तो  बहुत  कम  खर्च  में  डेहूरी  आनसोन  या
 सासाराम  से  दिलदार  गाजीपुर  एवं  औडिह।र  होकर  जौनपुर  तक  एक  नया  रूट  तैयार  हो
 जायेगा  ।  इस  तरह  न  केवल  मुगलसराय  रूट  पर  पड़ने  वाला  लोड  ही  कम  हो  जायेगा  बल्कि

 पश्चिमी  बिहार  एवं  पूर्व  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  कानया  रास्ता  भी  खुल

 केन्द्र  सरकार  से  हमारी  मांग  है  कि  इस  सुझाव  पर  गंभीरता  से  विचार  किया
 जाये  तथा  मुगलसराय  रूट  पर  लोड  कम  करने  के  लिए  उपरोक्त  वैकल्पिक  रूट  के  सर्वे  और
 उसके  निर्माण  का  आदेश  दिया  जाये  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 मंत्रियों  द्वारा  संसद  सदस्यों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  के  बारे  में
 संबंधित  संसद  सदस्यों  को  प्रग्रिम  सूचना  दिए  जाने  को  प्रावश्यकता

 ओ  राम  नाइंक  हमारे  यहां  एक  बहुत  अच्छी  लोकतांत्रिक
 परम्परा  हैकि  जब  कभी  मंत्री  सरकारी  कार्य  से  नई  दिल्‍ली  से  बाहर  जाते  हैं  तो  लोक  सभा  एवं
 राज्य  सभा  के  सम्बद्ध  संसद  सदस्यों  को  जिनके  यहां  उन्हें  दौरा  करना  है  पहले  सूचित  कर दिया
 जाता  इससे  जनता  के  प्रतिनिधियों  और  जनता  के  बीच  अच्छा  सम्पर्क  बनाये  रखने  में  सहायता
 मिलती  है  ।  वहां  लोग  अपने  संसद  सदस्यों  के  माध्यम  से  मंत्रियों  के  ध्यान  में  विभिन्‍न  समस्‍यायें
 और  म॒द्दे  लाते  ताकि  उन्हें  सीधे  जानकारी  मिल  सके  ।  इससे  उन  लोगों  का  समय  ओर  घन
 भी  बचता  है  जिन्हें  अन्यथा  इसी  कार्य  से  दिल्‍ली  आना  पड़ता  है  ।

 अब  चूंकि  सभी  सबद्ध  लोगों  द्वारा  इस  चली  आ  रही  रम्परा  को  नहीं  निभाया  जा  रहा
 है  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  तरफ  भी  दिलाया  गया  था  ।  इसके  बावजूद  भी  इस  परम्परा
 का  अनुसरण  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  आम  आदमी  को  अपने  संसद  सदस्य  के  जरिए  अपनी
 समस्‍यायें  दूर  करने  से  वंचित  रखा  जाता  इससे  लोगों  में  एक  ऐसी  असंतोष  की  भावना  पैदा

 हो  जाती  है  जोकि  टाली  जा  सकती  मेरी  मांग  है  कि  सभी  मंत्री  इस  चली  आ

 रही  लोकतांतिक  परम्परा  का  अनुसरण  करें  ।
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 ब्रनुदानों  को  सारे  2-93

 श्रम  पंत्रालय

 समापति  महतेदय  :  सभा  अब  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्जा

 ओर  मतदान  करेगी  ।  श्री  युमान  मल  लोडा  खड़े  हैं  वह  9  मिनट  बोल  चुके  हैं  ।  वह  अपनी

 बात  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 )

 शी  गुम/न  मल  लोढा  :  सम्माननीय  सभापति  श्रम  से  सम्बन्धित  बजट

 की  मांगों  का  विश्लेषण  करते  हुए  मैंने  सदन  के  सामने  निवेदन  किया  था  कि  भारत  में  दुर्भाग्यवश

 45  करोड़  इंसान  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जिन्हें  5  रुपये  प्रति  दिन  की  श्रामदनी  नहीं  होती
 ओर  उनमें  से  समायति  महोदय  20  करोड़  इंसान  गरीबों  से  भी  पुअरेस्ट  भी  अमोंसस्ट  दि  पुअर

 जो  केवल  दो  रुपए  प्रतिदिन  की  आमदनी  में  अपनी  गुजर  करते  ऐसी  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति

 हमारे  इस  राष्ट्र  में  है  ।

 सभापति  पिछले  वर्षों  में  इस  सम्बन्ध  में  जो  हमारी  प्रगति  उसके  बारे  में
 यदि  एक  अवलोकन  किवा  तो  यह  पता  लगेगा  कि  यह  श्रगति  के  स्थान  पर  हुई
 है  ।  1972-73  में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  की  जनसंख्या  51.5  पश्रत्तिशत  1977-
 78  में  48.3,  1983-84  में  37.4  प्रतिशत  हुई  और  1987-88  में  29.1  प्रतिशत

 हुईं  ।  में  और  अधिक  हर  वर्ष  केआंकड़े  नबता  कर  के  कहना  चाहूंगा  कि  भ्रब  इस  समय  यह
 वापस  बढ़कर  के  53.8  भारत  की  जनसंख्या  की  हो  गई  है  ।  अतः  यह  अत्यन्त  चिन्ता

 का  विषय  है  कि  और  इसका  कारण  सभापति  महोदय  यह  है  कि-जेसा  कि  हमारे  वित्त  मंद्नी  ने  स्वयं

 अपने  बजट  भाषण  में  पृष्ट  15,  रैराग्राफ  50  में  स्वीकार  किया

 बजट  में  प्रमीण  विक्रास  कार्यक्रम  के  लिए  2616  करोड  दप़्ये  रखे  गये  हैं  जो  कि

 1991-92  के  अनुमानों  से  कुछ  क्रम  हैंਂ  ।

 ]

 जनसंख्या  बढ़  रही  है  ।  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनता  की  स्थितिं  खराब  होती
 जा  रही  है  ओर  हमारे  वित्त  मंत्री  यह  कह  रहे  हैं  कि  अगले  वर्ष  के  अंदर  जो  मैं  प्रावधान  कर  रहा

 हूं  वे  पहले  से  कम  होंगे  ।  यह  यह  इस  कारण  से  आने  वाले  समय  में  गरीबी
 रेखा  से  नीचे  की  जनसंख्या  ओर  अधिक  बढ़गी  ओर  हमारे  भारत  के  अंदर  इस  प्रकार  से  प्रगति

 के  स्थान  पर  दुर्गंति  होगी  ।

 सप्मापति  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  1987  नें  बजट  भाषण  के  समय  उस
 समय  के  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  कमिटसेंट  किया  था  कि  ओर  कहा  था  में  भारत
 के  ओ  गरीब  कृषक  मजदूर  हैं  उनके  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  आयोग  बैठा  रहा  हूं

 ।
 वह  आयोग

 दिनांक  31-7-91  को  बैठाया  गया  ।  उस  नेशनल  कमीसन  करन  रूरल  लेशर  की  रिपोर्ट  में
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 हपष्ट  कहा  गया  .  हमें  न्यूनतम  एक  गांव  में  रहने  वाले  किसान  के  पास  काम  करने  बाले

 मजदूर  की  भी  कम  से  कम  20  रुपए  प्रतिदिन  देनी  चाहिए  और  यह  कहा  गया  कि  यह
 दिसम्बर  1990  से  होना  चाहिए  और  6  महीने  के  पश्चात  कंजूमर  प्राइस  इन्डेक्स  के  साथ  लिक  कर
 देना  चाहिए  ।  ताकि  यह  बढ़ती  रहे  बहुत  अच्छा  सुझाव  था  उसके  पश्चात  भारत  सरकार  ने
 उसके  ऊपर  बजाय  उसकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  एक  और  5  व्यक्तियों  की  कमेटी
 बैठा  दी  ।  उसके  पंश्चात्‌  एक  रामानुजम  कमेटी  बनी  और  उस  कमेटी  ने  फिर  अपनी  रिपोर्ट
 दी  ।  उसके  पश्चात्‌  श्रीमान  डा०सी०  एच०  हनुभंतराव  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  उन्होंने

 कहा  था  कि  झाई०  आर०  डी०  पी०  को  कटीन्यू  किया  हमारे  गांव  के  अन्दर  रहने  वाले  जो
 लोग  हैं  उनको  आवश्यक  अनिवार्य  रूप  से  शिक्षा  और  मुफ्त  शिक्षा  दी  जाए  और  एक  बहुत
 महत्वपूर्ण  बात  उन्होंने  कहा  कि  राइट  टू  वर्क  फंड/मेंटल  राइट  बनाया  जाए  ।  मौलिक
 अधिकार  के  रूप  में  काम  करने  का  अधिकार  रखा  यह  उस  कमेटी  नेरिपोर्ट  दीथी  ।
 मैं  इस  समय  उस  विवाद  में  नहीं  जाऊँगा  कि  यह  हमारे  भारत  देश  में  संभव  है  कि  नहीं  क्‍योंकि  जैसे  हमारे

 वित्त  मन्‍्त्री  अपनी  गरीबी  के  कारण  ऋण  लेने  के  लिए  झोला  लेकर  सारी  दुनिया  में  घूम  रहे  हैं

 यह  उनके  लिए  सम्भव  नहीं  हो  कि  अनिवार्य  रूप  से  रोजगार  काअधिकार  दें  परन्तु
 में  यह  निवेदन  करना  चाहू ंगा  कि  उसके  बारे  में  प्रयास  अवश्य  किया  जाना  क्‍या  हम  यह
 प्रयास  नहीं  कर  सकते  ?  जब  हमने  लैसर  रेट  ऑफ  प्राइस  एक्सैप्ट  कर  लिया  और  हमने  यह
 कहा  कि  हमारी  फ्री  इकनोमी  होगी  और  फ्री  इकनौमी  के  अन्दर  पब्लिक  सैक्टर  के  अन्दर  कई

 सारी  इन्डस्ट्रीज  हैं  जिनमें  एक  करोड़  से  अधिक  मजदूर  काम  कर  रहे  उनमे  से  कईयों  को

 बन्द  कर  दिया  जाएगा  क्‍योंकि  वे  अनइकनामिक  हैं  वाएबल  नहीं  उनके  द्वारा  फायदा  नहीं

 होता  है  तो  उन  इंडस्ट्रीज  में  जो  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं  उनको  निकाल  दिया  जाएगा  ?

 वे  सड़क  पर  आ  गांव  की  चौपाल  पर  आकर  भूख  से  त्रस्त  हो  जायेंगे  ।  क्‍या

 हमने  कोई  प्रबन्ध  किया  अमरीका  में  आपने  देखा  फूड  पैकेट  दिए  जाते  कोई  व्यक्ति

 बेरोज  गार  हुआ  उसको  फूड  पैकट  दिया  जाता  अनइम्पलायमेंट  डोल  दी  जाती  है  और  उसके

 पश्चात्‌  वृद्धावस्था  में  कम्पलसरी  एक  प्रावधान  किया  जाता  है  ।  इस  प्रक/र  के  सोशल  सिक्‍यरिटी

 के  कई  मैजस  हमने  अपने  यहां  पर  क्‍या  किया  है  ।  दुर्भाग्य  से  स्थिति  यह  है  कि
 आज  तक

 सोशल  सिक्‍यरिटी  में  अंग्रेजों  के  साम्राज्यव[द  के  समय  से  जो  कानन  चजे  आ  रहे  वर्कमन

 कम्पैनसेशन  उसमें  आज  भी  वही  प्रावधान  चले  आ  रटे  हैं  तव्ररी  ती  क  एक  व्यक्त  फंक्द्री
 में  काम  करते  हुए  मर  जाता  मजदूर  अपना  जीवन  होम  कर  दं  ता  आपको  आशश्चर्व  होगा

 जानकर  कि  यदि  हवाई  जहाज  के  एक्सीडेंट  में  कोई  व्यक्ति  मर  है  तो  उत्ते  4-5  लाख  रुपये

 मिलते  ट्रेन  के  एक्सीडेंट  में  कोई  व्यक्ति  मर  जाए  तो  उसे  कम  से  कमर  50  हजार  सर  एक्र  लाश

 रुपये  दिए  जाते  कम्यूनल  रायटस  में  कोई  व्यक्तित  मर  जाए  तो  उस्ते  एक  ला|ख  रुपये  दिए
 जते  हैं

 और  यदि  कोई  व्यक्ति  इंजन  बनाते  सरकार  के  अच्छे  काम  में  मजदूरी  करते  हुए  मशण्ीवरी

 के  नीच  आ  जाए  या  इलैक्ट्रिक  शाँक  से  मर  जाए  तो  20-40  हजार  रुपए  कमपततेशन  दिया

 हमने  राइट  आफ  इक्विलिटी  रखा  हमारे  प्रीएम्बल  में  यह  कौन  सी
 सम/नत्र।  हैकि

 गरीब  मजदर  जो  राष्ट्र  के  लिए  होम  करता  है  उसे  केवल  20  हजार  रुपये  और  हनीनूत  में

 जाने  वाले  एक  अय्याशी  आदमी  का  यदि  एयरलाइन  में  एक्सीडंट  हो
 जाता  है  तो  उसे  5  लाख

 रुपये  मिलते  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे  श्रम  मंत्री  ओर  वित्त  इस  पर  विचार  करें  और  भारत  के
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 किसी  भी  मागरिक  धदि  उसकी  काम  करते  हुए  मृत्यु  होती  है  तो  कम  से  कम  दो  लाख  संपये
 कभ्पैनसेशन  मिलना  चाहिए  |

 हमारे  यहाँ  कमीशंन  की  रिपोर्ट  आने  के  बाद  रामानुजन  कमेटी  बिठा  दी  ।  कल  अपने
 देखा  लेबर  मिनिस्टर्स  की  मीटिंग  हुई  कि  रामानुजन  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार

 करने  के  लिए  सिफारिश  की  एक  के  बाद  दूसरी  कमेटी  के  बाद  कमी
 कमीशन  के  बाद  इवैलुएशन  के  बाद  इम्पलीमेंटेशन  इस  प्रकार  से  एक  के  बाद

 एक  आगे  चलता  जाता  है  परन्तु  इम्पलीमेंट  कहांहोता  है  ।  20  रुपये  की  मजद्री  मिनिमम  वेज

 जिसको  लिविंग  वैज  कहंते  लिविंग  बज  हैया  नहीं  मिनिमम  वेज  है  वह  20  रुपये  है  और  वह
 भी  नहीं  मिलती  आपको  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  हमारे  यहां  राज्य  सभा  में  एक  प्रश्न  पूछा

 प्रश्न  नवम्बर  2438  दिनांक  आश्चये  सरकार  ने  किया  कि  मिनिमम  वैज

 जी  हमने  तये  किया  आज  एसे  प्रदेश  हैं  भारत  में  जिनमें  नाम  लिया  आंध्र  प्रदेश  मुझे

 दुख  है  कि  हमरे  प्रधान  मंत्री  वहां  से  हैं  और  उनके  प्रदेश  में  भी  आज  तक  सरकारी  आयोग के  द्वारा
 राजीव  गांधी  ने  मंत्री  में  बिठाया  था  मिनिमम  लेबर  वेजेस  के  उसकों  इम्पलोमेंट  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ।  आंध्र

 महाराष्ट्र  यहां  पर  मिनिमम  वैज  से  20  रुपये  के  नीचे-तीचे  है  ।  में  अपील  करूंगा  कि

 मिनिमम  वैज  को  एक्सप्ट  करके  इम्पलीमेंट  कराने  के  लिए  एनफोसेमेंट  मशीनरी  बनाई

 घारा  356  ऐसे  विषयों  में  यहां  उठाया  जाता  राम  वाण  अलाउद्दीन  का  चिराग

 है  हमारे  कहीं  परभी  जाने  के  लिए  उसे  हम  काम  में  ले  लेंगे  ।  लकिन  गरीब  मजदूर  शोषित

 वुखी  पीड़ित  सदियों  से  दबा  हुआ  उसको  मिनिमम  वेज  देने  के  लिए  कुछ  नहीं
 किमा  जाता  है  ।

 भारतीय  मजदूर  संघ  ने  इस  बात  की  मांग  की  है  कि  मिनमम  वैज  को  बढ़ाकर  40  रुपये
 किया  जाना  चाहिए  ।  आज के  युग  में  7-8  व्यक्तियों  का  परिवार  यदि  उसे  40  रुपये  मिलते

 इंनफलेशन  बढ़ता  जा  रहा  रुपये  की  कीमत  गिरती  रही  यदि  मिनिमम  वेज  40  रुपये
 नहीं  क  गे  तो  भारत  का  श्रमिक  और  वरी  तरह  से  उिसता  जाएगा  ।  मिनिमम  बैज
 कस  से  कम  40  रुपये  की  जाए  ।  भारतीय  मजदर  की  मांग  को  स्वीकार  ही  नहीं  किया  जाए
 बल्कि  उसको  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  एक  मानीर्टारिंग  सैल  बन/या  मैं  चाहूंगा  कि  लेबर
 मिनिस्टर  इसके  बारे  में  बताएं  ।  इस  सैल  के  द्वारा  मीनिमम  वेजिज  एग्रीकल्चर  सैक्टर  के  अंदर
 जो  कि  अनआर्गनाइज्ड  सैक्टर  है  लागू  करें  ।  इस  सैक़्टर  की  आज  कोई  सुनवाई  नहीं  नही
 व  स्ट्राइक  कर  सकते  वे  अपनी  कोई  डिमांड  भी  नहीं  ला  सकते  वे  पढ़े-लिखे  भी  नहीं  है
 अभिशप्त  सदियों  से  दबे  2-2  प्रकार  के  शासन  से--एक  शासन  सांम्राज्यवाद  का
 डउसेके  बाद  राजा  शांसन  करता  फिर  जमींद/र  शासन  करंता  था  ,  यह  वर्ग  आज।दीः  के  42  वर्षों

 के  बाद  भी  दबा  हुआ  बहुत  दुखों  इसको  ऊपर  के  40.  3  रुपये  मिनिमम  बेजिस

 किया  भारत  सरकार  से  मेरो  यह  मांग  है  ।  वेजिस

 दूसरा  दृष्टिकोण  अनएम्प्लायमेंट  |  हमारे  वित्त  मंत्री  त्रीव  पहले  जोधपुर  में

 थे  ।  तीन  दिन  पहले  उन्होंने  भोषणा  की  कि  1  करोड़  श्रमिकों  को  रोजगार  दो  हजार  तंक  दे
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 दिया  जायेगा  ।  मैं  उनसेक्षनना  चाहता  हूंकि  वह  कहां  से  उनको  रोजयार  दे  देंगे  ?  जापने  अपने
 बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  बजट  में  कमी  की  योजनाओं  में  कमी  की  अभिक
 कल्याणकारी  जितने  प्रावधात  उतमें  बजट  में  कमी  की  है  |  ऐसे  कौन  से  अलाउद्दीत  के  चिराय
 से  सतों-रात  चमत्कार  हो  जायेगा  कि  10  करोड़  व्यक्तियों  को  आप  रोजमार दे  देंगे  ।  इस  देश
 के  अन्दर  1991  में  4  करोड़  51  राख  9  हजार  व्यक्ति  बेरोजगार  थे  ।  ये  वे  बेरोजगार  लोग
 हैं  जिन्होंने  एम्पलायमेंट  एक्सचेंजों  के  अन्दर  अपना  नाम  दर्ज  कराया  है  ।  कम  से  कम  तोन  गुना
 व्यक्ति  ऐसे  होंगे  जो  कि  एम्पल,यमेंट  होता  क्‍या  नियोजन  क्या  होता  कहां  पर  होता  इसका
 रास्ता  भी  नहीं  जानते  हैं  ।  इन  4  करोड़  51  लाख  9  हजार  लोगों  में  से  3  लाख  40  हजार
 ब्यक्तियों  के  लिए  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  वालों  ने  वेकेंसियां  एडवर्टाइज  कीं  ।  इसमें  से

 1  लाख  86  हजार  |को  रोजगार  प्रोव।इड  यह  बड़ी  गम्भीरता  से  सोचने  की  बात

 सभापाति  कितने  समय  में  ?

 शो  मसानसल  लोढ़ा  ::  एक  साल  में  ।  1990  में  एक  लाख  86  हजार  को  रोजगार  प्रोवाइड
 कर  सके  ।  यह  में  एनुअल  रिपोर्ट  में  से  बता  रहा  हुं  ।  इसमें  किसी  विशेष  दल  की  ब।त  नहीं  है  ।
 राज्यों  में  दलों  की-सरकार  हैं  ।  कहीं  जनता  दल  कहीं  कम्युनिस्ट  पार्टी  कहाँ
 भारतीय  जनता  पार्टी  का  शरुन  है  लेकिन  हमारे  भारतीय  का  यह  दर्भाग्य  है  कि  नौकरियों  पर
 प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  ।  कई  राज्यों  में  ऐसा  प्रतिबन्ध  अगर  कहीं  पर  कोई  वेकेंसी  निकलती  भी

 हैतो  रूब  उसे  प,ने  वेलिए  दोड़ते  ६  ।  एक  चपड़ासी  की  नौकरी  पाने  लिए  -  4-4  हजार  एप्लीकेंटस
 अपते  हैं  ।  उस  चपड़ासी  पाने  के  लिए  मुख्यमंत्री  से  लेकर  प्रधान  मंत्री  के  दफ्तर  से
 रिकमेंडेशन  जाती  हैँ  ।  यहां  तक  कि  सेक्रेटरी  ,  एम  »  एल  >  एम  ०  पीज  3  की  भी  रिकमें  हेशन
 जाती  है  लेकिन  हमारा  ब्यूरोकेट  चांदी  के  खनखनते  सिक्‍के  से  उनको  नौकरी  देता  है  चाहे  कितना

 जोर  लगा  लिया  जाए  ।  मंत्री  महोदय  या  किसी  एक-आध  की  सिफारिश  से  नौकरी  देता  है  ।

 सोदेबजारी  ही  नौकरी  देता  ऐसे  में  भारत  कः  गरीब  कहा  ?  आप

 इस  ब।त  की  चिन्ता  ।  यह  बेलेजगार  की  ल्थिति  यह  मिनिमम  वेजिस  की

 अमजीवी  पंतकारों  के  लिए  बछावत  कमीशन  बेठाया  गया  ।  उतकी  वेजिस  के  लिए
 वछावत  कमौशन  का  नियोजन  गया  बछावत  कमीशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  भी  दी  ।  एक  रिपोर्ट

 आई  ।  उसमें  कहा  गया  कि  1549  एस्टैब्लिशमेंट्स  में  इसको  लागू  करना  था  ।  उसमें  से

 1157  मे  इसकौ  लागू  नहीं  ।  नॉट  अब  यदि  1151  ऐस्टेबसिगमेंट  ने

 इम्प्ली मैंट  नहीं  किया  और  1549  में  से  केवल  400  ने  किया  तो  सारे  आयोग  बिढाने  के  बाद
 यदि  हमारे  पोस  शक्ति  नहीं  कानून  में  त।कत  नहीं  प्रशासन  में  कि  उसको  इम्पली  मेंढ
 कराया  जाये  तो  कमेंटियां  और  कमीशन  बिठाने  से  फायदा  जब  करोड़ों  रुपशा  उन  पर

 खर्च  होता  है  ?

 वैस्ट  पश्चिमी  जो  हमारे  कम्युनिस्ट  साथियों  के  हाथों  में  वहां

 &17  समाचार  पत्नों  में  एस्टेजलिशनेंट्स  417  एस्टेबलिशमेंट्स  ऑफ  स्पूज  उनमें  से

 413  में  इसको लागू  नहीं  यह  काल  खोलकर  सुन  लें  जो  अपने  अषको  त्रगतिवादी  कहते
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 जो  अपने  आपको  गरीबों  का  रहनुमा  कंहते  जो  गरीबों  को  मंसीहां  कहते  कि  417

 एस्टेबलिशमेंटस
 ट  बंगाल  पत्रकारों  अबबारं  वालों  उनमें  से  413  में  इस्प्लीमेंट  ,

 नहीं  किया  और  यहां  पर  हमारे  साथी  बंठें  हुए  बिहार  में  140  एस्टेबलिशमेंटस  उनमें

 से  135  में  इसको  इम्प्लीमेंट  नहीं  किया  इसके  कारण  क्या  में  इसमें  नहीं  जाना
 चाहता  लेकिन  श्रमजीवी  साधारण  जो  बड़ीं  मश्किल  से  छोटा  अखबार  निकालते

 उसके  साथ  में  क्या  मखौल  हो  रहा

 तो  श्रीमन्‌  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  आयोग  बिठाने  के  बाद  उसको  इस्प्लीमेंट

 क्रिया  जाय  और  इससे  भी  बढ़कर  बाद  एक  विचार  करने  की  यह  है  कि  हमारे  यहां  पर  वर्कर्स

 पार्टीसियेशन  इन  मैनजमेंट  के  बारे  में  30  1990  को  राज्य  सभा  में  एक  ब्रिल  इंट्रोड्यूस
 किया  बिल  इन्ट्रोड्यूस  करने  क  पहले  लेबर  कांग्रेस  कमीशन  कमेटी  सलैक्ट
 कमेटी  हुई  होगी  और  कुछ  विचार  विनिमय  सेमीनर्स  हुए  होंगे  ।  सारे  देश  में  चिन्तन

 मतन  मंथन  हुआ  ओर  उस  मंथन  का  नतीजा  हुंआ  कि  वर्कर्स  पार्टीसिपेशन  इन
 मेनेजमेंट  का  बिल  राज्य  सभा  मेंतीय  1990  से  आज  तक  लटका  हुआ  है  ।  नतो  उसको
 वांपस  लिया  गया  क्योंकि  यदि  वापसे  ले  लिया  जाय  तो  भारत  के  समस्त  मजदूर
 यह  कहेंगे  कि  यह  प्रगतित्रदी  सरकार  नहीं  प्रतिगामी  सरक/र  रीएक्सनरी  यह  एण्टी  लेबर

 है  इसलिए  इसको  वापस  नहीं  लेते  इम्प्लीमेन्ट  इसलिए  नहीं  करते  हैं  कि  इम्प्लीमैन्ट  करने
 से  जो  बड़े  बड़े  पूंजीपति  जो  बड़े  बड़े  उद्योगपति  जो  हमारे  मनमोहन  सिंह  जी  साहब  के

 साथ  में  अभी  जापान  की  सैर  करके  आये  वह  सब  नाराज  हो  जायेंगे  कि  लेबर  का  यह  आपने

 कहां  लाकर  अंटका  यह  आज  किस  स्थिति  में  जिसे  मूछित  कहते  यह  मूर्छा  की  स्थिति

 में  नजिन्दे  नमर  में  न  ही  में  न  शी  में  है  ।  यह  श्रीमन  है  क्या  ?  एक  उर्दू  के  शायर

 ने  हजरंत  नही  में  नशी  में  न  इधर  में  है,न  उधर  में  है  ।  उसको  स्वीकार

 करते  न  अस्वीकार  करंते  यह  तो  कहें  कि  लेबर  प/र्टीसिपेशनं  हम  स्वीकार  नहीं  यह

 कहने  की  हिम्मत  नहीं  है  ,  वाकत  नहीं  है  तो  यह  कंहँ  कि  हम  इसको  स्वीकार  करते  राज्य  सभा

 30  1990  अब  हम  1992  में  हैं  और  आज  तक  वह  वर्से  पर्टीसिपेशन  इन
 मैन्ट  का  हमने.डायरेक्टिव  प्रिंसीपल्स  में  इसको  एड  सभापति  आपको  पता

 संशोधन  में.बीस  सूती  कार्यक्रम  जब  इमरजेंसी  में  डाल  दिया  गया  उस  वक्‍त  हमने  कहा
 कि  नई  हवा  रोशनी  लायें  हम  रोजगार  लायेंगे  और  कामगारों  को  मजदूरों  को  मालिकों

 के  बनायेंगे  लेकिन  वर्कर्स  पार्टीसिपेशन  इन  मैनेजमेन्ट  का  क्‍या  हाल  हुआ  ?  कांस्टीट्यूशन

 एमेंडमेंट  आ  उसके  बाद  कहा  कि  कांस्टीट्यूशन  एमेन्डमेंट  तो  कैवल  एक  लाफ्टी  आइंडियस  है
 डायरेक्टिव  प्रिसीपल  .  कोर्ट  ने  हम  इसको  इम्प्लीमेंट  वहीं  कर  सकते  ।.  उन्होंने

 कहा  हम  एक  कानूत  ले  जाते  अच्छा  कानून  ले  आइए  ।  उसके  बाद  में  वया  बिल

 ले  आये  और  बिल  ले  आने  के  बाद  आज  स्थिति  यह  है  कि  वह  कानून  पड़ा  हुआ

 मैं  यह  निवेदन  चाहता  हूं  कि  जब  हम  श्रम  कामगार  मजदूर  करमचारी

 बतत  करते  हैं  तो  दो  जाइलड  लेबर  हमरे  यहाँ  पर  बाण्डेड  लेबर  के  रिहबिलिटेशन

 के  सम्बन्ध  में  हम।रे  यहां  आंज  तक  कोई  काम  नहीं  महिलाँगों  के  लिए  हमने  कानूत
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 कि  उनको  बर/बर  बेतन
 उप्तक

 नून
 का  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  सोशल

 रिटी  के  लिए  जिक्ने  कानून  वह  अधिकतर  उंड  लेटर  बनेंहुए  पड़े  हैं  तो  हम  उनको
 इम्प्लीमेन्ट  इस  परः  विचार  किया  जाय  |

 कि
 मैं  निवेदन

 करना  चहूंगा  कि  श्रम  विभाग  की  मांगों  में  कोई  तो  कटोती  प्रस्ताव  रखते  हूँ

 लेकिन  में  बढ़ाने  का  प्रस्तव  रखता  हूं  फि  सरकार  सरकार  खज,ने  से  पैसे
 ले  यह  ऐसी  मद  जो  गरीब  की  जेब  में  जो  गरीबों  के  पेट  में  जो  उसकी

 पर्व  भौर
 भूवी  आंतों  में  जिससे  देश  खुशह,ल  बनेगा  इसलिए  उसको  बैढ़ा  दिया

 लेकित  केवल  यह  नहीं  किया  जाय  कि  वित्त  मंत्री  स्त्रयं  कहें  कि  म॑ँने  कम  कर  क्‍यों  कम
 फरदिया  है  ?  क्‍या  गरीब  की  ह/लत  सुधर  गरीब  अमीर हों

 ?  अमीरों  की  हालत

 सुधारने
 के  लिए  हमने  स।र  दरव।जे  खोल  दिये  ।  इन्डस्ट्रियिल  पॉलिसी  बदल  कोटा  परमिट

 ल/इसस
 अ.पने  खत्म  कर  बंहुत  अच्छा  क्रिमिनल  भ्रोसीक्‍्यूशन  अपने  खत्म  कर

 इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट
 के  अन्दर  क्रिमिनल  प्रोसीक्यूशन  आपने  स्टर्ट  कर  दिया  ।  फैरा  में  गायब  हो

 खत्म  हो  जायेगा  ।.  इस  प्रक  र  इस  देश  के  अन्दर  गरीबों  का  शोषण  करने  का

 शासन  बन
 कर  रह  ।  आज  तो  किस।नो  की  स्थिति  मजदूरों  की  स्थिति  खेतिहर

 मजदूरों  की  स्थिति  उसका  वर्णन  करते  एक  कवि  ने  कहा  उसकी  दो
 पंक्ति  पढ़  कर  मैं

 अपनी  ब/त  समाप्त  करूंगा  ।  कैसे  इस  देश  के  अन्दर  43  सलों  की  आजादी  के  पश्च;त  भी  उनकी

 दुगंति  उनकी  बुरी  हालत  वह  में  अपपको  पड्ध  कर  सुनाना  चाहता  हूं
 :--

 हु

 अधखुले  कंधे  पर  गज  भर  का  टुकड़ा

 सिर  पर  कर  में  तन  का  कपड़ा  चिथड़ा-चिथड़ा

 खाने  का  मुट्ठी  भर  ठकराता  माल  खजानों  को

 झपनी  धुन  में  अलमस्तों  सः  हंसतः  जग  के  दीवानों  को  ।

 अपना  सवंस्वਂ  लुटाफर  जंग  अंपनी  कुटिया  में  अतता

 ननन्‍्हें  बण्चों  को  दूग  में  आंसू  भर

 इस्पात  संत्रालब  के  राज्य  संत्रो  संतोब  मोहन  :  क्‍या  यह  संसदीय  है  ?

 झो  गुमान  सल  लोढ़ा  :  अ/पके  त्रिपुरा  में  समस्या  नहीं

 जो  कुछ  रुखा  मिलता  दो-दो  दिन  कां  लंघन  करता

 अपने  तन  में  गांठे  दे  पशु-बच्चों  का  पालन  करता  ।

 हमरे  पंजाब  के  सांसद  कह  रहे  पंज,ब  राष्ट्र  सारे  राष्ट्र  को  अम्त  देता  है  इस  पर

 उन्होंने  कहा  है  :--

 जग  को  अन्त  प्रदान  जग  उसको  ही  दुक  राता  है

 उसकी  हड़डी.को  जग  वैभव-प्रवन  बनातः  है

 वह  चरणों  को  मस्तक  जग  कर  इतराता  है

 उसके  चिघड़ों  में  आग  ,  जग  है  मुस्काता
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 जंग  की  जूठ़न  के  श्राल  जरे  छितरा  कर  कीक  दिल  जाते
 रोटी  की  खातिर  रिब्र-रित्रि  कर  ठसके  हैं  बच्चे  मर  जाते  ।

 उप्तकी  टूटी  छप्पर  बेचे  जाले

 कौड़ी-कोडी  के  सूद  आंतकड़ियों  से  खींचे

 दु्बंल  तक  खाली  ह.थ  पीड़ा  उससे  मिलने  आती

 सर्दी-गर्मी  में  मजदूरी  थोड़ा  सा  साथ  निभा

 भारी  मन  हाथों  थामंघरती  का  बेटा  चल  पड़ता
 डग-छग  आगे  बढ़ता  ।

 माटी  से  प्य,र  माटी  के  बिना  न  रह  पाता

 अब  माटी  में  फिर  न  कभी  तोड़गा  माटी  से

 सभापति  महोदय  :  लोढा  अपने  तो  पूरी  को  पूरी  कविता  कष्ट  दो  चार  स्टैंजा

 पढ़

 रा  गुबान  मल  लोड़ा  :  समायति  यह  कषिता  श्रमिक  किसान  मजदूरी  से

 संबंधित  है  ।  जिद्न  प्रकार  की  उनकी  अत्यन्त  ट्री  विचारणीयਂ  स्थिति  उसके  बारे  में  कहा  है  ।

 झब  में
 अपको  सोहन  ल,ल  द्विवेदी  जी  ने  राष्ट्र  के  मजदूरों  को  प्रेरणा  उसके  दो-च।र  शब्द

 कहू  कर  में  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  सोहन  लाल  ह्विवेदी  जी  ने  राष्ट्र  के  उत्थान

 स्वत्नंता  संग्राम  में  पूरी  की  पूरी  पुस्तक  लिखी  है  ।  उन्होंने  जो  किसानों  के  लिए  लिखा  वह

 हृदय  को  छूने  वाली  बतत  लिखी  है  ।  उन्होंने  लिखा  किस।न  क्‍या  मजदूर  क्‍या  है  ।

 रष्ट्र  कवि  श्री  सोहन  लाल  द्विवेदी  ने  कहा  :---

 में  नभ-चुम्बी  प्रासद  जिनमें  भोहित  मोहक
 ये  चित्रफल/-कौशल  ये  सिंह  भोर  तोरम

 गृह  टकराते  जिनसे  मृह  जिनका  सब  आतंक
 सिर  झुका  समझते  थम्त्  ये  आश-दाम  ,  थे  सभी

 वह  तेरी  दौलत  पर  वह  तेरी  महनत  पर  किसान  ।

 वह  तेरी  हिम्मत  पर  फिस।न  ।  वह  तेरी  ताकत  पर  किसान  ।

 ये  इन्क्प्रस्थ  के  पाट्लीपुत  के  भव्य

 ये  उज्जैन  अवस्ती  के

 देश/मी  का  वेभव  काशझ्ली-प्रयाग  के

 लखनवी  नव/बों  के  बित/न,  मथुरा  की  सुख-सम्पति
 वह  तेरी  दौलत  पर  बह  तेरी  मेहनत  पर

 वह  तेरी  हिम्मत  पर  किसान  ।  वह  तेरी  ताकत  पर  किसान  ।

 अस्त  में  उन्होंने  कह  :--

 ये  ये  में  किले

 इन  र/ज्यों  की  इंटें  इस  रउम्ें  की  तोदें  महान  ,

 इनकी  दीव/रों  की  इनकी  ऋतीरों  के
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 प्रश्रापति  सहोदव
 :  अब  अप  समाप्ल  कीजिए  |

 और  युमान  मल  :
 उन्होंने  कहा  :--

 सा।मन्‍्त  भग  रहे  सन्‍्तरी  भयाकूल  ,  लुप्त
 सामन्त  भग  रहे  सन्‍्तरी  लुप्त
 सेनायें  हे  ढूंढती  उड़  गये  हवा  में  ध्वज-निशान  ।

 मा  ने  तुझ  पर  आशा  तू  दे  अपने  बल  की

 झ्रो  मतय  पवन  बन  जा  तुझसे  ही  गांधी  हूँ

 तू  झसे  सुभाष  तुझसे  मोती  का  बढ़ा

 तू  ज्योति  जव।हर  की  उड़ता  नभ  पर  अपना  निशान  ,

 वह  तेरी  त।कत  पर  किस!न  ।  वह  तेरी  कब्वत  पर  किस/न।
 वह  तेरी  जुरयत  पर  किसान  ।  वह  तंरी  हिम्मत  पर

 तू  मदवालों  से  सोये  उठ

 निष्ठुर  शासन  में  गा  मह।क्रान्ति  का

 लज+े  ++

 इतना  ही  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  बहुत-बहुत  धन्यव,द

 समाषाते  महोदव  :  आपकी  निजाम  की  नहीं  लिख  सकते  ।  श्राप  उनको  लिखकर
 दे  दीजिए  ।

 :

 ]

 शो  संयद  सतूदल  हुसेन  :  यह  गला  कार्यवही  वृत.म्स  में

 सम्मित्ति  फिया  जायेगा  ?

 समापति  महोदय  :  वास्तव  में  इस  सम्बंन्ध में  कोई  नियम  नहीं  करर्य  झ्ौर  प्रक्रिया

 पुस्तिका  के  पृष्ठ  63  पर  एक  परम्परा  का  वर्णन  इसमें  गया  है  :

 सदस्यों  को  सभा  में  बोलते  हुए  गाता  नहीं  चाहिए  बल्कि  वे  यही  बात  गद्य के  रूप  में  कह
 सकते

 अतः  गुमान  मल  लोढा  वास्तव  में  न  तो  गाही  रहे थे  श्रोर  नही  गद्य  के  रूप  में  कह  रहे
 इसलिए  मुझे  इन  दोनों  के  बीच  विभेद  करना  असंभव  है  ।

 शरो  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  वास्तव  में  वह  ढोल  के  बगेर  गा  रहे  .  .  ..

 समांपति  महोश्व
 :  वह  इतने  अच्छे  स्वर  में  गा  रहे  थे  कि  मेरा  मन  उन्हें  हस्तक्षेप  करने

 का  नहीं  हो  पाया  ।

 श्री  कालि+य  .  पेखूमल  ।

 पं।०  पो०  कालियपेख्मल  :  सभापति  मैं  अभभारों  हूं
 फि  अपने  मुझे  श्रम  पर  अफने  विव/र  व्यक्त  करने  फ्रा  अवसर  मैं  इन  अनुदान  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  ।
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 कं्ियःय।यखः।यश  +---  नमन ——  अडिय्येेंां,,ाषशाट््वथूकब  —

 यदि  अप  चाहते  हैं  कि  कोई  भी  कारखाना  चलंता  रहे  तो  भ्रौधोगिक  शाग्ति

 जडरो  औद्योगिक  श्रौद्योगिक  उत्पददन  पर  बुशा  प्रभाव  डालते  हैं  और  अभिक  वर्ण

 जीवन  को  बर्बाद  कर  दते  और  अन्ततः  उपभोक्ताओं  पर  अ5र  डालते  हैं  ।  हमारे  देश  में

 झौद्योगिक  झगड़े  अविरत  चलते  जाते  हैं  ।  हड़ताल  और  त/ल,बन्दी  बहुत  अधिक  होती  है

 हम।रा  विफासशील  देश  इप  सबको  वहन  नहीं  कर  सकता  ।  प्रति  वर्ष  लाखों  मानव  दिवसों  की

 हानि  होती  इस  सरफःर  का  कतंव्य  है  कि  वह  श्रौद्योगिक  शान्ति  ब्रकरार  रखे  भर

 प्रौद्योगिक  झगड़े  समाप्त  करे  जोकि  विकास  में  अवरोधक  बनते

 हमें  श्रौद्योगिकफ  झगड़ों  के  कारणों  को  दूर  करना  है  तथा  उन्हें  आरम्भिक  अवरथा

 में  ही
 हल  कर  लेना  हम  सेटेलाइट  टेलिविजन  के  युग  में  यह  श्राव्यदृश्य  माध्यम

 दूर-दराज  के  गांवों  में  श्रमिक  वर्ग  की  आंखों  और  कानों  को  तृप्ति  देकर  विभोर  है  तया

 बड़े-बड़े  व्यापारीਂ  और  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  के  जीवन  को  भी  प्रभावित  करता

 दूसरी  तरफ  हमारा  श्रमिक  वगे  अपनी  उचित  आ/वश्यकताओं  के  लिए  संघर्ष  कर  रहा  है

 सभापति  महोदय  :  माननीय  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  की  तरफ  अपनी  पीठ  न

 क्रो  पों०  पी०  कालियेख्मल  :  श्रमिक  क्‍या  चाहते  हैं  ?  वे  गुजारे  लायक  मजदूरी  चाहते

 वे  एक  अच्छा  जीवन  स्तर  चहते  हैं  वे  मतवीय  गरिमा  से  जीने  का  अधिकार  चहते

 लेकिन  उन्हें  ये  अधिकार  नहीं  हैं  ।  वे  उत्प:दन  में  समुचित  भागीदारी  चाहते  य  अप्राकृतिक

 इच्छायें  अवैध  मांगें  नहीं  लेकिन  ये  आांक्षायें  झौर  ये  आशायें  प्रबन्ध  क मंडल  और  मालिकों

 के  जानबूझकर  किये  भ्रसम्रमानता  के  व्यवहार  से  धीरे-घीरे  मिटा  दी  जाती  अतः  जब  उचित
 जावश्यकतायें  भोर  वैध  अधिक:र  देने  से  इन्कार  फर  दिया  जता  है  तो  तनः|व  और  विवाद  पैदा  हो
 ज.ते  ओद्योगिक  झगड़े  वढ़  जंते  ये  श्रमिक  भी  मनुष्य  उनके  दिमाग  दिल

 झ्रौर  वे  खरीद  फरोछत  की  वस्तु  तहीं  अतः  जब  उनकी  समय  के  अनुख्य  बुनिवदी  जरूरतों

 को  करने  से  इंकार  किया  है  तो  भ्रौद्योगिफ  झगड़  होने  अवश्यम्भावी  हैं  ।  यदि  उनकी

 आकांक्षायें  पूर्ण  फर  दी  ज/यें  तो  औद्योगिक  शान्ति  ब॒कंरार  की  जा  सकती  है  और  अन्ततः

 अन्तर्राष्ट्रीय  शन्ति  भी  बन,ये  रखी  जः  सकती  श्रम  सम्बन्धी  कानूनों  की  कमी  नहीं

 श्रमिकों  के  लिए  संवैधानिक  ग!रन्टियों  की  कमी  नहीं  परिणाम  क्‍या  है  भौर  उपलब्धि

 क्या  इतने  में  थोड़ा  किया  या  न  किया  बराबर

 खानों  में  सरक्षा  उपाय  ईम/नदारी  से  ल.गू  नहीं  किये  जतते  हैं  मशीनीकृत  कृषि  क्षेत्र  में

 कोई  भी  स्रक्षा  उप.य  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 दिल्ली  स्थित  भारतोय  प्रौद्योगेको  संल्थात  के  जैव  चिकित्सा  इंजीनियरिंग  के  केन्द्र  के

 मताबिक  कृषि  के  मशीनीफरण  रो  क्रृषि  के  क्षेत्र  में  दुघंटन,यें  हो  रही  अनुमान  है  फि  इनसे

 5000 से  10000  वाधिक  अंग  विच्छेद  की  घटन.यें  15000  से  20000  अं.र  घायज  होने

 वले  व्यक्तियो ंकी  1.5  ल.ख  से  2  ल.ख  इनमें  प्रमुख  रूप  से  दोष  थ्रैशरों

 270



 7  वैज्ञात्ध  1914  मभनुदानों  की  मांगें  1999-93

 और  संयुक्त  हार्वेस्टरों  का  इस  मशीनींकृतं  कृषि  में  लगे  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  क्‍्यां  सुरक्षा
 उपाय  किये  गये  इसो  तरह  खानों  में  भी  कोई  सुरक्षा  उपाय  नहीं  किये  गये

 जंब  कभी  श्रमिक  विवाद  उठते  हैं  तो  श्रम  सम्बन्धी  कानूनों  को  तुरन्त  कार्यान्वित  किया
 जाना  श्रम  सम्बन्धी  विवादों  को  निपटाने  में  बहुत  विलम्ब  फिया  जाता  जल्दी  हल

 बूंढना  तो  दूर  की  बात  सी  जी  ०टी  3  सहित  श्रम  न्यायालयों  में  लगभग  1000  मामले

 लम्बित  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  श्रम  सम्बन्धी  मामलों  और  वियादों  का  शीघ्र  निपटान

 किया

 कामगारों  की  उत्पादन  में  प्रभावी  रूप  से  सहभागिता  भ्ननिवायं  मुझे  इस  बात  से

 प्रसन्‍नता  है  कि  राज्य  सभा  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  पुरस्थापित  किया  गया  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  विधेयक  परशीत्र  चर्चा  की  जाये  और  शीघ्र  ही  इसे  कानून  का  रूप  दिया

 साथ  श्रमजीवी  पत्रकार  तथा  अन्य  समाक्षर  पत्र  कर्मचारी  शर्तें  ओर  प्रकी्

 उपबन्ध  )  अधिनियम  1955  के  अन्तर्गत  अपराध  संज्ञेय  नहीं  इसकी  वजह  से  कई  श्रमजीवी

 पत्रकार  निजी  शिकायतें  करने  पर  परेशानी  में  पड़  जाते  अतः  मेरा  इस  सरकार  से  अनुरोध  है

 कि  वह  इस  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करे  ताकि  ये  अपराध  संज्ञेय  करार  दिये

 967  ऐसे  समाचार  पत्र  हँ  जो  भगवती  वेतन  बोर्ड  की  शिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं
 करते  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  भगवती  वेतन  बोर्ड  की  शिफारिशों  को  शीघ्र  कार्यान्वित  किया

 जाए  ।

 हम  विकलांग  बेरोजग/रों  को  सहायता  देने  के  मामले  में  गौरव/स्वित  महसूस  करते

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  उपलब्धि  क्‍या  रोजगार  कार्यालयों  के  वर्तम/न  रजिस्टरों  में  विकलांग

 बेरोजगारों  की  संख्या  लगभग  3  लाख  और  रोजग।र  उपलब्ध  कराये  जाने  की  प्रतिशत

 इतनी  दयनीय  है  कि  यह  म।त्न  0.  7  प्रतिशत  जबकि  विकलांगों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय

 विशेष  रोजगार  कर्यालय  विशेष  कक्ष  विशेष  रोजगार  अधिकारी  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि

 ये  सब  सरकारी  तन्‍त्र  विकलांगों  के  लिए  क्या  कर  रहे  गरीब  विकलांग  बेरोजगार  गलियों

 भीख  मांग  रहे

 शिक्षित  महिला  बेरोजगारों  के  बारे  में  क्प्रा  किया  जा  रहा  महिला  बेरोजगारों  की

 73  लाख  कुल  रोजग।र  अवसरों  में  से  महिल/भ्रों  को  अनुमानतः  13  प्रतिशत  रोजगार

 मिला  हुआ  हमारी  हम/रे  समाज  का  अधधा  हैं  लेकिन  इनको  कुल  रोजगारों  में  से

 केवल  1/8  भाग  ही  मिला  हुआ  यह  रोजगार  के  समान  अक्सर  हैं  ?  महिलाओं

 तथा  परुषों  के  प्रति  समान  न्‍याय  नहीं  है  ।  कई  सरकारी  विभाग  अपने  महिला

 क॒मचारियों  के  सांख्यिकी  आंकड़े  भी  नहीं  रखते  हैं  ।  उदाहरणार्थ  ग्रामीण  बैंक  अपने  महिला

 कर्मचारियों  की  संझपा  बताने  में  असमर्य  हैं  और  इस  आकड़े  के  सम्बन्ध  में  हमारे  अतारांकित

 प्रश्त  का  उत्तर  उस्री  तरह  दिया  गया  है  ।  मद्दिलाभों  के  कल्माण  के  लिए  हमारे  रुचि  की  गह

 स्थिति  है  ।

 श्क्ा
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 *
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनसचित  सहित  शारीरिक  सामाजिक  और  आधथिक

 रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार  सहायता  देने  का  सुखद  आश्वासन  महज  दिखावा
 कथनी  और  करनी  में  काफी  अन्तर  है  ।  महिलाओं  के  लिए  रोजगारों  में  50  प्रतिशत्‌  आरक्षण

 की  मैं
 मांग  करता  हूं  जिससे  पुरुष  एवं  महिलाओं  को  समान  न्याय  उन  सभी  शिक्षित

 विकलांगों  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  नौकरियों  के  प्रावधान  करने  की  मैं  मांग  करता  हूं  जो  नौकरी
 की  तलाश  में  हैं  ।

 अब  मैं  ग्रामीण  अमिक  की  बात  करता  हूं  ।  भारत  में  ग्रामीण  श्रमिक  करीब

 हैं  ।  वे  सामाजिक  रूप  से  दमित  और  आर्थिक  रूप  से  होते  हैं  ।  वे  बेरोजगार  और  आंशिक

 रूप  से  रोजगार  प्राप्त  हैं  ।  प्रतिवर्ष  बेरोजगारी  कौ  दर  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  अनਂ

 निर्धनता  के  कारण  बच्चे  स्कूल  नहीं  पहुंच  पाते  ।  ग्रामीण  श्रमिकों  के  बच्चों  को

 आरिक  शिक्षा  देने  का  हम  षडयन्त्र  करते  हैं  और  अमीर  जमीदारों  के  बच्चों  को  औपचारिक
 शिक्षा  देते  हैं  ।  क्‍या  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  यही  समाने  अवंसर  हैं  ?  नहीं  वे  गरीबी  में  जन्म  लेते  हैं
 गरीबी  में  पलंते  हैं  और  अपने  पीछे  गरीबी  ही  छोड़  जाते

 वे  जीवन  का  अपध्रिकार  चाहते  हैं  वे  दारने  के  अधिकार  के  साथ  ज़ीवन  योग्य
 पारिश्रमिक  मांगते  हैं  ।  वे  समानता  और  चाहते  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  व्यवस्था
 में  रोजगार  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  लेकिन  कंषि  कार्य  में  अत्याधिक  मशीनीकरण  मानव  श्रम
 को  हंरा  रहा  यह  जले  पर  नमक  छिड़कने  जैसा  है  ।  भारत  एक  ऐसा  देश  है

 जहां  श्रमिक

 बहुतायत  में  हैं  ।  पूंजी  थोड़ी  है  और  जमीन  का  हिस्सा  छोटा  है  ।  भारत  एक  ऐसा  देश  है
 जहां

 ग्रामीण  श्रमिक  अपनी  जीविकोपाजन  खेतों  को  जोतकर  बुनाई  करके  कटाई  और  गहाई
 से  करते  हैं  ।  हमने  ट्रैक्टर  बुवाई  मशीनों  गाहत  और  काटने  वाली  संयुक्त  मशोनें  दी  और

 इनके  लिए  प्रोत्साहित  किया  क्षेत्रों  में  मानव  श्रम  की  क्‍या  आवश्यकता  इस

 कृषि  से  संबंधित  मशीनों  के  बढ़ते  से  ग्रामीण  रोजगार  के  अवसर  .  में  कमी  आई  है  और

 इससे  ग्रामीण  निर्धनता  बड़ी  ग्रामीण  श्रम  केहित  में  मैं  कृषि  में  मशीनीकरण  को  कम  करने

 के  लिए  कहता  हूं  ।  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  मशीनीकरण  से  मितव्ययिता  आती  है  ।  कृषि
 का  मशीनीकरण  ग्रामीण  श्रमिक  के  रोजगार  के  अबसरों  में  हस्तक्षेप  नहीं

 रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  लिये  श्रमिक  पर  फसलों  को  प्रोत्साहित  करना  होगा  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  किए  जाए  ।  सर्मान्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर ०
 डी  पी  3)  के  क्रियान्वयन  में  अन्त्योदय  का  कठोरता  पूर्दक  पालन  करना  और

 जे०  आर०  वाई०  भूमि  विकास  को  दृढ़ता  से.ल/गू  करना  परिसीमत  में  दी  गई
 को  वापस  ले  लिग्रा  जाए  ।  बेनामी  जमीदारी  को  समाप्त  जाए  ।

 सिचाई  संविधाओं  को  जाए  ।  ग्रामीण  श्रमिकों  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए

 जल।ाशयों  की  सफाई  जल्द  से  जल्द  शुरू  की  जांनी  चाहिये  ।  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  योजना  के

 अन्तगेतः  नदियों  को  जोड़ने  का  कांये  ज॑ल्द  से  जल्द  पूरा  किया  जांना  चाहिए  ।  न्यूनतम  मजदूरी
 अधिनियम  के  प्रावधान  बेकार  हो  गए  थांध्न  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  501000
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 आदिवासी  बन  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  से  बहुत  कम  प्राप्त  हो  रहा

 बीड़ी  पत्ता  चुनने  वाले  श्रमिकों  को  भी  न्यूनतम  मजदूरी  से  बहुत  कम  मिलता  है  ।  समान  कार्य  के
 लिए  समान  पारिश्रमिक  के  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  समान  पारिअ्रप्तिक
 नियम  मात्र  कागजी  बात  महिला  श्रमिकों  को  पांच  रुपये  प्रति  दिन  की  मिलता  है  ।

 यह  स्थिति  तमिलनाडु  में  है  ।  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  को  लागू  करने  के  लिए  अविलम्ब
 कदर्म  उठाना  अति  आवश्यक  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  न  तो  न्याय
 संगत  है  और  न  जीविकोपाजंन  के  लिए  उपयुक्त  है  ।  ग्रामीण  श्रमिक  45  रुपये  प्रतिदिन  के
 दर  से  न्यूनतम  पारिश्रमिक  चाहते  हैं  ।  गरीब  से  बिना  पारिश्रमिक  दिये  श्रम  कराना  बंधुआ
 मजदूरी  है  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  23  के  ग्रन्तगंत  निषिध  यह  हमारे  उच्चतम  न्यायालय
 का  विचार  है  ।  कुछ  हृद  तक  ग्रामीण  श्रमिक  मृक  हैँ  ।  फिर  भी  यदि  वे  अपनी  आवाज  यदाकदा
 उठाते  हैं  तो  उनकी  आवाज  को  बेरहमी  से  हमारी  पुलिस  दबा  देती  है  ।  अतः  मेरा  यह  कहना

 है  कि  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  निर्देश  दिये  जाएं  कि  वे  ग्रामीण  सर्वहारा  वर्ग  की  पुलिस
 अत्याचार  से  रक्षा  करें  और  इस  प्रकार  दोष  को  दूर  किया

 महोदय  हथकरघा  बुनकरों  की  स्थिति  दयनीय  .  है  ।  17  मिलियन  हथकरघा  प्र
 निर्भर  हैं  ।  कच्चे  माल  की  अनपलब्धता  के  कारण  वे  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।  वे  भूख  से.पीडित
 हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  चक्कर  में  हम  उन  बुनकरों  को  बेरोजगार  न  बनाएं  भूखों  न
 मरने  दें  ।

 ह॒

 ग्रामीण  श्रमिक  बेघर  होते  हैं  ।  उन्हें  घर  बनाने  के  लिए  स्थान  और  आवास  उपलब्ध
 कराया  जाए  ।  जहां  वे  रह  रहे  हैं  उस  आवास  स्थान  उन्हें  स्वामित्व  दिलाया  आवास
 प्राप्त  करने  का  अधिकार  मूल  माननीय  अधिकार  है  और  इसलिए  सभी  श्रमिकों  के  लिये  चाहे
 वे  निजी  क्षेत्र  के  ही  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उन्हें  युद्धस्तर  पर  अ।वास  उपलब्ध  कराने  का  कार्य

 करना  होगा  ।

 मझे  ग्रामीण  श्रमिक  पर  गठित  राष्ट्रीय  आयोग  जिसका  गठन  हमारे  स्वर्गीय  नेता  श्री
 राजीव  गांधी  ने  किया  था  की  रिपोर्ट  को  पढ़ने  का  अवसर  मिला  था  ।  इस  समिति  सिफारिश
 प्रशंसनीय  यह  रिपोर्ट  वास्तव  में  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिये  एक  क्रॉन्तिकारी  चार्टर  के  है
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  जल्दी  से  किया  जाए  और  इसकी  सिफारिशों  को

 बेहिचक  लागू  किया  जाए  ।  हमारा  संविधान  स्वयं  ही  सामाजिक  आर्थिक  चार्टर  हमारे
 संविधान  को  फिर  से  लिखने  की  कोई  आवश्यकता  ही  नहीं  है  ।  संविधान  में  किए  गए  वायदों
 को  पूरा  करने  के  लिए  राजनैतिक  दढ़ता  की  आवश्यकता  है  ।

 अंत  में  डा०  अम्बेडकर  के  शब्दों  में  यह  प्रश्न  पूछता  हूं  :-  तक  हम  एवं
 आर्भ्रक  जीवन  में  श्रमता  को  रहेंगे

 ”
 पूर्वक  अम्बेडकर  शब्दों

 में  ही  यह्‌  बनी  देता  हंं  हम  इसी  तरह  नका  रते  रहे  ऐसा  अपने  लोकतंत्र

 को  खतरे  में  रख  कर  करेंगे
 ।'

 आगे  मैं  श्री  इंदिरा  गांधी  कीਂ  उक्ति  को  करते  हुए  समाप्त  करवा हूं  :  जब  शांतिपूर्ण  तिपूर्ण
 परिवतंन  को ब्यर्थ  कर  दिया  जाता  है  तो  हिसक  उथल-पुथल  होती  यह  हम  सब  की  है  ।
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 शॉंति  ओर  सरल  भाई-चारे  के  साथ  जो  मामव  को  गरिमा  और  समता  पर  आधारित  हो  उसके

 साथ ही  इसकी  कामना  करे  ।

 बरो  अजय  म्‌खोपाध्याथ  :  में  भम  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों
 किरोंध  करता  हूं  ।

 आज  देश  के  श्रमिक  वर्ग  पर  धोर  प्रहार  हो  रहा  है  जो  आजादी  के  बाद  के  भारत
 में  अभूतपूर्व  है  ।  वास्तव  में  पूरे  श्रमिक  वर्ग  के  विरुद्ध  वर्तमान  सरकार  द्वारा  संपूर्ण  मुद्ध  की
 शोषणा  कर  दी  गई  है  ।

 5.00  भ०  प७

 उन्होंने  अत्यन्त  भुणित  अभियान  चला  रखा  है  में  उसे  आपरेशन  फंड  बंकਂ  कहता  हूं  ।  इस
 अभियान  का  मूल  उद्देश्य  शोषक  वर्ग  के  हितों  को  राष्ट्र  की  आर्थिक  प्रभुसत्ता  के  साथ  समझोता

 करके  भी  साधना  है  ।  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्नालयों  में  अभियान  का  मुख्य  भार  है  ।

 स्वाभाविक  ही  है  कि  श्रम  मंत्रालय  अस्तित्व  हीन  हो  गया  श्रम  मंत्रालय  इतना  ही  महत्वहीन
 हो  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  इसके  लिये  एक  स्वतन्त्र  मंत्री  नियक्त  करने  की  आवश्यकेता  नहीं
 दिखती  है  ।  यह  उनके  दृष्टिकोण  को  परिलंक्षित  करता

 स्वतंत्रता  के  बाद  और  विशेषकर  जब  भारत  का  संविधान  अस्तित्व  में  आया  तभी

 से  श्रमिकों  के  लिए  एक  न्यायपूर्ण  और  स  तुलित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिये  संघ  चल  रहा  है

 लेकित  जिन्होंने  अनथक  परिश्रम  और  अपार  त्याग  कर  देश  के  उत्पादन  ओर  धन  में  बृद्धि  की  है
 जिसकी  प्रशंसा  में  हमारे  शासक  लम्बी  चोड़ी  हांकते  रहते  उनके  बिना  यह  संभव  नहीं  होता  ।

 लेकिन  इसके  बदले  में  उन्हें  क्या  मिलता  है  ?  जो  इनाम  के  तोर  पर  उन्हें  मिलता  है  वह  निष्ठुर
 शोबण  भारी  अवहेलना  ।  दूसरी  ओर  मुठठी  भर  लोगों  को  उतना  कुछ  मिल  जाता  है  जिसकी  कल्पना
 भी  नहीं  की  जा  इसमें  कोई  आश्चयं  नहीं  यह  नीतियों  की  अपरिहार्य  परिणति  जिसका
 पालन  विगत  चार  दशकों  से  किया  जा  रहा  है  ।  उस  नीति  में  शुरू  से  श्रमिक  विरोधी  तथा

 घिकार  वादी  विचार  निहित  यह  उल्लेखनीय  बात  है  कि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू
 श्र  फूछ  ह॒द  तफ  श्रौमती  इंदिरा  गांधी  के  कार्यकाल  में  भी  यह  नीति  कम  से  कम  पूंजीवाद
 समर्थक  नहीं  था  ।

 $.64  थ०  च०

 अज्लौदवथ  पीठासीम

 लेकिन  अब  कांग्रेस  सरकार  का  दृष्टिकोण  अपना  वास्तविक  रूप  दिखा  रहा  है  ।  यह  अपने
 बारतविक  रूप  में  आ  गई  है  जिसमें  केवल  श्रमिक  विरोधी  और  जन  विरोधी  दृष्टिकोण  ही  नहीं
 है  बल्कि  राष्ट्रविरोधी  तत्व  सामने  भा  रहे  हैं  ।  इसमें  कोई  शक  महीं  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  को

 पूरी  तरह  पतन  ओर  विनाश  हो  रहा  अत्यधिक  और  बिना  सोचे  समझे  निजीकरण  किया  जा

 रहा  है  ओर  विदेशी  पूंजी  ओर  प्रोद्योगिकी  का  पूंजीवादी  एजेंसियों  के  इशारे  पर  अभाध  रूप

 से  घ्ायलप  हो  है  ।
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 आत्म॑निर्भर  अर्थव्यंवस्था  के  आधार  को  पूरी  तरह  कमजीर  फिया  जा  रहा

 है  और  उसका  नाश  हो  रहा  है  ।  इससे  निश्चित  रूप  से  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  नव

 उपनिवेशवादियों  का  हित  होगा  ।  थोड़े  समय  के  लिए  वर्तमान  में  भारतीय  एकाधिकारवादियों
 का  भी  हित  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्र  के  सम्पन्न  वर्ग  को  भी  लाभ

 लेकिन  श्रमिक  वर्ग  का  क्‍या  होगा  ?  श्रमिक  वर्ग  को  जो  लुभावना  अवसर  आपने  दिया
 है  वह  है  छंटनी  नीति  ।  विदेशी  प्रभावशाली  आदि  उत्सकता  से  छंटनी  नीति
 के  सांतिपूर्ण  ढंग  सेलागू  होने  काइंतजार  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  रिव्यूअल  फंडਂ  स्थापित
 करने  का  अस्ताव  है  ।  यह  रिन्यूअल  फंडਂ  क्या  है  और  उसका  तात्पयं  क्‍या

 रिन्यूअल  फंड'संबंधी  प्रस्त।व  पत्न  का  परिचालन  किया  जा  चुका  यदि  आप  उसे  पढ़े  तो  वास्तविक
 इरादे  को  आप  जान  जाएंगे  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 जौद्योगिक  उपक्रम  को  अपनी  इकाईयों  के  संचालन  में  पुनगंठन  करने  का  प्राधिकार
 प्राप्त  हो  ।”

 मामले  में  जहां  श्रमिकों  और  नियोक्‍ता  में  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  नियोक्‍ता
 को  एक  उचित  पुनर्गठन  योजना  लागू  करने  की  अनुमति  दी  जाती

 से  कम  प्रारंभिक  चरण  में  इस  कोष  को  ऐसा  माध्यम  माना  जाए  जो  उद्योग  की

 छंटनी  की  समेस्स्था  से  निबटने  के  लिये  उपलब्ध
 इसमें  आगे  कहा  गया  है  कोष  बंद  किये  जाने  वाले  उदयमों  को  सहायता  के  लिए  आवश्यक

 संसाधन  उपलब्ध

 क्या  इस  बात  के  स्पष्ट  होने  में  कोई  संदेह  है  कि  यह  राष्ट्रीय  नवीनीकरण  निधि  छंटनी

 नीति  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  ओरਂ  छंटनी  नीति  ही  अपने  आप  में  इस  तथाकथित  सरंचनात्मक

 समायोजन  का  एक  अटूट  अंग  है  ।  ये  सारे  शब्दजाल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक

 के  हैं  जिसे  हमारी  सरकार  अपनी  भाषा  में  प्रयोग  कर  रही  है  ।  डा०  मनमोहन  श्री

 चिंदम्बरम  और  प्रधानमंत्री  श्री  नरसिहराव  स्वयं  ही  बिना  किसी  हिंचकिचाहट  और  शर्म  के

 सार्वजनिक  निजी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  विभागों  के  कामगारों  और  कर्मचारियों  को  छंटनी

 को  रास्ता  दिखला  रह  है  ।  उनका  कहना  है  कि  उन  कामगारों  को  इस  तथा  कथित  संरचनात्मक

 समायोजन  का  पूर्ण भार  नहीं  बल्कि  मुख्य  भार  ही  सहना  पड़ेगा  और  इस  तरह  से  इन्हें  कोई  त्याग

 नहीं  करना  पड़ेगा  ।  गरीबों  के  लिये  क्‍या  प्रेम  और  देशभक्ति  है  ।

 सार्वेजमिक  उपंक्रम  बिंभाग  ने  साबंजनिक  क्षेत्ञ  के  98  उपक्रमों  को  रुणਂ  घोषित  कर

 दिया  है  जिनमें  से  58  तो  उनके  विचार  में  स्थायी  रूप  से  रुण्ण  हैं  ओर  उसने  अपनी  यह  राय

 संसद  के  अन्दर  और  बाहर  द्वोनों  ही  जगह  उठाये  गये  गंभीर  आपत्तियीं  के  बावजद  बी०  आई  ०

 एफ०  आर०  को  भेज  दी  इन  मामलों  बी०  एफ०  आर०  के  पास  भेजने
 क्रेश्॑पंष्ट  कारण  हैं  ।  निश्चित  रूप  से  ऐसा  उन

 उपक्रमों
 को  पुत्र

 हे  कार

 करने

 के  लिए  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  उनके  अंतिम  संस्कार  हैत्‌  उस  निकाय  की
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 जन  जनननरगरए्वगननननन  »%.  नीति

 प्राप्त  करने  के  लिए ऐसा  किया  गया  इस  प्रकार  इनकी  नयी  ओऔद्योगिक  नीति  का  पहला
 शिकार  इन  इकाइयों  में  कायेरत  चार  लाख  से  भी  अधिक  कमंचारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  भ्रजय  मुखोपाष्याय  :  कृपया  मुझे  कछ  और  समय  आपने  उद्योग  पर  बहस
 स्थगित  करवा  दिया

 उसके  बाद  शेष  40  रुग्ण  उद्योगों  पर  कहर  बरपेगा  जिससे  करीब  दूंसरे  चार  लाख
 बारी  ओर  कामगार  इसका  शिकार  होंगे  ।  इस  मामले  का  अंत  यहीं  नहीं  हो  जायेगा  ।  उन

 इकाइयों  में  सीधे  कार्यरत  कर्मचारियों  के  साथ-साथ  दैनिक  और  ठेका  मजदूर  भी  बड़ी  संख्या
 में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  जड़े  हुए  हैं  ।  यह  बिल्कल  स्पष्ट  है  कि  इन  इकाइयों  के  बन्द  हो  जाने  से
 20  लाख  के  लगभग  कामगार  बेकार  हो  जायेंगे  ।  इस  औद्योगिक  रुग्णता  की  जिम्मेदारी  निश्चित
 रूप  से  इन  कामगारों  और  कर्मचारियों  तथा  ट्रेड  यूनियनों  पर  नहीं  डाली  जा  सकती  इसका

 कारण  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  गलत  और  गैर  जिम्मेदाराना  अकुशल  संचालन  तथा

 शाहों  का  हस्तक्षेप  है  ।  इस  संम्बन्ध  में  गहन  अध्ययन  से  यह  भी  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  इस  रुग्णता

 का  कारण  सभी  मामलों  में  एक  समान  नहीं  है  बल्कि  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  उद्योगों  के  विभिरत

 कारण  हैं  ।  सभी  श्रेणियों  के  उद्योगों  के  रुणता  के  कारणों  को  एक  ही  पैमानों  से  नहीं  मापा  जा

 सकता  है  जैसाकि  सार्वजनिक  उपक्रम  विभाग  के  द्वारा  किया  गया  है  बल्कि  इनमें  से  कई  इकाइयों

 को  तो  किसी  विशेष  अभिप्राय  से  रुणण  घोषित  किया  गया  प्रबंधनों  और  सरकार  के

 वक्तव्य  को  विश्वसनीय  नहीं  म।ना  जा  सकता  है  ।

 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  रुण  इकाइयों  को  ही  नहीं  बल्कि  लाभ  में  चल  रही  इकाईयों  को  भी

 नहीं  बख्शा  जा  रहा  है  ।  इन  इकाइयों  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  और  दूसरे  प्रकार  के  बर्ताव

 करने  के  अलावा  के  अनिवेश  और  इन  इकाइयों  के  बोडों  में  निजी  क्षेत्र  के  प्रसिद्ध

 उद्यमियों  को  प्रवेश  देने  के  माध्यम  से  इन्होंने  निजीकरण  की  प्रक्रिया  आरम्भ  दीहै  ।  इस

 प्रक्रिया  से  लाभ  में  चलने  वाले  कई  उद्योग  रुग्ण  हो  जायेंगे  ।  जिससे  और  भी  अधिक

 सुश्किलें  पैदा  हो  जायेंगी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हु  कि  ये  लोग  को  ही  सारी  समस्याओं

 का  निदान  क्‍यों  मानते  ?.  कृपया  यह  बतलाने  का  कष्ट  करें  ।  क्या  यह  एक  नहीं  है  कि

 इनके  द्वारा  रुणण  घोषित  किये  गये  58  उद्योगों  में  से  46  ऐसे  उद्योग  हैं  जो  पहले  निजी  क्षेत्र  में

 ही  थे  और  जिन्हें  रुग्णावस्था  में  ही  सरकार  के  द्वारा  अधिगृहीत  किया  गया  था  ?  क्या  ये  इस

 बात  से  भी  इन्कार  करेंगे  कि  निजी  क्षेत्र  में  रुण  इकाइयों  की  संख्या  सैकडों  या  हजारों  में  नहीं

 बल्कि  1988  के  अन्त  तक  इनकी  वुहत  संख्या  2,91,814  हो  चुकी  थी  ।  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन
 के  अनुमान  के  अनुसार  अब  यहसंख्या  बढ़कर  करीब  चार  लाख  तकहो  चुकी  है  ।  इनमें  जो

 कार्यशक्ति  लगी  उसकी  कल्पना  सहज  है|  की  जा  सकती  है  ।  इतना  ही  बन्द  हुई  इन

 चार  लाख  इकाइयों  में  दूसरी  वित्तीय  संरथाओं  से  लिये  गये  ऋण  के  अलावा  7000  करोड़

 रुपये  बैंक  ऋण  फंसा  हुआ
 है  ।  विभिन्‍न  सरकारी  करों  और  कामगारों  की  भविष्य

 निधि  भौर ई०  एस  ०  आई  जैसी  निधियों  सहित  अन्य  कानूनी  देयतायों  के  रूप  में  इन  पास
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 करोड़ों  रुपयों  का  वैधानिक  देय  बकाया  है  लेकिन  तो  उनके  विरुद्ध  कड़े  कदम  उठाने  के

 इन्होंने  उनके  हाथों  में  हमारे  कामकाजी  वर्गों  के  भविष्य  को  सौंपने  को  प्राथमिकता  दी

 रब  लाखों  नौकरियों  पर  कुठाराघात  हो  रहा  लाखों  सुजित  पदों  को  खत्म  करने  से

 सम्बन्धित  सूची  केन्द्र  सरकार  और  उसके  उपक्रमों  के  कार्यालयों  में  तैयार  की  जा  रही
 विभिन्‍त  अ््ढ॑  सरकारी  संस्थानों  में  सेवरत  कर्मचारियों  को  समय  पूर्व  अवकाश  ग्रहण  करवाने
 की  चेष्टा  की  जा  रही  हो  और  कछ  कांग्रेस  और  भाजपा  शासित  राज्यों  में  अनेकों  सरकारी
 उपक्रमों  की  बिक्री  के  विज्ञापन  अखबारों  में  आ  रहे  हों  तो  भी  ये  हमारे  देश  के  आम  लोगों
 विशेषकर  कामकाजी  वर्ग  को  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि  इनमें  से  किसी  को  भी  बाहर  नहीं
 निकाला  जाएगा  ।  क्‍या  ऐसा  करना  उच्च  स्तर  का  ढोंग  नहीं  है  ?

 कोयला  श्री  संगमा  कहां  हैँ  ?  वे  अभी  तक  वापस  नहीं  आये

 स  सम्बन्ध  में  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  और  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यत्रम  के
 धान  में  दिसम्बर  के  अन्त  में  दिल्‍ली  में  आयोजित  दो  दिवसीय  कार्यशाला  का  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  ।  उसमें  यह  आकलन  किया  गया  है  जिसे  में  उद्धृत  कर  रहा  हूं

 सुधारों  से  1992-93  में  4-8  मिलियन  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे

 और  वर्ष  1993-94  में  4-10  मिलियन  लोग  और  भी  बेरोजगार  हो

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  और  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  का  आकलन

 कांग्रेस  के  घोषणापत्र  में  महंगाई  को  सौ  दिनों  के  भीतर  पुरानी  दर  पर  लाने  का

 ही  नहीं  था  जो  कि  मजाक  ही  सिद्ध  हुआ  है  बल्कि  यह  भी  वायदा  किया  गया

 था  कि  प्रति  वर्ष  100  मिलियन  नौकरी  के  अवसर  पंदा  किए  जायेंगे  ।

 चूंकि  म/ननीय  मंत्री  भी  आ  चुके  इसलिए  क्या  मुझे  फिर  से

 अपनी  बात  शुरू  करने  की  अनुमति  देंगे  ?

 -  उप/्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  दुबारा  से  कहने  का  कप्ट  क्यों  करते  हैं  ?
 इतना  उदार

 न  बन  |

 श्री  अजय  म  खोपाध्याय  :  ठीक  महोदय  ।  दस  महीने  बीत  चुके  क्‍या  मैं  इनसे  पूछ
 सकता  हूं  कि  रोजगर  के  कितने  अवसर  पैदा  फिये  गये  है  और  दश  में  कितने  नये  रोजग।र  के  अवसर

 पैदः  फिय्रे  गये  वास्तव  में  स्थिति  नित/न्त  विपरीत  रोजगार  कर्यालयों  के  अद्यतन

 रजिस्टरों  में  पिछले  सल  दर्ज  नौकरी  तलाशने  वालों  की  3.62  करोड़  पार  कर  चुकी

 अब तो  वह  और  भी  हो  गयी  जहां  तक  ग्रामीण  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  आज।दी  के

 चर  दशकों  के  बाद  भी  उसका  अ,कलन  फरने  के  लिए  कोई  तंत्न  नहीं  इस  सम्बन्ध  में

 सरी  तौर  पर  अ,कलन  भी  किया  ज.ए  तो  चल  ज  येगा  फि  ग्रामीण  बेरोजगारी  आठ

 करोड़  से  भी  ऊपर  की  विफर/ल  तक  पहुंच  चुकी  है  जितमें  अनसचित  जातियों  और

 अनुसू चित  जनज:तियों  के  लोगों  की  अधिफ  है
 ।  झौर  नई  अ/थिफ  और  श्ौद्योगिक

 हि  277



 मैनुदानों  की  मांगें  1992-93  27  1992

 नीतियों  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  को  एक  खतरनाक  दिशा  दे  दी  बढ़ती

 गारी  ने  तो  हमारे  देश  की  सम्पूर्ण  यूवा  पीढ़ी  के  भविष्य  को  अंधेरे  के  गत॑  में  ध्केल  ही  दिया

 है  ।  उनमें  ब्याप्त  निराशा  का  उपयोग  दुष्ट  ताकतों  के  द्वारा  गलत  प्रयोजन  के  लिये  किया

 ज  रहा  है  ।  अगर  हम  देश  में  वतन  ढांचे  को  देंखें  तो  पायेंगे  कि  उसमें  एकरूपता  नहीं
 सभी  जगह  भेद  भाव  है  ।  आजदी  मिले  44  वर्ष  बीत  चुके  हैं  लेकिन  कोई  राष्ट्रीय  वेतन  नीति

 अभी  तक  निर्धारित  नहीं  की  सकी  है  ।  जहां  तक  असंगठित  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  क्तन

 का  सम्बन्ध  उसकी  दुदंशा  अवर्णनीय  उसमें  वेतन  के  प्रश्न  पर  ही  नहीं  बल्कि  महुंग्राई
 भत्ते  के  प्रश्न  पर  भी  बहुत  ही  अराजकता  व्याप्त  मंहगाई  भत्ते  की  कई  श्रेणियां  जैसे

 केन्द्रीय  मंहंगाई  औद्योगिक  मंहग।ई  सूत्र  आदि  ।  लेकिन  सबसे  जो  विकट  स्थिति  है
 वह  यह  है  कि  इस  देश  के  सम्पूर्ण  कामकाजी  वर्ग  के  लिये  कोई  एक  सूत्र  बनाने  की  कोशिश

 इनके  नहीं  हो  रही  है  ।  यह  भी  एक  कट  सत्य  है  कि  निरन्तर  बढ़ती  हुए  मंहगाई  के

 प्रेक्ष्य  में  भी  संगठित  क्षेत्र  के  करोड़ों  कामगारों  को  मंहगाई  भत्ते  स ेवंचित  कर  दिया  जाता

 15  करोड़  से  ऐसे  कामगारों  की  दुखद  स्थिति  की  कल्पना  सहज  ही  की  सकती

 प्रवासी  और  बंधुआ  मजदूरों  की  दशा  दयनीय

 बोनस  और  अन्य  सामजिक  ल॥भों  के  सम्बन्ध  में  भी  वही  अराजक  स्थिति  कहीं  भी

 कोई  नीति  नहीं  एकरूपता  नहीं  है  ।  कुछ  दिन  एक  पूरक  प्रश्न  के  जवाव  में  वित्त  राज्य

 मंत्री  ने बताया  था  कि  उन्होंने  मंहंगाई  भत्ता  पर  एक  समिति  गठित  कर  दी  क्‍यों  ?  जब

 केन्द्रीय  वेतन  समिति  द्वारा  अनुशसित  महंगाई  भत्ता  सूत्र  मौजूद  है  जिसे  केन्द्र  और  राज्य  सरकार

 दोनों  ही  अपना  रहे  हैं  तो  फिर  वह  समिति  क्‍यों  गठित  की  गई  है  ?  मूंझे  डर  है  कि

 कहीं  ये  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बंक  के  हुक्म  पंर  मंहगाई  भत्ता  जब्त  हीन  कर  डालें

 झोर  धीर-धीर  उस  पर  रोक  ही  तब  यह  प्रक्रिय  अ(रम्भ  कर  ही  चुके  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  में  किये  गये  विभिन्‍न  समझौते  की  अवधि  कई  मामलों  में  पिछले  दिसम्बर

 में  ही  समाप्त  हो  चुकी  लेकिन  सरकार  की  ओर  से  प्राधिकारियों  को  किसी  भी  नये  समझौतों

 को  स्वीकार  नहीं  करने  के  निर्देश  दिये  जा  चुके  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  भी  इनकी  नीति  का  शिफार  होना  पड़  रहा  मंहगाई  बढ़ती  ही  जा

 रही  महगाई  भत्ता  दिया  ज'ना  है  लेकिन  ये  उन्हें  धनराशि  आदि  मुहैया  करवा  के  सहायता  नहीं

 मजदूरों  की  प्रबंधन  में  भागीद/री  का  हुआ  ?  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार

 द्वारा  राज्य  सभा  में  इस  आशय  का  एक  विधेयक  प्रस्तुत  फिया  गया  लेकिन  उस  पर  ये  लोग

 चुप्पी  साथ  हुए  हैं  जबकि  ये  कहते  हैं  कि  ये  गरीबों  के  प्रति  बेहद  चिंतित

 ]
 मानवीय  भावनाएं  हमेशा  आपके  सामने  होती  लेकिन  आप  ये  भूल  गए  हैं  कि  राष्ट्रीय

 मोर्चा  सरकार  द्वारा  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  चर्चाएं  भी  हुई  थीं  कि  संविधान  में  काम
 करने  के  अधिकार  को  मूल  भूत  अधिकार  के  रूप  में  प्रतिष्शापित  किया  जाये  ।  आप  उस  विषय  पर  भी
 खामोश  श्रम  कानून  भी  लगभग  असंगत  से  हो  गये  श्रम  श्रम  मं  त्रालय की  मेज  पर  व्यर्थ
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 पड़े  हुए  कामिक-वर्ग  आन्दोलन  पुलिस  द्वारा  निर्दिष्ट  किया जा  रहा है  ।

 आप  एस  »  एम  ०  ए  ०  तथा  एन  ०  ए०  एस  ०  ए०  को  पारित  करने  के  लिये  बहत  उल  ुक  हूँ  ।  विभिन्‍न
 राज्य  हड़ताली  कर्मचारियों  के  खिलाफइ०  एस०  एम०  का  प्रयोग  कर  रही  वैध
 संघर्ष  के  खिलाफ  इ०  एस  ७एम  ०ए०  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  हल  ही  राजस्थान  में  अभि  यन्ताओं
 ने  हड़ताल  की  तब  राजस्थान  सरकार  ने  ई०  एस  ए०  लागू  किया  हिमाचल
 प्रदेश  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  केन्द्र  सरकार  भी  इस  तरह  के  कानून  पारित  कर॑ने  के  लिए  उत्सुक

 आपने  विधेयक  तैयार  किया  था  ।  विभिन्‍न  राजनैतिंक  दलों  एवं  मजदरसंधों  की  आपत्ति  के
 कारण  आपने  कुछ  समंय  इस  विधेयक  को  प्रस्तृत  नहीं  किया  गया  लेकिन  आपने  उस  विधेयक
 की  प्रस्तुत  करने  का  विचार  नहीं  त्यागा  ।

 मे  यह  कहता  हूं  कि  कर्मचारियों  में  भ्रम  पंदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  छटनी

 नीति  एवं  हैण्ड-शेकਂ  आदि  के  समर्थन  में  व्यापक  प्रचःर  किया  रहा  है  ।  लेकिन  मैं  एक
 उदाहरण  देना  खनिज  तथा  धात्‌  निगम  में  एम  3)  जिन  कर्मचारियों  को

 हैण्ड-शेकਂ  दिया  उनको  अभी  तक  सेवानिवत्ति  और  अन्य  लाभ  नहीं  दिये  गये ये  है  ।

 अन्त  में आपको  यह  याद  दिलाना  चाहूं  कि  आप  जो  उपाय  कर  रहे  हैं  उन्हें  ,  इस  देश  का
 नमिक  वर्ग  स्वीकार  नहीं  पिछले  बर्ष  29  नवम्बर  सम्पूर्ण  देश  में  औद्योगिक  हड़ताल

 ई  थी  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  घटना  से  कोई  सबक  नहीं  कांग्रेस  और  भाजपा
 के  नंतृत्व  क  मजदर  इस  हड़त।ल  के  खिलाफ  थे  लेकिन  उनके  अन  चरों  ने  इस  हड़ताल  में  भाग  लिया  ।

 इस  समय  सारे  देश  में  कमंचारी.हडताल़  करने  के  फिर  से  तैयार  हो  रहे  हैं  ।  वे  लोग  आगे

 ऐसा  नहीं  होने  देंगे  यद्धि  देश  की  आशथिक  पश्रभु-रुत्ता  के  साथ  का  नमझौता  होगा
 तो  राजनैतिक  ख़तरेझें  पड़  जाएगा  4  यह  उचित  समय  है  कि  आपने

 ओश्येग्रिक-नी ति  को  पहले  से  ही  अपनाया  तथा  जिस  तरह  से  छंटनी  राष्ट्रीय  नवीकरण

 सं  रकनात्मक  समप्रयोज़ड  आदि-अपदि  रूप  उनका  अनुसरण  करने  का  प्रयास  कर  रहे
 उसे  आपक्पे  अ[प  इन्न,सभी  का  अनूस् रण  करने  का  अ्रयत्न  कर  रहे  ऐस

 ऊप्रया  को  जम्नने  की  कोशिश  देश  के  श्रमिक  कर्ग  एबं  लोगों  के  हितों
 के  खिलाफ  मत  वे  लकेश  मूक-दश्श क  नुह्ढीं  हैं  ।,  भविष्य  और

 कुछ  हृद  तक  सष्ट्रीयर  विरोधी  र्नीति  का  विरोध  क़रने  के  वे  लोग  और  बड़े  पैमाने  पर
 सड़कों  पर  निकल  में  फिर  एक  बार  श्रम  मंत्रालथ  से  सम्बद्ध  अवदानों  की  मांगों  का

 विरोध  करता  हूं  ।  में  नहीं  जानता  कि  श्री  संगमा  जी  श्रम  राज्य  मंत्री  हू  अयव  और  क॒छ  हैँ  ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ०  :  में  जो  कछ  भी  हू  सो  हूँ  ।

 ]
 श्री  अजय  समुखो्पाध्याथ  :  आपको  कुछ  ओर  करने  की  जिम्मेदररी  दी  गई  आपको

 राज्य  मंत्री  अथवा  उसी  तरह  के  मन्त्री  पद  को  ही  सम्भालना  नहीं  है  ।  में  समझता  हूँ
 कि  आप  परिस्थिति  को  समझने  की  कोशिश  करेंगे
 7४!

 उपाध्यक्ष  महोदय
 -

 अब  माननीय  कृषि  मंत्री  दिल्ली  दुश्ख  योगना  के  सम्ब्नस्ध  में
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 5.31  म०प०

 श्र

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 कृषि  मंत्री  बलराम  कछ  माननीय  सदस्यों  ने  24  1992  को

 प्रश्न  काल  के  दौरान  दिल्ली  दुग्ध  योजना  एस  ०)  के  महाप्रबन्धक  गिरफ्तारी

 का  मुद्‌दा  तथा  इससे  सं  बंद्ध  अन्य  मददों  को  उठाया  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने

 अपना  जो  उद्गग  और  चिन्ता  व्यक्त  में  उनका  समर्थन  करताहहुं  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्य्रो  ने  भ्रष्टाचार  उन्मूलन  1968  की

 धारा  7  के  13  अप्रैल  1992  को  2  लाख  रुपये  रिश्वत  मांगने  के  आरोप  दिल्ली

 दुग्घ  योजना  (  डी  ०  एम  >  एस  ०  )  के  महाप्रबन्धक  श्री  रामसिह  के  एक  लिखित  शिकायत

 के  आधार  पर  एक  मामला  दर्ज  किया  इस  शिकायत  के  आधार  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 श्री  राम  सिंह  के  घर  पर  छापा  मारा  और  उन्हें  2  लाख  रुपये  की  रिश्वत  स्वीकार  करने  के

 आरोप  में  1992  को  गिरफ्तार  किया  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  श्री  राम  सिंह  से  पूछताछ
 के  बाद  तथा  आवश्यक  जामिन  प्राप्त  करने  के  उन्हें  14  1992  को  जमानत  पर

 रिहा  कर  दिया  ,  श्री  रामसिह  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  मध्य  प्रदेश

 संबर्ग  के  1972  के  बंच  के  हैं  जो  कि  भारत  सरकार  की  सेवा  19  1987  से

 प्रतिनिय॒क्ति  पर  रूदस्य  ने  यह  रहस्योदशाटन  किया  था  कि  तिरूपति  से  दूरभाष
 सन्देश  आने  के  बाद  उन्हें  छोड़ा  कम  से  कम  मुझे  इस  तरह  के  सन्देश  की  जानकारों  नहीं  है  ।

 यह  बहुत  ही  जरूरी  है  कि  माननीय  सदस्य  को  व्यक्तियों  के  पहचान  की  पुष्टि  करनी  चाहिए  ।

 जहां  ठक  सम्बद्ध  अधिकारियों  के  निलम्बन  की  बात  आल  इन्डिया  सबिञ्ध  के  अधिकारियों  के

 निलम्बन  के  लिए  एक  निर्धारित  प्रक्रिया  इसके  लिए  मन्ल्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति

 सी०  से  भनुमोदन  प्राप्त  +रना  पढ़ता  है  जो  कि  सक्षम  प्राधिकरण  हे  सी०  सी०
 का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  निलम्बन  लागू  होता  है  ।  मैंने  19  1992  को

 तिख्पतिं  से  बापस  आने  रुम्बद्ध  फाइल  प्राप्ठ  की  और  मैंने  उसे  20  1992

 ए०सी०सी०  को  भेज

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  निम्मतम  टेष्डर  भरने  बालो  को  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के

 दूध  की  आपूर्ति  करने  का  ठेका  नहीं  दिमा  गया  ।  जो  बिभिनन्‍न  आशक्षेप  लगाए  गए  मैं  उनका
 खब्डन  करता  हुं  ओर  उस  पर  अपना  आक्रोश  प्रकट  करता  हूं  ।  दिल्ली  दुग्ध  योजमा  के  हित
 में  ठेके  ऐसे  मामलों[की  लेखा  परीक्षा  व  पर्यबेक्षण  के  लिए  संस्थापित  प्रक्रियाएं  यह
 रिकार्ड  की  बात  है  और  कोई  भी  पर्यवेक्षण  कर  सकता

 मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  इन  निर्णयों  के  परिमाम  स्वरूप  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  आपूत्तिकर्ताओं  की  बचन  बद्धता  से  अधिक  दूध  प्राप्त  किया  उदाहरण  के  लिए
 गेंर  सरकारी  ठेकेदारों  न  दिल्ली  दग्ध  योजना  जितनी  मात्रा  देने  का  वादा  किया  उससे
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 अधिक  मात्रा  में  निम्नलिखित  रूप  में  दूध  दिया

 ठेकेदार  का  नाम  अनुबंधित  आपूर्ति  की  गई  मात्रा  प्रतिदिन  हजार  ग्राम

 मात्रा  प्रति  ->-----------------------

 दिन  हजार  अप्रैल

 कि  >  ग्राम  ना  न  तू  ऊना  न  त  तू  त  न  +3++त+
 मार्च  1992  प्रथम  द्वितीय  तृतीय

 सप्ताह  -  सप्ताह  सप्ताह

 1  2  3  4  5  6

 मंसर्स  प्रकाश  415  54.  0  41.2  2  42.7  20.  2

 मुराद  नगर

 मेसर्स  नानक  फूड़  इन्डस्ट्रीज़
 नई  दिल्‍ली  81.4  116.8  69.  9  64.1

 मेसर्स  सुखनीर  सिंह
 15  38.  6  41.2  33.  0  14.1

 नी  en

 इसी  तरह  से  सहक।री  संस्थाओं  ने  भो  दिल्नों  दुग्ध  को  अनुबंधित  माता  से

 अधिक  मात्रा  में  दुध  दिया  ।

 ना  आन  अनाओ  +  +++  अनताणतभाणा  चना
 अवधि  अनुबंधित  मात्ना  प्रतिदिन  वंःस्ठव  में  की  नई  आपूर्ति

 हजार  कि  ग्राम  की  मात्ता  प्रति  दिन  हजार
 कि०  गब्रांज

 |
 |

 2  3

 मार्च  हे  38.  65.  4

 अश्रैल  का  प्रथम  सफाह  78.  6

 अप्रैल  का  द्वितीय  सप्ताह  79.2

 अप्रैल  का  ततीय  सप्ताह  75.  4

 मैं  दृढ़ता  से  और  फिर  से  यह  कहना  च।हूँगा  कि  हम,री  मंत्रालत्र  सहकारी  संस्थाओं
 के  विकास  के  लिए  पूरी  तरह  से  वचन-बढ्ध  है  ।  सहक।री  संस्थाओं  के  प्रति  मेरी  जीवन  पर्यन्स
 चबन  बद्धता  को  माननीय  सदस्य  पहले  से  ही  जानते  यहां  तक  कि  इस  मामले  में  भी

 सहकारी  संस्थाओं  और  उनके  संघों  को  सुचारू  रूप  से  प्रोत्प।हत  एवं  सहयोग  दिया  गया
 मैने  विशेष  रूप  से  यह  निर्देश  दिया  है  कि  हमें  बस्तविक  सहकारी  संस्थाओं  को  पर्याप्त  सुरक्षा



 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  97  1992
 वन  विन  हक  हट  हललनन कण  35  अनकिन  न  अल  ॥  अन्‍ीजीनिनगान  तन  *  जलन  अननन+-०

 एवं  प्रोत्साहन  का  आश्वासन  देना  चाहिए  ।  यदि  केवल  वास्तविकता  के  इसी  मापदण्ड  पर

 सहकारी  दिल्‍ली  दुग्ध  की  सभी  आवश्यकताओं  को  अधथंवा  किसी
 भी  प्रतिशत  को  पूरा  कर  रुकती  है  तो  पूरा  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  इसलिए  में
 सभी  क्षेत्रों  जिनमें  दुग्ध  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  सहकारी  संस्थाओं  के  विकास  हेत्‌  तथा
 उनको  सहायता  देने  के  अपनी  वचन  बद्धता  को  दोहराता  बशर्ते  कि  वह  वास्तविक  हों  ।

 ऐसा  बताया  है  कि  एक  टेंकर  जिसका  निर्धारित  स्तर  का  नहीं  था और

 उसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  लेकित  जब  उसी  टंकर  को  नम्बर  प्लेट  बदल  कर  लाया  गया  तो

 उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  यह  सही  ब।त  नहीं  प्रथा  के  अनुसार  टैंकर  के  दूध  को  कुछ  नमूनों
 की  जांच  की  टैंकर  का  अच्छी  गृणबत्ता  वाल  पाया  उन  परिरक्षित

 नमूनों  )  को  सुनिश्चित  करने  के  जिन्हें  टेंक  से  तिकालकर  रखा  गया

 उनकी  फिर  से  जांच  की  गई  और  फिर  उनका  स्तर  स्वीकृत  गणवत्ता  वाला  पाया

 दूध  दिल्‍ली  दुग्ध  के  दुग्ध  आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा  किए  गए  कदाचार  के  कुछ  उदाहरण
 भी  दिए  गए  में  ये  कहना  चाहुंगा  कि  दूध  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिए  समान  प्रक्रियाएं
 और  परीक्षणों  का  अनुसंरण  गवा  प्रचलन  उस  समय  से  था  जबकि  श्री  नीतीश  क्‌  मार

 जी  राज्य  मंत्री  तथा  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  प्रभारी  में  माननीय  सदस्यों  को  ये  भी  आश्वासन

 देना  चाहंगा  कि  उपभोक्ताओं  को  दूध  वितरण  करने  से  पहले  ठीक-ठीक  गुणवत्ता  की  जा  वे  की

 जाती  दिल्ली  दुग्ध  आपूर्तिकर्ताओं  से  दूध  लेते  समय  तथा  उपभोक्ताओं  की  दूंध
 वितरित  करते  समय  दूध  की  जांच  करती  एसे  दूध  को  दिल्‍लों  दुग्ध  योजना  स्वीकार'"नहीं

 करती  है  जो  निश्चित  मापदण्ड  के  अनुसार  नहीं  होता  दिल्ली  के  हजारों  दूग्ध  केन्द्रों  मे ंदिल्‍ली

 दुग्ध  योजना  का  दूध  उपलब्ध  कोई  भी  दूध  का  सेम्पल  ले  सकता  है  और  दूध  की  गुणवत्ता  के

 लिए  जांच  करवा  सकता

 में  में  सभा  को  यह  आश्वासन  चाहुंगा  कि  किसी  भी  अधिकारी  अथवा  किसो

 क्री  दूध  के  आपूर्तिकर्ता  के  प्रति  कोई  पक्षप[त्त  नहीं  और  सभी  आवश्यक  कदम  उठाये

 गये  हैं  ताकि  दिल्ली  दुग्ध  योजता  जनतः  को  केवल  पौष्टिक  दूध  ही  बेच  सके  ।

 हिन्दी
 *  ओर  नीरतश  कुनार  :  प्वांट  आफ  आर्डर  यह  नामंल  प्रेक्टिस  नहीं  हम  भी

 जानते  हैं  कि  मिनिस्टर  के  स्टेटमेंट  के  बाद  कोई  क्लेरिफ़िकेशन  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  मुझे
 बहत  दुख  के  साथ  कहना  पड़  हा

 है  कि  माननीय  मंत्री  ने  अभी  जो  बयान  दिया  बह

 बिल्कुल  सत्य  से  परे  है  और  हमारा  नाम  उसमें  मेंशंड  है  ।  इस  क्वालिटी  टेस्ट

 उस  जमाने  में  भी  होता  था  जो  आज  होता  इसलिए  हम  इस  प्कंट  को  लेकर  खड़े  हुए
 मंझे  देख  इस  बात  का  हैकि  इसमें  सच्चाई  नाम  की  कोई  चीज  बयाव  में  नहीं  है ओर  एक

 एक  बात  जो  इनके  बयान  में  कही  गई  एक-एक  बात  गलत  साबित  करने  के  लिए  दस्तावेजी

 प्रमाण  मौजूद  हैँ  ।  किस  प्रकार  से  टैंकर  अन्दर  उसकी  रिजेक्ट  फ़िर

 नम्बर  प्लेट  बदलकर  अखबारों  में  प्रंकाशित  किया  पुलिस  ने  केसे  रजिस्टडे

 |

 हुंई  और  उसके  बाद  कारंवाई  नहीं  हुई  केंयोंकि  वहां  कै  ब्रबंधकं  नें  की

 ये  संब  चीजें  प्रमाण  में  हें  ।  ह

 हैः 282 । &६
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 न  न  ——  यहू

 .  यूसरी  बात  यह  है  कि  सोस्पइटी  से  मिल्क  लिया  जा  यहू  बिल्कुख
 अ्रश्नत्य  उन्होंने  अभी  टिखाया  है  अपने  आंकड़ों  में  कि  ज्यादा  लिया  गया  मार्च  महीने
 में  जनवरी  ओर  फ़स्वरी  वाला  भी  बकाया  संज्लाई  किया  जा  रहा  है  इसलिए  मा  सें

 आपूर्ति  ज्यादा  दिखाई  गयी  दरअसल  माज्रे-अग्रेल  का  पीरियड  सें  60
 प्रतिशत  की  सप्लाई  ली.जाती  हैजबकि  वे  ज्यादा  देने  के  लिए  तैयार  वे  देने  को  तैयार

 हैँ  ओर  उन्होंने  लिश्व  दिया  है  ।  .  कामधेनु  सोसाइटी  ने  ओम

 को-आपरेटिव  सोउाइटी  ने  जया  को-आपरेटिव  सोसाइटी  ने  भी  लिखा  कि  जिस

 दर  पर  लोएस्ट  टेण्डर  दिया  उस  दर  पर  हम  झम्लाई  करने  को  तंयार  वह  नहीं  लिया

 रहा  केवल  एक  पार्टीकूलरली  एक  फ़र्म  का  हाई  रेट  पर  लिया  जा  रहा

 मिल्क  की  क्वालिटी  के  बारे  में  बतल।या  गया  है  कि  किस  प्रकार  से  जो  नीचे  के

 कारी  वे  कहते  है  कि  सब-स्टेण्डडं  सारा  कासारा  यह  इस  पर  मौजूद  लिखा

 है  उस  पर  दर्ज  किया  हैकि  यह  मनेजमेंट  प्रोक्‍्योरमेंट  या  अधिकारी

 के  आदेश  से  इसको  हम  ले  रहे  दो  इट  इज  सब-्टैण्डड  चाहे  फ़ैट  कंटेंट  हे

 या  एस०  कंटेंट  इन्होंने  अभी  क्वालिटी  की  बात  कही

 इसलिए  इस  बात  को  सदन  के  पटल  पर  रिकार्ड  के  तोर  पर  रखना  बहुत  जरूरी  है  ।
 एक

 होता  है  एम०  एस०  टी०  टैस्ट  ।  हम  मंत्री  जी  को  सुविधा  क्ेलिएबता  रहे  या  तो

 इनको  गुमराह  किया  जा  रहा  हैया  ये  सब्चाई  को  लाना  नहीं  चाह  रहे  हैं  या  सच्चाई  को  सुनना

 पसंद  नहीं  करते  हैं  ।  यह  टैंस्ट  ata  मिनट  होना  चाहिए  ।  0.  05  मिनट  आया  है  और

 इसको  एक्सेप्ट  किया  गया  है  ।  नीचे  के  अधिकारियों  ने  कहा  कि  इसको  रिजेक्ट  किया

 इसको  एक्सेप्ट  किया  गया  ।  ये  सारे  दस्तावेज  मोजूद  उपाध्यक्ष

 हम  आपसे  आग्रह  करेंगे  कि  जिनबातों  को  इन्होंने  कह  एक-एक  बात
 बिल्कुल

 असत्य

 तथ्य  सेपरे  है  और  इन  तमाम  चीजों  के  बारे  में  ये  बातें  कई  अवसरों  पर

 प्रकाशित  हो  चुकी
 हैं

 और  हमने  भी  जिम्मेदारी  के  साथ  कुछ  बातों  का  रखा  है  ।
 हम

 एक  ही  बात  कहना  चाहते हैं  कि  किस  प्रक/र  से  नीति  में  परिवर्तन  इस
 सरकार

 ने

 किया  जो  को-आपरेटिव  सोस।इटीज  और  को-आपरेटिव  फ़ैंडरेशन  को  दूध  देने  का

 अधिकार  उसको  इस  नीति  में  परिवर्तन  करके  प्राइवेट  पार्टाज  को

 इनमें  इंटोडयस  किया  और  प्राइवेट  पर्टोज  कोल।ने  में  ही सारा  घोटाला  हम  प्रापके

 ध्यम  से  यह  आग्रह  करन  चाहेंगे  कि  सदन  के  पटल  पर
 जो

 प्राइवट  पे
 र्टीज

 को  कांट्रेक्ट

 किया  उसके  सबंध  में  और  कुछ  जो  इनका  सेरक,र
 मे

 इनके  र/ज्य

 मंत्री
 हैं  और  इनके  बीच  में  जो  फ़ाइल  पर  लिआ  पढ़ी  हुई

 या
 पक्षों  क

 हुआ  उसको  संदन  के  पटल  पर  रज  जाए  तो  सारी  चीज
 आपके  सामने

 आ  जाएगी  और
 हर  चीज  स्पस्ट  हो  ज(एंगी  कि  किस  प्रकर

 से
 डिख/सस  पाथियों

 को  बुल,या

 जुदा  उसमें  से  रिडयूस  किया  जता  उसनें  से  दी
 को

 डिख/सस  किय्रा

 रख्था  जता  है  पांच  बार  नेगोशिएशन  .  मीटिंग

 के  मिनट  में  दर्ज  है  कि  मंत्रों  महोदय  के  आदेश  से  ब।र  नेगोशिएशन



 मंत्रौ  द्वारा  वेष्तब्ध  27  अग्नैल  1992
 किम  एपਂ  "१ पथ तू

 अस्टीमिटली  किसो  परटीकलर  कम्पनी  को  फ़ेवर  करने  के  लिए  सारे  प्रमाण  इसके  मौजूद
 हैंऔर  जो  कुछ  हुआ  जो  ए०सी०सी०  फाहुवाला  मैं  एक  ही  बात  कहूंगा  कि

 यह  जो  कछ  भी  है  सरकार  के  अम्दर  है  |  कबिनेट  की  अपाइण्टमेंट  कमेटी  में  आफिसर
 की  सस्पेंशगन  का  हो  तो  वह  हम  भी  जानते  हूँ  ।  यह  घटना  13  तारीब  की

 आज  इतने  दिन  बीत  18  तारीख  से  वह  छूटटी  पर  जाते  हैं  सारे  दस्तावेजों  को  13  से

 18  तारीख  तक  मिटाने  के  लिए  उनके  पास  पर्याप्त  समय  हम  जानते  हैं  कि  मंत्री  महोदय
 का  जो  बयान  तैयार  हो  रहा  बहुत  चीजें  याददाश्त  के  आधार  पर  तैयार  की  गई

 डाक्यूमेंट  नहीं  मिले  खुद  भी  वे  देखते  तो  दंग  रह  सारी  चीजों  को  मिठाया  जा

 रहा  है  ।  आज  कितनी  तारीब  हो  रही  बताने  की  जरूरत  नहीं  27.  तारीख

 बीत  एक  आफ़ीसर  दो  लाख  रुपया  घूस  लेते  पकड़ा  मुझे  मालूम  हैआप  इजाजत

 नहीं  देंगे  लेकिन  यह  टेप  इसमें  सब  बातें  बंद  में  जानता  हूं  रूल  परमिट  नहीं  में

 तो  अध्यक्ष  महोदय  के  चम्बर  में  भी  सुना  सकता  हूं  कि  किस  प्रकार  से  म॑नेजमेंट

 प्रोक्योरमेंट  .  ने  और  डी०  एम०  एस०  के  जनरल  मैनेजर  ने  लेन-देन  की  बात  की

 यह  सब  कंसेट  में  बंद  है  और  लोगों  ने  लाकर  दी  .  में  रूल्स  के  तहत  इसको

 सुना  नहीं  सकता  लेकिन  इसमें  सब  बातें  बन्द  मैं  मंत्री  जी  को  एक  बात  बता  हूं
 कि  किसी  भी  द्रेप  में  फ़ंईने  कीबात  नहीं  जो  गलत  आदमी  है  उसको  दंड  मिलना  चाहिए
 नीति  में  गलती  हुई  है  उसको  स्वीक।/र  करके  उस्रको  सुधार  करना  चाहिए  नहीं  तो  दोषी

 को  बचाने  के  क्रम  में  बोफ़ो्स  की  तरह  सुई  कहीं  और  न  घूम  यह  ठीक  नहीं
 मैं  मंत्री  जी का  बहुत  बड़ा  शभ  चितक  और  अनगंंल  आरोप  लगाने  में  विश्वास  नहीं
 में  चाहता  हूं  कि  स्थिति  में  चाहता  हूं  कि  लोगों  को  सही  दूध  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  यूरिया  गया  यूरिया  मिला  हुआ  दूध  सप्लाई  किया

 गया  और  आज  प्रमाण  नहीं  में  यह  भी  जानता  हूं  किआज  लोक  सभा
 में  यह  बात  आज  किसकी  हिम्मत  है  कि  यूरिया  आज  किसकी  हिम्मत

 है  मशीन  कटिंग  आयल  मिलाने  ?  यह  स्थिति  हमने  इस  सवाल  को  उठाया

 किसी  को  जलील  करने  के  लिए  नहीं  मैंने  सुव॒ल  उठाया  है  न्याय  के  लिए  और  दिल्ली

 के  नागरिकों  कोसेही  दूध  मिले  और  जो  दोषी  हैं  उसको  सजा  अब  तक  वह
 सस्पेंड  नहीं  हुआ  है  तो  इसके  लिए  सरकार  जिम्मेद[र  है  और  अगर  कंबिनेट  कमेटी  ने  इसको

 रूल  के  मुताबिक  करनाहै  तो  सरकार  ने  अब  तक  कारंवाई  क्‍यों  नहींकी  है  ?  एक  आफ़िसर

 की  मदद  करने  के  लिए  जो  लाख  रुपया  घूस  लेते  हुए  रंगे  हाथ  पड़ड़ा  गया  इस

 स्थिति  में  हम  मांग  करेंगे  कि  इन  दोनों  को  सस्पेंड  किया  जाए  और  दोनों  के  बीच
 में  टेण्डर  देने  के  बारे  में  कांट्रेक्ट  के  मसले  में

 और
 5  बार  जो  नेगोसिएशन

 उसके  मिनट  रखे  19-12-91  कीजो  मीटिंग  अगर  मुझे
 डेट  गलत  नहीं

 मालूम  तो  28-2-92  को  जो  टैंकर  बदलकर  जाली  काम  हुआ  है  उसमें  जो

 पुलिस  केस  हुआ  और  उसमें  भागंव  मनेजर
 के  द्वारा  जांच  कराई

 यदि  आए  कही  तोमें  ये  खरे  रिपोर्ट  नम्बर  वगैरह  आपको  दे  सकता

 पहां  रख  सकता  यह  सब  कुछ  दे  मिक  जगरण  में  है  ।
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 शाणण  शअचआआा  पा  शा  क्रप्पार
 .  a

 उपः्यक्ष  महौश्य  :  नीतीश  आपके  पार  थो  भरी  दस्‍्तावैज  कृपया  भाष

 उन्हें  संबद्ध  मंत्री  को  दा।।जए  ।

 मोतीश  कुमार  :  मे  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  कितना  गम्भौर  माया
 है  और  किस  प्रकार  डी०  एम०  एस०  में  काम  हुआ  कितना  गलत  काम  हो  रहा

 ्््््ि  )
 डा०  लक्मी  भारायण  TUT  :  उपाध्यक्ष  .  बासतीय  सदस्य

 में  गंभीर  आरोप  लगा  रहे  अन्य  काफ़ी  संदस्य  इस  विषय  पर  बोलता  चाहते
 लिए  ज्यादा  अच्छाहों  किआःप  विस्तृत  व  विशेष  चर्चा  इस  पर  खदन  में

 )
 शी  गीौतीश  मंत्री  जी  से  यहां  अक्ष्य  क्हुजव/या  या  रह  में  ऐसा  नहीं  कह

 रहा  हूं  कि
 आप  असत्य  बोल  रहे  हैं  बल्कि  जिसते  आपको  दिया  असंत्य

 बागा  भा  रहा  है  ओर  मैं  साफ़  तौर  पर  तथ्य  आपको  बताना  भान्ृता  हु  ।  *

 [  भ्रतृवाद  ]  ः  .

 -  श्रो  निर्मेल  कारित  7?  गंभीर  आरोप  मंत्री  जो  को  इन  आरोपों  पर  ध्यात्त  देना

 चाहिए  ।

 [  ]
 डा०  लक्मो  नारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  इसमें  रिश्वत  का  है  और  यूरिया

 की  मिलावट  का  सामला  अन्य  गम्भीर  अनियमितताएं  हुई  लगती  इसमें  चर्चा  होनी
 और  भी  माननीय  संदत्य  इसे  पर  बोलना  चाहते  इसलिए  अनुरोध  है

 कि  मानतीय  मंत्री  जी  के  वत्तत्प्र  पर  आप  विशेष  चर्चा  की  अतुम्रति  दें  ताकि  अन्व
 माननीय  संदस्थ  भी  अपने  विचार  सदन  के  सामने  रख  तब्य  सामने  आ

 इस  मामते  को  सामान्य  नहीं  मना  जाना  चाहिए  ।

 शा  मोतोश  कुमार  :  दोनों  मंत्रियों  के  बीच  श्री  के०  सी  >  लेंका  और  श्री  बगराम  जाल

 साहब  के  बीच  मेंजो  फ़ाईल  चनी  में  चाहता  कि  उसे  यहां  शदरत  के  पटल  पट  रखा

 जाये  क्‍योंकि  17-12-91  के  मिनिट्स  में  जो  कुछ  उतल्होंनि  एर्ज  क्षिषा  है  वहां
 जो  उसे  समय  इन्चांज  सेक्रेटरी--उन  लोगों  ने  मिमिट्य  दर्ज  किए  हैं  कि

 मंत्री  जी  के  आदेश  पर  ऐसा  हो  रहा  पांचवीं  बार  भगोसिएशस  ।  जो  मिनिटस  उस  सम्रय

 दर्ज  किए  गए  मैंचाहता  हूं  कि  उन्हें  यहां  सम्रा  पटल  पर  रथा  इस  मामले  में

 और  जो  भी  दस्तावेज  जा  भी  उपलब्ध  जखबारर  में  जो  खबर  प्रकाशित  हुई
 उत्े  देवर  की  पूरी  कार्प्राही  यहां  आंत  मैं  प्रात  कख्ंगा

 क़्योंखि  मंत्री  जी  का  बकक्‍तव्व  असंतोषजतक  इसलिए  छत  प्र  बिशेष

 विवाद  की  अनुमति
 जप  नियम  193  के  सहत  चर्चा  ताकि  मे  ज्यादा
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 तथ्य  जितने  अन्य  माननीय  संदस्यों  के  पास  वेसामने  आ  यदि  सरकार  को
 और  से  संब  कुछ  खुद  हों  खद  करना  चाहे  तो  ठीक  अगर
 सरकार  नहीं  करना  चाहती  तो  निश्चित  रूप  से  कसूर  बनता  उसे  इस  मामले  में
 दुनिया  के  सामने  एक्सपौजर  होना  चाहिए  ।

 ।

 सपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ऐसा  वक्तव्य  दिया  जबकि  इसे  बयान  में  नौतीश

 कुमार  जी  का  माम  आया  अतः  उनको  स्पष्टीकरण  मांगने  और  कतिपय  दस्तावेज

 रखने  का  अवसर  विया  नहीं  तो  उन्हें  इसमें  शामिल  होने  अथवा  कोई

 स्पष्टीकरण  मांगने  का  अवसर  नहीं  दियां  इसे  पूर्वोदाहरण  नहीं  माना  जाना
 चाहिए  |

 ु

 _«  -  रासा  सिह  रावत  :  उस  दिन  नीतीश  कुमार  जी  के  सांथ  मानतीय

 सदर्स्थ  भी  बोले  उनको  भी  मौका  मिलना  चाहिए  ।

 शो  बलराम  जाखड़  :  श्री  नीतीश  कुमार  जी  ने  कुछ  उन्होंने  किसी  का  लिखा  हुआ
 यहां  पढ़  जो  कुछ  किसी  ने  उस  पर  ऐतबार  कर  लिया  ।  लेकिन  जो  कुछ  भी  काम

 वह  लोगों  के  हित  में  करने  का  वायदा  हमने  किया  हुआ  आपने  तो  यहां  तक  भी  ऐतबार  कर
 कि  टेलीफोन  तिरुपति  से  आया  उसे  छोड़ने  के  *  किया  वह

 चलिए  ।  मैं  यही  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि  किसने  टेलीफोन  किया  ।  अगर

 आपने  दो  टके  के  एक  कंगंज  पर  विश्वास  कर  अपने  भाई  पर  आप  विश्वास  नहीं  क्‍यों
 आपने  ऐसा  किया  ?  किंसी  को  पता  नहीं  मैं  यह  बात  बोल  रहा  हूं
 एक  कागज  की  घात  हीं  कर  रहा हूं  और  किसी  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यही  कह  रहा  हूं  कि

 एक  लिखे  हुए  कागज  पर  आपपने  विश्वास  कंर  मेरी  बात  पर  विश्वांस  नहीं  किया  1

 सुनिए  तो  अखबार  में  लिखं  देने  से  ही  सारी  बातें  सच  नहीं  हो
 मैं  18  तारीख  तक  तिरुपति  में  था  और  मुझे  इस  बात  का  तब  तक  पंत  हों  नहीं  मैं  नहीं

 जानते  कि  मुझे  क्‍यों  इस  बारे  में  इन्फार्म  तक  नहीं  किया  मैंने  पता  किया
 जब  19  तारीख  को  मैं  यहां  अताहूं  19  तारीख  की  रत  को  फाईल  मेरे  पास  आती  है  और
 20  तारीख  की  सुबह  को  म॑ने  सस्पेंशन  की  रिकरमेंडेशन  करके  उसे  वापस  लेंका  जी  को  भेज

 दी  ।  वहां  से  उन्होंने  उसी  दिन  आगे  भिजवा  दी  ।  अरलियेस्ट  में  यही  कर  सकता  था  ।  यही  नहीं
 मैंने  सीं०बी०  आ।ई०  के  चीफ॑  श्री  विजय  करन  को  भी  इसमें  प्राम्प्ट  एक्शन  के  लिए  कर्मेंड  किया  ।
 में  कैसे  किसी  आंदमी  की  सिफारिश  कर  सकता  था  ।  इससे  ज्यादा  गिरावट  मुझमें  कंसे
 ओ  संकती  यदि  में  यह  काम  करता  कि  उसे  छुड़वाने  की  बात  इससे  तो  बेहतर  है

 में  कहीं  नाक  पं।नी  में  डूबोकर  मर  ज/ता।  में  नहीं  कर  सकता  था  बल्कि  मेंने  तो  फौरन

 फूछ्लों  कप  उनसे  कि  कोई  टेलीफोन  उसकी  तरफ  कि  कोई  टेलीफोन  से

 अंपसे  कि  आप  उस  आदमी  कः  पता  करवायें  जिसने  आपको  यह  सब  लिखकर
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 फोन  करने  को  बात  कही  धौर  कि  मेंने  छड़वाने  का  काम  किया  ।  में  उंसआदमी का  पता
 चाहता  हूं  ।  इसमें  मुझे  किसी  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मेने  हभ  की  कमाई  खाथी  ऐसा

 नहीं  है  भौर  नमेंने  इस  तरह  की  बातें  कही  ।  ध

 दूसरे  आपने  फाईल  की  बात  आपने  रखी  ।  फाईल  मुझे  19  तारीख  को  अ/यी  भोर

 20  तारीख  की  सुबह  वहां  से  वापस  चली  उसे  20  तारीख  को  ही  मैंने  भिजवा  दी  ।  यही
 मैंने  कंबिनेट  सेक्रेटरी  ओर  पिंसिपल  संक्रेटरी  टू  द  प्राइम  मिनिस्टर  सेभी  कहा  कि  इस

 आदमी  को  फोरन  सर्स्पेंड  आप  पूछ  लीजिए  पूछ  लिया  जाए  श्रौर  थही

 झरी  संयद  शाहांबददोन  :  ए०  सी०  सी०  का  एक  प्रासोजर  है  जिसमें  चरद

 घंटों  में  हो  जता
 '

 ओशो  बल  राम  जाखइड  :  यह  नहीं  होता  अगर  तो  मैं  फौरन  दे  ता  ।

 बाद  ]
 मैं  उन्हें  फटाफट  निकाल  देना  मेरे  दिम।म  में  यह  बात  नेहीं  आ  सकती

 अनर्थिकेयबल  है  ।  गलत  भौर  गलीज  बात  करंना  गलत
 '

 ।
 पूसरी  बात  आपने  कहीं  कि  फाईल  गई  जब  फाइल  आई  तो  जाएगी  केहां

 मेरे  पस  तभी  तो  जब  मेरे  पास  रात  में  तो  मुझे  पता  अब  रात  को

 10  बजे  तो  मैं  भेजता  दूसरे  दिन  सुबह  गई  ।  आपने  कहा  कि  किस  तंरीके  से  किया  ?

 नहीं  मेरी  मरजी  किसी  को  टेंडर  देने  की  नहीं  थी  ।  मुझे  किसी  की  परवाह  नहीं  थी  ।  मुझे
 न  तो  चाहिए  और  न  जो  एम  का  नुकसान  हो  रहा  वह
 रोकता  था  ।  मैं  तो  कोआपरेटिव  सोस/यटीज  को  चाहता  अगर  आप  मेरा  नोट

 तो  आपको  सब  कुछ  पता  लग  जाएगा  ।  मैं  आपको  ।  मुझे  कुछ  नहीं  है  ।  इसमें

 कोई  छिपाने  वाली  बात  नहीं  है  ।  जि  दिन  मैं  कोई  गलत  काम  उस  दिन  मैं  आपको  मुंह

 नहीं  ।  मैंने  कहा  कि  काम  करना  किस  तरीके  से  करना  कोअं।परेटिव  सोसायटी

 ने  मिल्क  देना  बन्द  कर  उनको  पैसा  चाहिए  था  ।  हमार  प।स  दूध  नहीं  हम

 बटर  और  पाउडर  मिलाकर  दूध  बना  रहे  थे  ।  लाखों  रुपए  का  रोज  नुकसान  हो  रहा  था  ।  मैंने

 यह  कहा  कि  जो  दे  सकती  पहले  उनसे  नहीं  फिर  दूसरों  से

 ये  मेरे  अदेश  में  आपकों  बता  दूंगा  ।  आप  फिक्र  मत  सर  रिकाई  मेरे  पास

 है  ।  एक  आदमी  ने  नहीं  किया  वस  आदमियों  ने

 भो  नोतोश  कुमार  आप  गलत  बता  रहे  प्रति  दिन  दो  लाख  का  घाटा  at

 रहा  है

 वाद  ]
 श्री  राम  कापते  मेरी  व्यवस्था  का  प्रश्न  म/ननीर  जी  कई  पत्रों  का

 जिक्र  कर  रहे  क्या  वह  उन  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?  यह  मेरी  मांग

 शो  बलराम  यह  तो  कोईਂ
 ' *  .'
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 उपाध्यक्ष  जब  आपने  ब्ववस्था  का  प्रएन  सब  वे  इस  पर  सहमत

 ही  बलराम  जालड़  :  यह  आदेशों  में  से  कृपया  अघ  मुझे  बात  करने

 ]

 नीतीश  साहब  ब।त  इतनी  है  कि  करना  किस  तरीके  से  है  भ्रौर  एक  कमेटी  होती
 उस  कमेटी  ने  फैसला  फिया  है  कि  किस  तरीके  से  करना  जंब  मैंने  देखा  कि  नुकसान  हो  रहा

 दूध  नहीं  मिलਂ  रहा  तो  हमने  सोचा  बिल्कूल  क्लियर  कहा  है  ।  ये  जो  मैंने  आब्जरवेशम्स

 लिखी  मैंने  आपको  आप  उनमें  पको  पता  लगेगा  कि  जो  सोसायटीज़  जो

 सारा  दे  सकती  उनसे  पहले

 उस  समय  सिर्फ  एक  बत  थी  कि  जेन्यूइन  कितनी  मैं  किसी  की  गलत  बातों  को  मानने

 नहीं  हुं  ।  इसके  लिए  मैंने  सी०बी  >  आई  5  से  पहले  आप  विजयकरण  जी  से  पूछ  लीजिए
 कि  मैंने  उनसे  कह  कि  अप  मुझे  यह  कर  के  दो  कि  जेन्यूइन  सोसायटीज  कितनी  आप

 उनसे  इस  बात  को  कनफर्म  कर  इस  बात  का  मैंने  खुद  भी  पता  है  कि  जैन्यूइन
 कितनी  है  दूध दें  सकती  हूँ  ।  अगर  ज॑न्यूइन  नहीं  5  आदमियों  ने  1.5  भैसे  रखी  हुई
 झौर  उन्होंने  15  हजार  लीटर  दूध  सप्लाई  तो  वह  दूध  कहां  वे  कैंसे  दे  सकती

 हैं  ?  मैंने  इस  बतत  का  पता  करवाया  है  ।  मैंने  तो  आपसे  कहा--में  तो  उनसे  करवाने  लगा

 जिन्होंने  वह  खाया  मुझे  न  चाहिए  और  न  मुझे  जो  मैने  देखा

 है  वह  मैंने  है  ।  में  किसी  की  गलत  बात  को  नहीं  मान  सकता हूं  ।  मेरे  पास  जो  सप्ल।ई  की

 गई  जो  मुझे  बताई  गई  जो  आंकड़े  दिए  गए  जो  मैंने  डी०  एम  ०  से  कलेक्ट  किए
 वे  अपके  स।मने  रख  रह  हूं  ।  इसके  बावजूद  अगर  कोई  कमी  किसी  ने  गलती  की  है  तो  उसे

 एक  बचने  की  कोशिश  नहीं  सीधा  कर  रख  दूंगा  ।  मुझे  बच्चों  के  लिए
 आंदसियों  के  दोस्तों  के  दिल्‍ली  की  जनता  को  बुरा  दूध  सप्लाई  फरवाने  की  कोई
 अधवश्यकता  नहीं  है  ।  में  तो  ऐसी  बात  सोच  भी  नहीं  सकता  आप  मेरे  पास  सकते  हैं
 झौर  मुझे  बता  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  नहीं  हो सकता  कि  मैं  किसी  को  गलत  काम  करने  के  लिए

 शह  दूं  ।  यह  नहीं  हो  सकता  यह  बात  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  आप  जब  भी

 में  आपको  ।  जो  आप  कहते  हैं  कि  फ्लां  सेक्रेटरी  ने  यह  लिखा  यह  सब  गलत  बताया

 रिकार्ड  अपके  प/स  ।  आप  मेरे  पास  आइए  ।  आप  रिकार्ड  फिर  अःपको  पता
 लगेगा  कि  हम  क्या  करते  हैं  ।  मुझे  किसी  से  कुछ  लेगा-देना  नहीं

 ]

 सीधी  बात  यह
 है  कि  मैं  दिल्ली  दुश्ख  योजता  तथा  साधारण  तौर  से  जनता  के  हितों  को

 सुरक्षा  करना  अ,हता  हू  .।

 ण्
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 7?  बैशाल  1914  मंत्री  द्वाश  वक्‍तथ्य

 अतराम  जाखड़  :  में  आपको  फाइल  दिखा  यह  कोई  टैंकर  बालो  बःत  होगी

 तो  मैं  दुब,रः  ।  मुझे  कोई  ऐतरज  नहीं  है  ।  मेरे  पस  तो  वही  अा  सकता  जो

 मुझे  जाएग  ।  मेरा  किसी  को  बचने  का  कोई  नहीं  हैਂ  '
 '  '

 श्रो  नोतोश  कुम/र  :  थौरो  इन्कवारी  करवा  लीजिए  ।  मैं  नहीं  चाहता  आप  पर  पभ्रीविलेज

 मोशन  लाऊं  लेकिन  सारे  फ़ेक्ट्स  अदरबवाइज  हैं

 [  भ्रनबाद  ]

 शो  बलराम  में  मानतीय  श्री  नीतीश  कुमार  जी  को  यह  विश्वास  दिला  सकता
 हूं  वे  मुझे  जो  भी  देंगे  में  उसकी  पूरी  तरह  से  जांच  कराऊंगा  ।

 में  थोरो  इन्कवारी  करूंगा  और  उसके  बाद  बताऊंगा  ।  आपने  देखा  नहीं  आपको

 किसी  ने  बताया  आपको  जो  बताया  नहीं  है  वह  में  आपको

 [  प्रनु बाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  राम  कापसे  और  श्री  नीतीश  कुम।र  दस्तावेज  देखना  चाहते

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  दस्तावेज  दिखाने  के  लिए  तंयार  हैँ  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  श्री  नीतीश  कुमार  के  पास  जो  कछ  वे  मुझे  दे  सकते  में  उन्हें
 दिखा  रुकता  हूं  ।

 वे  लोग  किसी  भी  समय  मेरे  पास  आ  सकते

 5-58  म०  १०
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 मंत्रालय )

 ]
 उवष्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  श्रम  मंत्रालप  की  अनुदातों  की

 मांगों
 पर  चर्चा  फ़िर  से  शुरू

 करेगी  ।  श्री  नितीश  कुमार  जी  ।

 ]

 थी  नोतोश  कुमार  :  उप/ध्यक्ष  में  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों के
 विरोध  में  बोलना  चाहता  हूं  ।  इस  सरकार  ने  अपनी  नीतियों  से

 और  अब  तक  के  3  यने  कार्यों  से

 साबित  रूर  दिया  कोई  गंजाइश  नहीं  छोड़ी  असिद्ध  करने  के  बल्कि  सिद्ध  कर  दिया  है  कि
 यह  सरकार  मजद्र-विरोधी  है  ।  चाहे  इनकी  आ्िक  नीतियां  औद्योगिक  नीतियां

 उद्देश्य  है  कि  कैसे  अधिक-से-अधिक  लोगों  को  सड़क  पर  लाकर  खड़ा  करें  एक-से-एक

 उदाहरण  चाहे  इनकी  कई  प्रकार  की  पालिसी  ये  मल्टी-नेशनल्थ  को  ला  रहे  उनकी

 एग्ज्ट  पालिसी  एक  नाम  दिया  है  गोल्डन  हेंडशेक  पालिसी  जो  इन्ट्रोड्यूस  करने

 जा  रहे  म  खबसगत  हे
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 अनुदामों की  म्पंगें  1992-93  मंत्रालय )  97  1992
 बा  राणा  न्तजज्  न

 अभी  एच०  ई०  सी०  में  मुझे  रांची  में  कुछ  छिन  पहले  जाने  क्य  मौका  मिला  था  ।  वहां
 के  बहुत  खरे  मजदूरों  ने  इनके  प्रचार  से  प्रभावित  कि  एच०  ई०  सी०  में  उत्पा्न

 नहीं  हो  रहा  इसलिए  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  किसी  को  आडर  नहीं  मिलता  है  ।  ये
 कैपिटल  गुड्स  का  इम्पोर्ट  करते  जा  रहे  एच०ई०  सी०  कंपिटल  गुडस  प्रोडयूस  करने  के  लिए
 बनी  उनके  पास  कोई  काम  नहीं  है  ।  धीरे-धीरे  एच०  ई०  सी०  बंठती  जा  रही  वहां  के

 मजदूरों  ने  प्रचार  के  प्रभाव  में  अकर  सोचा  कि  रिटायरमेंट  ले  अपनी  जगह  छोड़
 क्वार्टर  छोड़  सड़क  पर  आ  गए  और  जो  रिटायरमेंट  वेनीफिट  देना  वह  दिया  नद्दी
 गया  है  ।  हजारों  की  संख्या  में  वहां  लोग  हमसे  कई  लोग  मिलने  के  लिए  आए  और  बताया  कि

 इनकी  यह  स्थिति  है  ।

 इनकी  पालिसी  जो  वादा  करते  हैं  उसे  भी  पूरा  नहीं  करते  जो  कुछ  भी  ये  नीति

 लागू  करने  जा  रहे  हैं  उससे  बड़े  पंसाने  पर  मजदूर  बेकार  होने  जा  रहे  हैं  ।  इन्होंने  अपने  घोषणा
 पत्न  में  चुनाव  के  समय  दावा  किया  था  दाम  घटाने  के  साथ-साथ  बड़े  पमाने  पर  रोजगार  देने  के

 लिए  ।  अगर  में  गलत  नहीं  मेने  इनके  इलक्शन  मेनीफ़ैस्टो  को  खुद  नहीं  पढ़ा  है  लेकि

 अखबारों  में  उसका  जो  जिक्र  आया  में  उसको  पवित्र  डाकूमेंट  नहीं  में  जानता  हुं
 कि  कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  चुनव  के  अवसर  पर  ऐसी  ही  बातें  करते  हैं  जिसको  इन्हें  लागू  नहीं

 करना  होता  और  ये  इसमें  अभ्यस्त  मंडल  कमीशन  के  बारे  में  कहते  आजकल  इन्होंने

 कहना  शुरू  क्रिया  कि  हम  दाम  जानी  हुई  बात  थी  कि  दामः  नहीं  उसके  बाद

 कहा  कि  एक  करोड़  लोगों  को  हर  साल  रोजगार  देंगे  ।  एककरोड़  लोगों  को  रोजगार  देने  की  बात

 तो  दूर  रही
 *  '  '  वें  .  अपनी  इंडस्ट्रियल  पालिसी  और  इकोनोमिक्स  पालिसी  से

 बड़े  पमाने  पर  पब्लिक  सेक्टर  यूनिट्स  से  लोगों  को  भगा-भगाकर  उसे  बन्द  करके  लोगों  के  बीच

 बेरोजगारी  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  रोजगार  के  अवसर  समाप्त  करते  जा  रहे  यह  इनकी  स्थिति  है  ।

 हमारे  जम।ने  में  हमने  शुरू  किय।था  कि  लेबर  पार्टीसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  हम  लोगों  ने

 उसके  लिए  बहुत  ज्यादा  मेहनत  बिल  तेयार  किया  राज्य  सभा  में  उसको  रखा  ।  इतने

 दिन  हो  गये  हैं  लेकिन  उसको  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  भी  इनकी  तरफ़  से  नहीं  लेबर

 पार्टीसितेशन  इन  मैनेजमेंट  बिल  1990  उसी  प्रकार  से  राज्य  सभा  में  पेंडिग  है  ।  इनकी  इसमें

 कोई  दिलचस्पी  नहीं  है  ।

 ]

 उवाध्यभ्ष  महोदय  :  श्रो  नीतीश  कमार  जी  आय  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते हूँ  ।

 सभा  कल  28  अध्रेल  1992  को  11  बजे  म०पू०  को  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 हुई  ।

 6.00  म०  प०

 तल्पश्यात्‌ू  लोक  समा  मंगलवार  28  1992/8  बेरास्  1914

 के  ग्यारह  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
 '
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